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क्‍या बाजारवाद (पूँजीवाद) तथा 
राज्यवाद (साम्यवाद) विचारधाराएँ आधुनिक 
मानव को भीतरी सुख दिला सकती हैं ? क्या 
इस देश के करोड़ों लोग पश्चिमी अवधारणाओं 
के अनुसार ही जीवन जीने को अभिशप्त हैं ? 
क्या भारत की प्रजा के पास इसका कोई 
समाधान नहीं है ? भारत के एक युगऋषि पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय ने इन सवालों, इन खतरों 
को दशकों पहले ही भाँप लिया था और भारतीय 
परंपराओं के खजाने में ही इनके उत्तर भी खोज 
लिये थे। उन्होंने व्यष्टि बनाम समष्टि के 
पाश्चात्य समीकरण को अमानवीय बताया था 
तथा व्यष्टि एवं समष्टि की एकात्मता से ही 
मानव की पहचान की थी। उन्होंने इस पहचान 
के लिए “एकात्म मानवदर्शन' के रूप में एक 
दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 

पर विडंबना, उनको यह खोज, उनका 
यह दर्शन आगे न बढ़ WH प्रयास कुछ अधूरे 
रहे। दोष शायद परिस्थितियों का रहा। लेकिन 
इस शताब्दी के प्रारंभ में कुछ सामाजिक व 
अकादमिक कार्यकर्ताओं ने इस धारा को आगे 
बढ़ाने का संकल्प लिया। इस समूह का अनुभव 
रहा कि गहन अनुसंधान एवं व्यावहारिक 
परियोजनाओं का सूत्रपात करने से ही इसे आगे 
बढ़ाया जा सकता है। उसी विचार व अनुभव में 
से उत्पत्ति हुई “एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान 
एवं विकास प्रतिष्ठान" 'की। इसके विभिन्न 
आयामों व पहलुओं पर नियमित परिचर्चाओं व 
प्रकाशनों के माध्यम से जो वातावरण बना, 
उसके परिणाम सामने आने लगे हैं । ' एकात्म 
मानवदर्शन' देश में वैचारिक बहस की 
मुख्यधारा का अहम हिस्सा बन गया है। 
स्तर पर ले जाने का। 
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मा. प्रभाकर बलवंत (भैयाजी) दाणी 
(9 अक्तूबर, 1907-2 मई, 1965) 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह 
को समर्पित 
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मा. भैयाजी दाणी 


छ ही लोगों में विलक्षणता जन्मजात होती है। इसकी आभा छिपाए नहीं छिपती। 
ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व थे श्री प्रभाकर बलवंत दाणी । “भैयाजी ' के नाम 
से ख्यात श्री दाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले गृहस्थ प्रचारक थे।' गुरुजी ' के नाम 
से सर्वज्ञात श्री माधव राव सदाशिव गोलवलकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लानेवाले 
भैयाजी ही थे। नागपुर के बाहर देश के किसी अन्य प्रांत में संघ की नींव रखने वाले भी 
यही भैयाजी थे। भैयाजी संघ के सरकार्यवाह बने। भैयाजी को कायर, मौक्रापरस्त और 
ख़ुशामदी लोग क़तई नापसंद थे। उल्लेखनीय बात यह है कि ऐसे हीरे की चमक को 
बनाए रखने में उनके परिवार, विशेष रूप से उनकी पली, की पूर्ण सहभागिता रही। 
इस विलक्षण व्यक्तित्व का जन्म नागपुर की छोटी सी तहसील उमरेड में 9 अक्तूबर, 
1907 को हुआ। पिता का नाम श्री बापूजी दाणी था। वैभव से परिपूर्ण ' श्रीमंत' घराने के 
इकलोते पुत्र होने के बावजूद खानदान कौ संपन्नता का अभिमान उन्हें बिल्कुल नहीं था । 
वे शुरू से ही सहज, सरल और मिलनसार थे। 
मैट्रिक शिक्षा के लिए भैयाजी जब नागपुर गए तो उनका निवास बना श्री विश्वनाथ 
राव केलकर का घर। श्री केलकर के यहाँ डॉ. हेडगेवार, डॉ. मुंजे और डॉ. परांजपे का 
सहज आना-जाना रहता था। यही नहीं, वीर सावरकर के बड़े भाई और डॉ. हेडगेवार के 
घनिष्ठ मित्र बाबाराव सावरकर भी श्री केलकर के यहाँ अकसर आते और ठहरा करते 
थे। स्पष्ट था, इन सभी विभूतियों का प्रभाव भैयाजी पर पड़ा और भीतर संघ के विचार 
एवं कार्य प्रणाली गहराई से बैठ गई। 
पू. डॉक्टरजी के कहने पर अपनी उच्च शिक्षा के लिए भैयाजी वाराणसी (उत्तर 
प्रदेश) के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू:) में गए। यहाँ विभिन्‍न प्रांतों से आए 
युवा विद्यार्थियों से उन्होंने संपर्क किया। स्वभाव से भैयाजी मिलनसार तो थे ही, बस 
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उन्होंने विश्वविद्यालय में संघ की शाखा लगानी शुरू कर दी। नागपुर के बाहर किसी 
दूसरे प्रांत में संघ की यह पहली शाखा थी | 
भैयाजी की वाराणसी में सबसे बड़ी उपलब्धि रही श्री माधव सदाशिव गोलवलकर 
से संपर्क होना और उन्हे संघ के इतना क़रीब ले आना कि आगे चलकर वे संघ के 
सरसंघचालक बने। नागपुर के श्री गोलवलकर उस समय बी.एच.यू. में एम.एस-सी. कर 
रहे थे। इसके बाद वे वहीं प्राध्यापक हो गए और तब से उनकी 'गुरुजी' (अथवा गुरु 
गोलवलकर) के नाम से पहचान हो गई। उनके प्राध्यापक बनने के बाद भैयाजी उन्हें न 
केवल संघ की शाखाओं में लाए, बल्कि उनके माध्यम से उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय 
का आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्वविद्यालय परिसर में संघ कार्यालय हेतु जगह भी ली। 
भैयाजी की कोशिश से गुरुजी विश्वविद्यालय शाखा के अभिभावक भी बने। 
प्रथम सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार और गुरुजी की भेंट कराने वाले भैयाजी ही थे। 
यह भेंट तब हुई जब डॉ. हेडगेवार बी.एच.यू. आए हुए थे। भैयाजी ने दोनों की मुलाक़ात 
श्री भाऊराव दामले के निवास 'जमरखंडी भवन' में कराई। गुरुजी के व्यक्तित्व से डॉ. 
हेडगेवार इतना प्रभावित हुए कि उन्हें नागपुर का विजयादशमी उत्सव देखने का आमंत्रण 
दे दिया। बस इसके बाद गुरुजी संघ के निकट से निकटतम होते चले गए। 
डॉ. हेडगेवार 15 दिन वाराणसी में रहे और मालवीयजी से अनुमति लेकर "जमखंडी 
भवन' में श्री दामले और कुछ तरुणों को लेकर संघ की शाखा शुरू कर दी, जो कुछ 
समय बाद धनधान्येश्वर मंदिर में लगने लगी। भैयाजी द्वारा विश्वविद्यालय की शाखा 
इसके तीन महीने बाद शुरू हुई थी। 
भैयाजी और गुरुजी को घनिष्ठता इतनी अधिक थी कि संघ कार्य में अत्यधिक 
व्यस्त होने के कारण जब भैयाजी अपनी बी.ए. की परीक्षा की उचित तैयारी नहीं कर 
पाए तो गुरुजी ने दिन-रात जुटकर उनकी तैयारी कराई और भैयाजी अच्छे अंक लेकर 
पास हुए। 
बी.एच.यू. से स्नातक को परीक्षा उत्तीर्ण करके भैयाजी वापस नागपुर आ गए और 
वकालत को पढ़ाई को। उसी दौरान गुरुजी भी नागपुर पहुँचे और उन्होंने भी भैयाजी के 
साथ वकालत पढ़ी। भैयाजी ने वकालत की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों 
और संघ कार्य से समय न निकाल पाने के कारण वे वकालत नहीँ कर पाए। 
जिस समय भैयाजी नागपुर में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने गिरिपेठ नाम 
को बस्तौ में एक मकान किराए पर ले लिया। यह संघ का धरमपेठ भाग का कार्यालय 
बना। यहाँ होनेवाली बैठकों से नए-नए स्वयंसेवक बनते गए। इसमें भैयाजी 
ने प्रमुख भूमिका निभाई। 
इसी तरह एक बार दिल्ली में एक पत्रकार (तब तक भैयाजी सरकार्यवाह बन 
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चुके थे), इस आत्मविश्वास के साथ भैयाजी से मिलने आया कि वह जो चाहे उनसे 
बुलवा लेगा। लेकिन पत्रकार द्वारा बात शुरू करने से पहले ही भेयाजी ने उससे बात शुरू 
कर दी और एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगे। घंटे भर का समय निकल गया। पत्रकार 
को कुछ पूछने का मौक़ा ही नहीं मिला। इसके बाद जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने 
देश की तत्कालीन समस्याओं पर भैयाजी के विचार जानने के लिए सवाल किया। और 
भैयाजी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ' वही जो आपने अभी प्रकट किए।' पत्रकार 
संतुष्ट होकर वहाँ से विदा हो गया। 

भैयाजी में मित्र बनाने की विलक्षण प्रतिभा थी और उनकी मित्र-मंडली में कांग्रेस, 
कम्युनिस्ट तथा हिंदू महासभा के अनेक नामी-गिरामी नाम शामिल थे। जैसे दीनदयाल 
गुप्त व शंकरराव वाणी (कांग्रेस), भूपेन मुखर्जी एवं बालाजी हुद्दार ( कम्युनिस्ट) तथा 
हिंदू महासभा के विप्लववादी युवा । इन सभी से भैयाजी के पारिवारिक संबंध थे | 

नागपुर आने और विवाह के बाद भी भैयाजी का एक पैर उमरेड में तो दूसरा पैर 
नागपुर में रहता था। उनकी पत्नी ने भी उन्हें कभी नहीं रोका। बस वह इतना चाहती थीं 
कि भैयाजी कुलाचार (परिवार के मंगल अवसरों) पर घर में ज़रूर उपस्थित रहें। 
भैयाजी इसको निभाते थे। 

भैयाजी की स्वभावगत सरलता, सहजता और सादगी की वजह से संघ के तत्कालीन 
अनेक कार्यकर्ता अपनी बात निःसंकोच कह देते थे। जिन कार्यकर्ताओं को गुरुजी से 
खुले दिल से बात करने में संकोच होता था और उन्हें यह भरोसा था कि भैयाजी के 
माध्यम से उनकी बात गुरुजी तक पहुँच जाएगी | 

भैयाजी की एक और विशेषता यह थी कि वह लोगों की बातें धैर्य से सुनते थे 
और समाधान का मार्ग निकाल लेते थे। इसीलिए संघ कार्य में आनेवाली बाधाओं को 
दूर करने में उनका अधिकांश समय बीतता था। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म काल से ही प्रत्यक्ष राजनीति से पृथक्‌ रहते हुए 
संगठन का कार्य करता रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्र के लिए आवश्यक 
राजनीतिक प्रक्रिया से वे बेगाने थे, इस संदर्भ में चं.प. भिषिकर की पुस्तक ' श्री भेयाजी 
दाणी' का यह उद्धरण उल्लेखनीय है-- 

«1938 में हिंदू महासभा ने भागा नगर (हैदराबाद) सत्याग्रह की घोषणा की” 
अनेक हिंदू महासभाई मित्रों ने आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन में 
कूदने की घोषणा करे। परंतु डॉक्टरजी की संघ विषयक नीति स्पष्ट व दृढ थी। उन्होंने 
कहा कि संघ सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लेगा। संघ के स्वयंसेवक व्यक्तिशः 
आंदोलन में भाग लेने को स्वतंत्र है, यह स्मरणीय है कि सन्‌ 1930 में सत्याग्रह आंदोलन 
में (जंगल सत्याग्रह) स्वयं भाग लेते समय भी उन्होंने अपने आपको सरसंघचालक पद 
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के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। स्व. सावरकरजी और हिंदू महासभा द्वारा संपादित 
इस भागा नगर सत्याग्रह में भैयाजी दाणी कूद पड़े। संघ के सैकड़ों स्वयंसेवक इस 
सत्याग्रह में शामिल हुए थे।'' 
सन्‌ 1942 की बात है, जब देश विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा था और गुरुजी ने 
संघ के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि वह घर छोड़कर प्रचारक बन जाएँ। उस 
आह्वान पर भैयाजी ने गृहस्थी के कामकाज छोड़ दिए और संघ तथा कार्यकर्ताओं के 
सामने पहले गृहस्थ प्रचारक होने का उदाहरण रखा | गुरुजी ने उन्हें मध्य भारत की कमान 
सौंपी और भैयाजी ने इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर आदि शहरों में आयोजित संघ की बैठकों, 
अनौपचारिक मिलन समारोहों में ऐसे ओजस्वी भाषण दिए कि उस समय जो लोग भी 
स्वयंसेवक बने, वो जीवनपर्य॑त निष्ठापूर्वक संघ कार्य में जुटे रहे। भैयाजी ने तीन साल में 
मध्य भारत की काया बदल दी, लेकिन उस अथक परिश्रम से उनका स्वास्थ्य ख़राब हो 
गया। परिणामस्वरूप, 1945 में गुरुजी ने उन्हें नागपुर वापस बुला लिया। 
उसी साल यानी 1945 में भैयाजी को सरकार्यवाह बनाया गया और इस दायित्व 
पर उन्होंने लगातार दस वर्ष तक संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। इस दस वर्ष की अवधि 
के पहले छह साल देश और संघ दोनों के लिए चुनौती भरे थे। देश के विभाजन के बाद 
के हुए निर्मम हत्याकांड, गांधीजी की हत्या, संघ पर प्रतिबंध, संघ कार्यकर्ताओं पर 
हमले, देश का पहला आम चुनाव आदि इसी काल खंड की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं । 
उस पूरे काल में भैयाजी को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। इसमें भी वह 
अधिकतर दिल्ली में रहे, जहाँ क़्दम-क्रदम पर वह कार्यकर्ताओं को नीतिगत निर्णय 
लेने में मदद करते थे। पंजाब के विस्थापित हिंदुओं के संरक्षण और उनकी सेवा करने में 
भैयाजी ने पंजाब प्रांत के प्रचारक श्री माधव रावजी मुले का मार्गदर्शन भी किया। 
गांधीजी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा। 
18 माह तक जेल में बंद रहे। उस विषम परिस्थिति में स्वयंसेवकों का 
रखने की अहम जिम्मेदारी भैयाजी ने ही निभाई। संघ से प्रतिबंध हटने 
कार्य को फिर से संचालित करने की चुनौती का भी सामना किया। 
सन्‌ 1952 में जब देश का पहला आम चुनाव हुआ तो भारतीय जनसंघ के अनेक 
उम्मीदवार चुनाव हार गए। उनके मन में कुठा और निराशा भर गई | वो विचलित हो गए 
कि उन्हें अपेक्षित जन-समर्थन नहीं मिला | उनकी यह भावना दिल्ली-पंजाब के प्रचारक 
श्री माधव राव मुले द्वारा भैयाजी तक पहुँची। भैयाजी ने उन सभी उम्मीदवारों की एक | 
बैठक बुलाई और दो टूक कहा, ' संघ ने निरपेक्ष भाव से सेवा करना सिखाया है। जिन्हे 
सत्ता को लालसा है और इसी दृष्टि से संघ की ओर देखते हैं, उनका संघ छोड़ देना 
श्रेयस्कर होगा। संघ नए और उपयुक्त कार्यकर्ता तैयार करके सारे काम पुनः शुरू कर 


गुरुजी लगभग 
मनोबल बनाए 
के बाद शाखा- 
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देगा, लेकिन हीन भावना को कदापि आश्रय नहीं देगा ।' इसके बाद सब लोग इस स्पष्ट 
मार्गदर्शन के बाद काम में जुट गए। 

संघ विचारधारा को लेकर उनका मन-मस्तिष्क एकदम स्पष्ट था। इसीलिए किसी 
भी समस्या का समाधान उनके लिए कभी कठिन नहीं रहा। बात सन्‌ 1951 की है, जब 
भारतीय जनसंघ अस्तित्व में आया था। संघ के अनेक प्रमुख कार्यकर्ता चाहते थे कि 
संघ स्वयं राजनीति में प्रवेश करे | उसी दौरान जब भैयाजी और गुरुजी उत्तर प्रदेश प्रवास 
पर थे और रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश प्रांत की हिंदू महासभा के एक 
नेता बिशन चंद्र सेठ भी संयोगवश उसी डिब्बे में चढे, जिसमें भैयाजी और गुरुजी थे | श्री 
सेठ इससे पहले गुरुजी को, राजनीति में संघ की सीधी सक्रियता होनी चाहिए, इस 
विषय को लेकर अनेक पत्र लिख चुके थे। गुरुजी ने उन्हें हमेशा यही उत्तर दिया था कि 
भेंट होने पर ही इस विषय पर चर्चा होगी। बस, उस दिन गुरुजी ने श्री सेठ से कहा, “यह 
भैयाजी हमारे सरकार्यवाह हैं, प्रमुख हैं और कर्ता-धर्ता भी हैं। आप इन्हीं से बात करें।' 
भैयाजी ने श्री सेठ को अपने वाक्‌ कौशल से ऐसा समझाया कि फिर उन्होंने संघ को 
हिंदू महासभा के माध्यम से सीधी राजनीतिक सक्रियता न होने पर कोई चिंता नहीं 
जताई और न ही कोई सवाल उठाया। 

संघ के गोवध रोको आंदोलन को लेकर चले हस्ताक्षर अभियान पर तत्कालीन 
प्रसिद्ध समाजवादी डॉ. अशोक मेहता ने नागपुर में भैयाजी से लंबी बातचीत की, और 
भैयाजी के तर्को से उन्हें भी निरुत्तर होना पड़ा। 

भैयाजी को पत्र लिखने में बहुत आलस्य आता था। संभवतः ऐसा इसलिए था कि 
उनकी लिखावट पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीँ थी। एक बार सभी प्रांत संचालकों 
को पत्र लिखना बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन भैयाजी तय नहीँ कर पा रहे थे कि 
कैसे लिखें। उसी ऊहापोह में गुरुजी ने स्वयं कुछ पत्र लिखे और हस्ताक्षर के लिए उनके 
समाने रख दिए। भैयाजी तो एकदम सकपका गए और व्याकुल स्वर में बोले, ' आपने 
यह कष्ट क्यों किया?' बहरहाल, इसके बाद उन्होंने फटाफट पत्र लिखे, कुछ साथियों 
से लिखवाए और भेज दिए। श्रीगुरुजी के लिखे पत्र अपने पास सँभालकर रख लिये। 

आजादी मिलने और संघ से प्रतिबंध हटने के बाद कार्यकर्ताओं ने भैयाजी के 
सामने अनेक कठिनाइयाँ रखीं, जैसे नवयुवकों में संघ के प्रति आकर्षण कम हो जाना, 
यह मानना कि संघ में जाने से नौकरी नहीं मिलेगी इत्यादि। इन सभी बातों का उत्तर 
भैयाजी ने दो साल बाद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के वार्षिक प्रतिवेदन में, सरकार्यवाह 
के रूप में, अपने तीन घंटे के भाषण में दिया। उन्होंने कहा, “इन कठिनाइयों के नाम पर 
जिस प्रवृत्ति का प्रदर्शन हो रहा है, उसका नाश करना संघ का कार्य है। कल्पना करो, 
संघ राजनीति में उतरा, चुनाव लड़ा, जीता और सत्तारूढ़ हो गया। ऐसी परिस्थिति में संघ 
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में आनेवालों की संख्या बढ भी गई तो वह संघ की अपेक्षा के अनुरूप आदर्श स्वयंसेवकों 
की न होकर भीरु, खुशामदी और स्वार्थी लोगों की होगी ।' 
उनका स्पष्ट मत था कि स्वार्थी, क्रायर और ख़ुशामदी लोग कभी शक्ति का 
आधार नहीं बन सकते। ऐसे लोग संघ से दूर ही रहें तो संघ की शक्ति बढ़ेगी ही। 
बहरहाल, ऐसी स्थिति नहीं आई। यदि आती भी तो भैयाजी का साफ़ कहना था, “हम 
परम पूज्य डॉक्टरजी के पदचिह्नों पर चलते हुए फिर से शिशु सेवकों से ही कार्य प्रारंभ 
करेंगे।' 
सरकारी कर्मचारियों के संघ में जाने पर रोक लगाए जाने पर उन्होंने बेबाक कहा, 
“समाज का कितना प्रतिशत सरकारी नौकरियों में जाता है? ऐसे में उनमें से एक का भी 
संघ में न आने पर नुक़सान सरकार का ही होगा, क्योंकि वह सद्गुणी लोगों की सेवा 
लेने से वंचित रहेगी। रोक संबंधी परिपत्र से ऐसा लगता है, मानो कोई बुढ़िया सूर्योदय 
रोकने के लिए अपने मुर्गे को ढकने का हास्यास्पद प्रयास कर रही है।' 
सन्‌ 1956 तक भैयाजी सरकार्यवाह रहे। इसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया 
और उनका उमरेड जाकर खानदानी कारोबार सँभालना जरूरी हो गया। फलस्वरूप उन्हें 
कुछ समय के लिए सरकार्यवाह के दायित्व से मुक्त कर दिया गया और श्री एकनाथ 
रानडे को सरकार्यवाह बनाया गया। 
श्री एकनाथ रानडे को “विवेकानंद शिल्प स्मारक' का काम सौंपने के बाद गुरुजी 
ने भैयाजी से पुन: सरकार्यवाह का दायित्व लेने का आग्रह किया। भैयाजी मान गए, पर 
अगले वर्ष वे हृदय रोग से पीड़ित हो गए। उन्हे पूर्ण विश्राम की सलाह दी गई । प्रवास पर 
रोक लगा दी गई। फिर भी भैयाजी अनेक प्रांतों के प्रमुख शहरों का दौरा करने से नहीं 
रुके। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। आखिरकार, मार्च 1965 में अखिल 
भारतीय प्रतिनिधि सभा ने भैयाजी के स्थान पर श्री बालासाहब देवरस को सरकार्यवाह 
बना दिया। इसके बावजूद भैयाजी थोड़ा-बहुत प्रवास करते ही रहे। सन्‌ 1965 में पुनः 
मध्य भारत के शिक्षा वर्ग (इंदौर) में आए। वहीं अचानक उनका स्वास्थ्य और बिगड़ 


गया और 2 मई, 1965 को 58 वर्ष कौ आयु में उनका निधन हो गया। इस तरह एक 
कर्मवीर ने कार्यक्षेत्र में ही अंतिम साँस ली। 


— आलोक कुमार 
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1 Qs का दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय का यह 12वाँ खंड है। दीनदयालजी एवं 

भारतीय जनसंघ के इतिहास में यह वर्ष मील का पत्थर है, जब विजयवाड़ा के 
अखिल भारतीय अधिवेशन में भारतीय जनसंघ ने ' एकात्म मानववाद ' को अपनी 
आधिकारिक विचारधारा घोषित किया। 1964 के ग्वालियर स्वाध्याय शिविर में “सिद्धांत 
व नीति' प्रलेख तैयार हुआ था, ' एकात्म मानववाद' उसी का हिस्सा था। विजयवाड़ा के 
जिस अधिवेशन में यह स्वीकृत हुआ, उसका प्रतिवेदन परिशिष्ट में दिया जा रहा है। 
वह प्रस्ताव भी परिशिष्ट में ही दिया गया है, जिसमें “एकात्म मानववाद ' को व्याख्यायित 
किया गया है। 

इसके अलावा चार अध्याय उनके उन चार भाषणों के हैं, जो उन्होंने “एकात्म 
मानववाद' पर क्रमबद्ध रूप से मुंबई के कार्यकर्ताओं के समक्ष दिए थे तथा एक 
अध्याय है, जिसमें डॉ. संपूर्णानंद द्वारा छेड़े गए विमर्शातर्गत उन्होंने एकात्म मानववाद' 
शीर्षक से ही एक आलेख लिखा। एकात्म मानववाद के संदर्भ में यह अद्भुत सामग्री 
है। 
पंचवर्षीय योजनाओं के दीनदयालजी सतत अध्येता =| द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
की पूर्णता व तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ का संधिकाल था यह समय। अतः 
दीनदयालजी ने धारावाहिक पाँच आलेख लिखे “योजना बदलो।' ये आलेख इस खंड 
की अनुपम निधि हैं। 

राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे भी निरंतर सभी Gel में विवेचित हुए हैं। 1965 में 
कच्छ करार के ख़िलाफ़ भारतीय जनसंघ ने ऐतिहासिक जनजागरण किया तथा भारत 
के इतिहास की प्रथम विशाल रैली की, “फौज न हारी क़ौम न हारी, हार गई सरकार 


हमारी' इस रैली का विशेष नारा था। उसकी तैयारी एवं परिणाम की भी सामग्री इस 
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खंड में है। कश्मीर का मुद्दा तो हर वर्ष ज्वलंत बना ही रहता है। दीनदयालजी ने 
लिखा, “कश्मीर छोड़ने के बजाय हम संयुक्त राष्ट्र संघ को ही छोड दें।' 

1965 का भारत-पाक युद्ध भारत के सामरिक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है । भारत 
कौ वीर वाहिनियों ने 1962 की पराजय के कलंक को धो दिया था। पुन: भारत का 
नेतृत्व हार गया। ताशकंद में जाकर हमने भारत की विजय को समझौते की टेबल पर 
समर्पित कर दिया। दीनदयालजी ने पुस्तक लिखी 'विशवासघात'। इस खंड में वह 
पुस्तक समाहित है। 

1967 में भारत का चौथा महानिर्वाचन सामने था, यह निर्वाचन की तैयारी का भी 
वर्ष था। पं. जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में यह पहला निर्वाचन होने वाला था। 
दीनदयालजी ने अपने दल को इसके लिए पूरे तौर पर तैयार किया था। बैठकों एवं 
अधिवेशनों को इसकी तैयारी का औजार बनाया गया। . 

भाषावार प्रांत रचना के साथ भारत में जो भाषिक gg प्रारंभ हुआ, वह समाप्त 
नहीं हुआ था। राजभाषा का संवैधानिक मुद्दा भी इस वर्ष खड़ा हो गया। दीनदयालजी 
ने भाषा के संदर्भ में अपना राष्ट्रवादी रुख़ बराबर क्रायम रखा। 

प्रत्येक खंड के अनुसार ही यह खंड भी विविधायामी है। ' वह काल' लब्ध 
प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सीतेश आलोक ने लिखा है तथा भूमिका के लिए रामनाथ 
कोविंद को निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार कर यथासमय भूमिका भेजी, आभारी हूँ। 

शुभम्‌ 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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on मात्र तिथियों और घटनाओं से नहीं बनता है, बल्कि वह उन महापुरुषों के 
चरित्र से बनता है, जो उस काल खंड के गौरव होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 
भारतीय राजनीति में एक ऐसे ही मनीषी थे, जिन पर हम सबको गर्व है। उनके राजनीतिक 
चिंतन जो मूलत: मानवीय संबंधों पर आधारित है, को हर किसी ने स्वीकारा | मेरे समक्ष 
"दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय" का बारहवाँ खंड (1965) उपस्थित है और इसके 
संपादक डॉ. महेश चंद्र शर्माजी ने यह इच्छा व्यक्त की है कि मैं इस खंड की भूमिका लिखूँ। 
सन्‌ 1965 के कालखंड को प्रस्तुत करनेवाले इस खंड में “एकात्म मानववाद' से 
लेकर भारतवर्ष की तात्कालिक परिस्थितियाँ और उसमें दीनदयालजी की भूमिका तथा 
उनके विचार समाहित हैं। उस समय देश 1962 के चीनी आक्रमण की त्रासदी और 
तत्कालीन कुशल राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव की अनुभूति कर रहा था, उसी बीच पाकिस्तान 
ने सन्‌ 1965 में भारत पर युद्ध थोप दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुँह तोड 
जवाब दिया और विजय हासिल की, जिसे हमने बाद में कूटनीति की टेबल पर गँवा 
दिया था। इस तरह से एक जीता हुआ युद्ध भी हम हार बैठे थे। ऐसे संकट के समय में 
राष्ट्रवादी नेतृत्व कैसा होना चाहिए, यह इस वाङ्मय से जाना व समझा जा सकता है। 
संपूर्ण वाङ्मय के इस खंड में उस दौरान (सन्‌ 1965) दीनदयालजी द्वारा पाञ्चजन्य, 
ऑर्गनाइजर, राष्ट्रधर्म इत्यादि पत्र-पत्रिकाओं में लिखे लेख, संघ शिक्षा वर्ग और जनसंघ 
के अधिवेशन में उनके द्वारा दिए गए भाषणों, पत्रकार वार्त्ता के उपरांत समाचार-पत्रों में 
प्रकाशित वक्तव्यों और एक पत्र को भी विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित किया गया है। 
बंबई में "एकात्म मानववाद' के ऊपर आयोजित व्याख्यानमाला में कार्यकर्ताओं के 
समक्ष दिए गए उनके चार भाषणों को भी इस खंड में संकलित किया गया है, जो अति 
महत्त्वपूर्ण हैं । इस खंड में कुल 53 अध्याय और सात परिशिष्ट हैं। 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसा नाम है, जिसे सुनते ही लोगों के दृष्टि-पटल 
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पर एक शब्द आता है, वह है ' एकात्म मानववाद'। जीवन और प्रकृति के प्रत्येक भाग 
को अपने में समाहित करनेवाली एक ऐसी विचारधारा, जो प्रत्येक कालखंड की सभी 
समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु प्रासंगिक सिद्ध हुई है। इसमें समग्र सृष्टि का 
विचार है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जिसमें जीवन का समग्रता से चिंतन किया गया 
है। उसके साथ ही जीवन के विकास का प्रबंध भी किया गया है। संपूर्ण मानवता ही 
एकात्म मानववाद का केंद्र है। WHA मानववाद' पर इस खंड में प्रभूत सामग्री है। 
इसी वर्ष विजयवाड़ा में भारतीय जनसंघ ने इसे अपना आधिकारिक विचार घोषित 
किया था। 

दीनदयालजी सच्चे अर्थों में कुशल राजनेता थे। समाज और दुनिया का कोई भी 
पक्ष उनसे कभी ओझल नहीं हुआ। यही एकात्म मानववाद का आधार भी है। सभी को 
एक में समाहित करना, सभी की चिंता करना और सभी को किसी-न-किसी स्तर और 
रूप में जोड़ना। दीनदयालजी कभी सत्ता में नहीं रहे, लेकिन सत्ता के संचालन और 
तरीक़ों के बारे में जो कुछ भी कहा, उसकी 50 वर्ष बाद आज भी प्रासंगिकता में कमी 
नहीं आई है। 

पंडित दीनदयालजी ने भारतीय एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए 
सनातन भारतीयता को युगीन परिभाषा दी। वे भारत में विश्व गुरुत्व का साक्षात्कार 
करते थे। वे जातिवाद और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। उनका सपना समाज की 
अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ना था। उनमें आम जनमानस 
को अपनी ओर आकर्षित करने तथा अपने तेजस्वी विचारों से उन्हें सम्मोहित करने की 
अद्भुत क्षमता थी। वह एक प्रभावशाली वक्ता थे तथा साहित्यकार भी। उनकी एक 
कविता इस खंड में है तथा दो उपन्यास प्रथम खंड में संयोजित है। 

प्रस्तुत खंड में जनसंघ के प्रारंभिक अधिवेशनों से लेकर अद्यतन अधिवेशन तक 


' जनसंघ एक वर्द्धनोन्‍्मुख दल है। जनता को इससे महान आशाएँ हैं।' (जनसंघ-अधिवेशनों 
के बारे में, अध्याय-3) अपनी पार्टी जनसंघ के प्रति उनकी यही सोच पार्टी और संगठन 
के लिए संजीवनी का काम करती रही | 

दीनदयालजी ने आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिक्षा वर्ग (16 मई 
1965, अध्याय-21) को संबोधित करते हुए कहा था, “आप समाज की चिंता करोगे 
तो समाज आपकी चिंता करेगा। समाज अपने पास कुछ नहीं रखता है।”' उन्होंने समाज 
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की तुलना माँ से करते हुए कहा था, “जब कोई बेटा अपनी कमाई माँ को लाकर देता है 
तो माँ स्वयं न खाकर बेटे को ही खिलाती है। इसी तरह से समाज अपने पास कुछ भी न 
रखते हुए हमको देता है।'' व्यक्ति को समाज से जोड़ने के लिए इससे बेहतर उदाहरण 
कया हो सकता है। स्वदेशी क्यों आवश्यक है, यह जानना हो तो भी दीनदयालजी का 
इसी खंड में आगे का संबोधन पढ़ सकते हैं। 

दीनदयालजी को व्यक्ति पूजा से भी परहेज था । उनकी दृष्टि में व्यक्ति और दल 
से सदैव देश बड़ा रहा। बंगलौर के संघशिक्षा वर्ग ( मई 25, 1965, अध्याय-26) में 
उन्होंने अपनी इन्हीं भावनाओं को जाहिर करते हुए कहा था, जब राष्ट्र की अपेक्षा 
व्यक्ति को प्रमुखता प्राप्त होती है तो राष्ट्र अधोगति की ओर जाता al" 

तत्कालीन सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर “योजना बदलो ' (क्रमशः 
अध्याय-11, 16, 19, 23, 24) शीर्षक से दीनदयालजी ने कुल पाँच लेख लिखे थे, वे 
तत्कालीन सरकार की असफल योजनाओं के कारणों को रेखांकित करते हैं। वे कहा 
करते थे कि ''हम देश के विकास के लिए मानव शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर R | 
योजनाओं की यह मौलिक गलती है कि वे श्रम प्रधान नहीं हैं।'' (योजना बदलो-2, 
अध्याय-19) उनका मानना था कि जब तक हम श्रम को महत्त्व नहीं देंगे और जब तक 
देश के आम आदमी का हाथ मजबूत नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो 
सकता चाहे योजनाओं का अंबार क्यों न लग जाए। 

दीनदयालजी हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के सदैव पक्षधर रहे। वे अंग्रेज़ी के 
साम्राज्य तथा आरोपण के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि जनता की बात उसकी 
मातृभाषा में होनी चाहिए। वे हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय मानते थे। वे 
चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व समाप्त हो तथा स्वतंत्र भारत की राजभाषा हिंदी: 
तथा अन्य भारतीय भाषाएँ बनें। संपूर्ण वाङ्मय के इस खंड में भाषा से संबंधित- 
दीनदयालजी के लेखों और वक्तव्यो को क्रमशः अध्याय-5, 6, 7, 9, 10 और 17 के 
अंतर्गत रखा गया है। 

दीनदयालजी कहते थे कि '' आजकल राष्ट्रवाद पर बहस चल रही है। आजादी 
की बात हो रही है और क्रांति के नाम पर निर्दोष का ख़ून बहाया जा रहा है। कारण 
संभवत: यही है कि हम स्वतंत्रता की क्रीमत नहीं समझते |” क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त 
के निधन पर दीनदयालजी ने अपने परम मित्र श्री वचनेशजी को एक पत्र लिखा था। 
जिसमें उन्होंने इन विषयों पर बात को थी। उज्जैन से लिखे गए इस पत्र में उन्होंने कहा 
था कि “' स्वतंत्रता के लिए हमारे द्वारा दी गई क्रीमत को भी हम नहीँ समझ पाए | समाज 
और शासकों के मन में यही भाव है कि स्वतंत्रता हमें दान में मिली है और दान को 
बिया के दाँत नहीं देखे जाते, इस कहावत के अनुसार दान में मिली स्वतंत्रता का 
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अधूरापन होना खटकता नहीं, उसके ऊपर होनेवाले आक्रमण से उनके मन पर चोट भी 
नहीं पहुँचती | स्वतंत्रता को साकार करने के लिए जो प्रयत्न और पुरुषार्थ चाहिए था, वह 
भी नहीं दिखते। जो भी हो, यदि स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को कोई भावात्मक आधार देना 
है तथा सुधार और सृजन की भावना पैदा करनी है तो समाज में क्रांतिकारी मनोवृत्ति को 
जगाना होगा। हाँ, आज इस आतंकवाद की ज़रूरत नहीं, जिसका सहारा अंग्रेजों के 
समय में लेना आवश्यक था, पर बटुकेश्वर दत्त के प्रति यही वास्तविक श्रद्धांजलि 
होगी ।'' (पत्र-वचनेश जी, 24 जुलाई 1965, अध्याय-43) उनके द्वारा लिखा गया यह 
पत्र और उसकी भाषा को देखने पर सहजता से कोई भी उनके अंतर्मन को व्यथा को 
समझ सकता है। देश और क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में कितनी अगाध श्रद्धा थी, 
वह इस पत्र से प्रतीत होता है। 

“विश्वासघात' जिसको चर्चा के बिना 1965 का काल खंड अधूरा है। ये दीनदयालजी 
द्वारा लिखित भारत-पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद के समझौते में भी समझौता करने 
को कहानी है, जिसमें युद्ध जीतने के बाद भी भारत को कूटनीतिक हार का सामना 
करना पड़ा। इसमें उन्होंने लिखा था कि '' आवश्यकता है कि इस समझौते का हम 
गंभीरता के साथ विश्लेषण AL | अन्यथा प्रत्येक समझौते के बाद जो मीठी-मीठी तथा 
मित्रता को बातें होती हैं, उनके चक्कर में फँसकर गाफिल हो गए तो पिछला दुर्भाग्यपूर्ण 
इतिहास आगे भी दोहराया जाएगा।'' (अध्याय-37) पाकिस्तान के साथ हुए समझौते 
पर उनको ये बातें आज भी सटीक बैठती हैं। 

दीनदयालजी पर इतने बड़े पैमाने पर कभी किसी ने काम नहीं किया। मित्रवर 
डॉ. महेश चंद्र शर्माजी का यह कार्य प्रशंसनीय और ऐतिहासिक है। इसके लिए उन्हे 
कोटिशः बधाई। इस राष्ट्रयज्ञ में मुझे इस भूमिका रूपी आहुति देने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ, आभार निवेदित करता हूँ। 

--रामनाथ कोविंद 
राज्यपाल, बिहार 
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काः तो अनादि है, अनंत है और काल-खंड मानव की अपनी अवधारणा है। इस 

कारण कोई काल-खंड अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। हर काल-खंड 
अतीत को कोख से उपजता है और तात्कालिक समस्याओं से निरंतर जूझते हुए भावी 
सपनों के बीज बोता रहता है। इनमें कुछ काल-खंड यदा-कदा स्मरणीय घटनाओं के 
कारण अपनी विशेष पहचान बनाते हैं-मील का पत्थर भी बन जाते हैं। उनमें से एक-- 
1947, स्वतंत्रता दिवस होने के नाते अनेक संदभा में याद आता रहता है। 

1965 की बात करें तो यह वह काल था, जब भारत अपने इंडिया-रूपी नए 
कलेवर में अठारह वर्षीय युवा और वयस्क हो रहा था, न तो इतना अबोध कि अपने 
परिवेश से अनभिज्ञ रहे और न इतना समर्थ कि परिस्थितियों से दो-दो हाथ करने के 
लिए व्यग्र हो। फिर भी, देश सजग हो चुका था। वह परिस्थितियों को समझने का प्रयास 
कर रहा था। जो नहीं था अथवा अप्रिय था, उसके लिए हाथ-पाँव पटकना सीख रहा 
था। यह खोजने का प्रयास कर रहा था कि दोष मढ़े भी तो किस पर? और जो कुछ 
उपलब्ध था, उसका उपयोग कैसे करे अर्थात्‌ ऐसा उपयोग, जो वास्तव में सदुपयोग हो। 

देश नहीं भूला था कि कुछ ही समय पहले उसे अपने तथा कथित मित्र चीन 
के हाथों युद्ध में पराजय मिली थी लज्जास्पद पराजय | अनेकानेक क्षेत्रों से संस्थाओं 
और नेताओं की ओर से तत्कालीन नेतृत्व पर उँगलियाँ उठती रही थीं। आक्षेपों की झड़ी 
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लगती रहती थी | तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पद-मुक्त हो चुके थे। आहत नेहरू 
का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। और 1964 के मध्य नेहरू की मृत्यु के साथ ही काल 
ने देश की राजनीति के लिए जो नई आधारशिला रखी, उसे 1965 की भूमिका के रूप 
में भी देखा जा सकता है। आर्थिक स्तर पर, 1965 देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना का 
अंतिम वर्ष था और अप्रैल 1966 से प्रारंभ होनेवाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 
विचार मंथन प्रारंभ हो चुका था। जनता दिन-प्रति-दिन अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति 
व्यग्र ही नहीं, वाचाल भी होती जा रही थी। 
सामाजिक स्तर पर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे। पंचवर्षीय 
योजनाओं से उन्हें क्या मिला, कितना मिला, इतना कम क्यों मिला, आदि विषयों पर 
- चर्चा करने लगे थे। और इसके बीच ही उन्हें मूल्य-वृद्धि भी कचोटने लगी थी। वास्तव 
में, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट के बाद 
द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के लगभग नौ वर्षा में वार्षिक मूल्य-सूचकांक 5 प्रतिशत 
से अधिक रहा था। 1962 के युद्ध के साथ ही पूर्वानुमान से बहुत अधिक जनसंख्या 
वृद्धि ने भी इस मूल्य वृद्धि में योगदान दिया होगा। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि ने उस 
आधार को ही पूरी तरह हिला दिया था, जिस पर हमारी प्रारंभिक योजनाओं की नींव 
रखी गई थी। पचास के दशक में 1.4 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के अनुमान के विपरीत, 
वास्तविक वृद्धि 2.2 प्रतिशत हुई। ये आंकडे आने से पहले ही तृतीय पंचवर्षीय योजना 
प्रारंभ हो चुकी थी। अतः उसके परिणाम भी आशातीत आने में संदेह होने लगा था। 
वामपंथी आंदोलन अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, क्योंकि मूल्य वृद्धि और उसके 
'फल-स्वरूप उपजे जन-असंतोष का सूत्र उसके हाथ लग चुका था। मुझे याद है, एक 
बार कुछ मित्र महँगाई भत्ता बढ़वाने के लिए सरकार-विरोधी आंदोलन के विषय में बात 
कर रहे थे। मैंने तर्क देते हुए पूछा था कि ऐसे आंदोलन से, सरकार के पास वेतन बढ़ाने 
के लिए धन कहाँ से आ जाएगा और यदि विवश होकर सरकार वेतन बढ़ा भी दे तो 
जो बेरोजगार लोग शून्य वेतन पाते हैं, उनके और तुम्हारे बीच का अंतर तो और भी 
बढ़ जाएगा। बेरोजगार लोगों की मुश्किलें तो और भी दयनीय हो जाएँगी। उनका उत्तर 
था कि बेरोजगार लोगों को भी अपना दल बनाकर आंदोलन करना होगा स्पष्ट था कि 
लोगों में अपने हितों के प्रति, कारणवश अथवा अकारण ही, जागरूकता तो आ रही थी 
य अथवा समाज के प्रति, समग्र रूप में उत्तरदायित्व की भावना नहीं उत्पन्न हो 
रही थी। 
उन्हीं दिनों देश पर सहसा एक और युद्ध का संकट आ पड़ा। यह नया मोर्चा 
पड़ोसी पाकिस्तान को ओर से था। तीन वर्ष पूर्व युद्ध में पराजय झेलने के पश्चात्‌ भारत 
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के लिए तो कदापि नहीं। कच्छ के मोर्चे पर अपने को कुछ कमजोर पाकर भासत ने 
अगस्त में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से लाहौर पर धावा बोल दिया। यह एक कारगर 
युद्धनीति सिद्ध हुई। उधर चीन ने भी उत्तरी सौमा पर अपने कुछ सैनिक तैनात कर के 
भारत की चिंता बढ़ा दी। युद्ध के लगभग छह माह बीतते-बीतते रूस के प्रधानमंत्री 
कोसिजिन ने मध्यस्थता के लिए पहल भी की, कितु युद्ध तभी बंद हुआ जब भारत, 
पाकिस्तान सीमा पार, काफ़ी भूमि पर अधिकार जमा चुका था। 

इस अस्थिरता के वातावरण में तृतीय पंचवर्षीय योजना संकट में रही, किंतु देश 
में उल्लास का वातावरण उत्पन्न हुआ। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर 
शास्त्री, प्रभावशाली नेता के रूप में उभरकर सामने आए। 

बह काल एक और ऐतिहासिक घटना के लिए याद किया जाना चाहिए। उन 

दिनों युद्ध तथा अनेक प्राकृतिक कारणों से देश पर अन्न का संकट आ पड़ा था। आज 
जैसा विषाक्त राजनीतिक वातावरण रहा होता तो हमारे नेता महँगाई का रोना रो-रोकर 
और सरकार को गाली दे-देकर इस्तीफा देने पर विवश कर देते | किंतु तब तक सामाजिक 
बातावरण इतना विषाक्त नहीं था। और सुखद संयोग यह कि जनता में अपने प्रधानमंत्री 
शास्त्रीजी के प्रति विश्वास एवं सम्मान की भावना थी। सभी देशवासियों द्वारा सप्ताह 
में एक समय उपवास रखने के उनके परामर्श ने देश को अन्न के संकट से देखते-ही- 
देखते उबार लिया। 

शास्त्रीजी का शासनकाल लगभग डेढ़ वर्ष का था, जिसमें भी. अधिकांश समय 
युद्ध संबंधी प्रशासन को भेंट चढ़ गया। इस कारण आर्थिक विकास एवं प्रबंधन को 


- दिशा में कोई प्रभावकारी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। जो योजना पहले से चल रही थी, 


बही चलती रही और चौथी पंचवर्षीय योजना की दशा-दिशा में किसी नई पहल का 
संकेत नहीं मिल सका। तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पहले ही शास्त्रीजी का 
रहस्यमयी स्थितियों में निधन हो गया। 

उसी वर्ष के प्रारंभ में भारतीय जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी आधिकारिक 
विचारधारा के रूप में अपनाया था। इस विचारधारा को जन-साधारण के समक्ष विस्तृत 
रूप में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व, अध्यक्ष के रूप में कार्यरत दीनदयालजी ने, बंबई 
में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में चार दिन तक भाषण देकर निभाया। उन भाषणों में उन्होंने 
स्पष्ट किया कि एकात्म मानववाद कोई मत अथवा राजनीतिक एजेंडा नहीं, अपितु देश 
के समग्र विकास के लिए एक तर्कपूर्ण व्यवस्था है। 

दीनदयालजी का ज्ञान-्षेत्र व्यापक था। पूर्णरूपेण अर्थशास्त्री न होते हुए भी उनके 
पास आर्थिक सिद्धांतों के तर्क को समझने-परखने के लिए सक्षम बुद्धि थी। जहाँ नेहरू 
और उनके अर्थशास्त्रयों का मूल मंत्र देश के आर्थिक विकास तक ही सीमित था, कुछ 
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अन्य चिंतकों के मन में एक ऐसे समग्र विकास की परिकल्पना थी, जिसमें आर्थिक विकास 
के साथ ही पर्याप्त सामाजिक चेतना एवं न्याय की व्यवस्था भी हो, जिसके द्वारा विकास 
के रूप में उपजा देश का धन वंचित वर्गों की भी प्राप्त होता रहे ऐसा न हो कि विकास 
के फलस्वरूप जो 'सोने के फल' डालों पर उगें, वे समर्थ लोगों की जेबों में ही पहुँचकर 
रह जाएँ-देश का अमीर वर्ग अधिकाधिक अमीर होता रहे और जो अनपढ़, वंचित एवं 
गरीब है, वह और भी अधिक गरीब होता रहे। कुछ सीमा तक ऐसा ही हुआ। आज तक 
देश में अमीर-ग़रीब के बीच की खाई निरंतर बढ़ती ही रही है। 
दीनदयालजी का एक तर्क यह भी था कि आर्थिक योजनाओं और उनका 
कार्यान्वयन ' ऊपर ' से ही न लादा जाए। उसमें प्रारंभ से ही, वंचित वर्ग की भी यथासंभव 
भागीदारी हो। उनका एक परामर्श जो उदाहरणस्वरूप मेरी स्मृति में है, वह यह था कि 
जहाँ कल-पुर्जे लगाकर कारखाने लगाए जाएँ, वहीं ग्राम-स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास भी 
होते रहें--जैसे बैलगाड़ी में परंपरागत लकड़ी के पहियों के स्थान पर रबड़ के टायर- 
ट्यूब लगाकर ग्रामीण स्तर पर भी विकास होता रहे। कुछ लोगों ने इस तर्क का उपहास 
भी किया, किंतु ऐसी अनेकानेक विधियों से ग्रामीण-विकास को निरंतर एक सार्थक 
दिशा दी जा सकती थी, जिससे ग्राम-प्रधान देश ऊपर से टपकने वाली सुविधाओं की 
प्रतीक्षा में बैठे रहने की बजाय देश-व्यापी प्रगति में अपना योगदान निरंतर देता रहे। 
यह सर्वविदित है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की परिकल्पना के पीछे रूस 
की विकास प्रणाली का अनुभव था। रूस के आर्थिक विकास के पीछे प्रमुख सूत्र यह 
था कि निर्धनता अनेकानेक विकृतियों को जन्म देती है। आर्थिक उन्नति हो तो लोग 
स्वयं ही पढ्ने-लिखने भी लगेंगे, उदार भी होने लगेंगे और इसके परिणामस्वरूप प्रजनन 
दर में भी स्वयं ही कमी आएगी । प्रमाणस्वरूप ऐसे अनेक विकसित देशों का उल्लेख 
होता था, जहाँ संपन्नता भी थी और प्रजनन दर भी कम दिखाई देती थी। 
किंतु अनेक भारतीय चिंतकों को इस तर्क पर संदेह था। आर्थिक उन्नति 
विलासिता भी देती है। निष्क्रियता भी देती है। लोभ भी बढ़ाती है। पारस्परिक विद्वेष को 
भी जन्म देती है। ऐसा न हो, इसके लिए समाज में नैतिकता एक पूर्वावश्यकता है-- 
और आर्थिक उन्नति के साथ ही इस दिशा में भी निरंतर प्रयास चलते रहें, यह भी 
आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि विकास योजनाओं द्वारा उत्पन्न 
धन किसी वर्ग-विशेष के हाथों में पहुँचकर ही न रह जाए अपितु वंचित वर्ग तक भी 
निरंतर पहुँचता रहे। यह तभी संभव था, जब आर्थिक विकास के साथ ही देशवासियों 
में चारित्रिक एवं नैतिक विकास भी होता रहे। कितु देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई 
व्यवस्था नहीं थी। बहुत बाद में, योजनाओं में ' सोशल सर्विस' के अंतर्गत जो 'कल्चर' 
पर व्यय का प्रावधान किया भी गया, वह नैतिक शिक्षा के लिए नहीं अपितु नाटक, 
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नृत्य-संगीत आदि कलाओं के लिए था । इसके पीछे कारण संभवत: राजनीतिक थे कि 
नैतिक शिक्षा के रूप में कहीं धर्म-विशेष का उल्लेख न आ जाए। 
दीनदयालजी की मान्यता थी कि ''जनराज्य को धर्म-राज्य भी होना चाहिए। 

सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है, जहाँ स्वतंत्रता और धर्म दोनों हों ।'' सत्य बहुधा संख्या 
के पक्ष में नहीं रहता । यदि 99 लोग भी अन्याय के पक्ष में खड़े हों तो उनका मत समाज 
को नहीं अपनाना चाहिए। इसके विपरीत उस एक व्यक्ति के मत का पालन करना 
चाहिए, जो न्याय-संगत हो, धर्म-सम्मत हो। किंतु स्पष्ट समझने की बात यह है कि धर्म 
का अर्थ theocratic state अथवा संप्रदाय या मज़हब नहीं है। धर्म के प्रति भ्रम 
इसलिए व्याप्त है, क्योंकि ' धर्म' एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, जिसके लिए 
अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है। धर्म के लिए अंग्रेज़ी में कोई 
शब्द न होने के कारण, अंग्रेजों ने उसे 'रिलीजन' का पर्याय मान लिया। दीनदयालजी 
ने अपने भाषण में धर्म पर भी विस्तृत चर्चा की थी। स्पष्ट किया था कि धर्म, रिलिजन 
जैसी कोई कट्टरपंथी व्यवस्था नहीं अपितु एक ऐसी अवधारणा है, जिसकी परिधि में 
तो संपूर्ण मानवता का हित आ जाता है। राजा पर धर्म को रक्षा का उत्तरदायित्व होता 
है किंतु वह भी निरंकुश नहीं हो सकता। राजा को भी ' धर्म' नियंत्रित करता है। 

धर्म-राज्य का पर्याय theocratic state (जहाँ किसी पंथ-विशेष के गुरु का 
शासन हो) नहीं है, अपितु ऐसी व्यवस्था है, जहाँ सभी पंथ, मजहब, संप्रदाय आदि 
संपूर्ण समाज एवं मानवता के हित में कार्यरत रह सकें।' जहाँ धर्म-राज्य होगा, वहाँ प्रजा 
भी देश तथा समाज के हित में काम करेगी | व्यक्ति के कार्यकलाप देश अथवा देशवासियों 
के हित में बाधक नहीं बनेंगे। उनका मत था कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भी देश और 
काल दोनों ही दृष्टियों से इतना बदल चुका है कि आज हम उस व्यवस्था को आँख 
मूँदकर भारत पर लागू नहीं कर सकते। 

संविधान के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित भारत की “परिंभाषा' कि इंडिया अर्थात्‌ 

भारत एक राज्यों का संघ होगा', पर दीनदयालजी की टिप्पणी उनकी प्रखर एवं मौलिक 
दृष्टि की परिचायक है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अपने आप में कुछ नहीं है, वह 
केवल स्वतंत्र प्रांतों का "जमावड़ा ' है। उनके तर्क के अनुसार होना यह चाहिए कि भारत 
एक प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र देश है, जिसके प्रांत अथवा राज्य, उसके घटक हैं। इस 
प्रकार ' भारत का संविधान संघात्मक न होकर ' एकात्मक' होना चाहिए।' 

दीनदयालजी ने जो कुछ कहा, जो मार्गदर्शन दिया, उसे भलीभाँति समझने के लिए 
तो संभवत: यह संपूर्ण वाङ्मय ही सहायक हो सकता है। इस दृष्टि से एकात्म मानवदर्शन 
प्रतिष्ठान का यह कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस महती योजना के लिए साधुवाद और 
शुभकामनाएँ। 
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हाँ, अंत में एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, वह 

यह कि दीनदयालजी यह मानते थे कि जाति की दीवारें समाज को टुकड़ों में बाँटकर 
निर्बल बनाती हैं। समाज की एकात्मता में बाधक बनती हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों 
को यह आदेश दिया था कि नाम के साथ जाति का उल्लेख न किया जाए। उनका यह 
परामर्श व्यवहार में स्वीकार नहीं हो सका, अन्यथा ऐसी अनेक विसंगतियाँ न उत्पन्न 
होतीं, न पनपने पातीं, जो आज भी समाज में उपद्रव का रूप लेकर फैल रही हैं और 
देश को निर्बल बना रही हैं। देर से ही सही, एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास 
प्रतिष्ठान इस दिशा में भी कोई सार्थक पहल करे तो वह दीनदयालजी के प्रति सच्ची 

श्रद्धांजलि होगी। 
ओम शांतिः! 

सीतेश आलोक 
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“एकात्म मानवदर्शन' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के आलेखों, भाषणों, 
बौद्धिक वर्गों, वक्‍तव्यों एवं विविध संवादों ने भारतीयता के अधिष्ठान पर तात्कालिक 
समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत किया। इन सबसे भी कालजयी 
साहित्य का निर्माण हुआ । उनके जाने के पाँच दशकों बाद उनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित 
हुआ है। विलंब से ही सही, लेकिन उनके शताब्दी वर्ष पर उसका प्रकाशन एक ऐतिहासिक 
अवसर है। 15 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का यथासंभव संकलन हुआ 
है। आइए, हम उनका परिचय प्राप्त करें। 


खंड एक : वर्ष 1940 से 1950 की सामग्री इस खंड में है। संघ प्रचारक के रूप 
में एक दशक में उनके द्वारा सृजित साहित्य का इसमें संकलन है | यह ' राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ' के द्वितीय सरसंघचालक श्री मा.स. गोलवलकर परमपूजनीय श्रीगुरुजी को समर्पित 
है। श्रीगुरुजी का परिचय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरि ने लिखा है। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के ही वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत इस खंड के भूमिका- 
लेखक हैं | सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है “वह काल | इस खंड में 
इसका लेखन वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


खंड दो : यह दो वर्षों का है--1951 तथा 1952 | यह ' भारतीय जनसंघ' की 
स्थापना, प्रथम आम चुनाव तथा पंचवर्षीय योजना का काल है। यह डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को समर्पित है। 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान' के निदेशक श्री 
अनिर्बान गांगुली ने डॉ. मुखर्जी का परिचय लिखा है। इस खंड की भूमिका विख्यात 
इतिहासवेत्ता श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखी है। वह काल' अध्याय का आलेखन पद्मश्री श्री 
जवाहरलाल कौल ने किया है। 
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खंड तीन : वर्ष 1954-1955 का है यह ' गोवा मुक्ति-संग्राम' का काल है । यह 
गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करनेवाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है; 
उनका परिचय भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलवीर पुंज ने लिखा है तथा इसकी 
भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्मकाल से कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ नेता डॉ. विजय कुमार 
मल्होत्रा हैं। 'वह काल' के लेखक हैं--राजा राम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के 
अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर शर्मा। 


खंड चार : वर्ष 1956-1957 का है। यह संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य 
पुनर्गठन का काल है। यह ' भारतीय जनसंघ ' के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर में ' प्रजापरिषद्‌' 
के संस्थापक पं. प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय जम्मू-कश्मीर के 
उपमुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने लिखा है, भूमिका श्री रंगाहरि ने। 'वह काल' का 
आलेखन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री 
अच्युतानंद मिश्र ने किया है। 


खंड पाँच : एक ही वर्ष सन्‌ 1958 के दो खंड हैं पाँच व छह। दीनदयालजी के 
आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का यह काल है। महान्‌ गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को खंड पाँच समर्पित है। ऑर्गनाइज़र के 
संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 


श्री शांता कुमार ने भूमिका-आलेखन किया है । प्रसिद्ध विचारक श्री के.एन. गोविंदाचार्य 
ने 'वह काल' लिखा है। 


खंड छह : इसमें दीनदयालजी की पुस्तक 'द टू प्लान्स : प्रॉमिसेज़, परफॉर्मेंस, 
प्रॉस्पेक्ट्स' संयोजित है तथा डॉ. भाई महावीर के द्वारा लिखी पुस्तक की समीक्षा का 
समाहन किया गया है। रा.स्व. संघ के उत्तर क्षेत्र के संघचालक एवं अर्थवेत्ता डॉ. 
बजरंगलाल गुप्त ने भूमिका लिखी है | इस खंड में ' वह काल' अध्याय नहीं है । यह खंड 
महान्‌ अर्थचिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित किया गया है। उनका परिचय अ.भा. 
विद्यार्थी परिषद्‌ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है। 


खंड सात : वर्ष 1959 का है । चीन द्वारा तिब्बत का 
का अतिक्रमण किया गया। यह दीनदयालजी को संघ प्रचारक 
पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री भाऊराव देवरस को समर्पित है। 
मिश्र ने लिखा है | भूमिका-लेखन का कार्य "विशव हिंदू परिषद्‌ 
चंपतराय ने किया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. नंद किशोर त्रिखा 
किया है। 


अधिग्रहण कर भारत की सीमा 
रक बनानेवाले रा.स्व. संघ के 
उनका परिचय श्री अच्युतानंद 
' के राष्ट्रीय महामंत्री श्री 
खा ने “वह काल ' का आलेखन 
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खंड आठ : वर्ष 1960 का है । हमार ध्येय दर्शन' लेखमाला एवं “जनसंघ ही क्यों' 
आलेख इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर 
सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को यह खंड समर्पित है। श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री मदनदास इसके भूमिका- 
लेखक तथा “दीनदयाल शोध संस्थान' के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन ‘ae काल' के 
लेखक हैं। 


खंड नौ : वर्ष 1961 का है। लोकमत परिष्कार का आलेखन, दलों की आचार 
संहिता के मुद्दे इसमें प्रमुख हैं दीनदयालजी के साथी रहे तथा उनके बाद महामंत्री बने 
श्री सुंदर सिंह भंडारी को यह खंड समर्पित है । जयपुर के श्री इंदुशेखर ' तत्पुरुष ' ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश (भय्याजी) जोशी ने 
इसकी भूमिका लिखी है तथा 'वह काल' का आलेखन श्री बलबीर पुंज ने किया है. 


खंड दस : वर्ष 1962 का है । भारत चीन के आक्रमण से आक्रांत हुआ था। यह 
खंड लब्धप्रतिष्ठ राजनेता डॉ. संपूर्णानंद को समर्पित है, उन्होंने दीनदयालजी की “पॉलिटिकल 
डायरी' की भूमिका लिखी थी। इनका परिचय ' पाज्चजन्य' के संपादक श्री हितेश शंकर 
ने लिखा है। भूमिका आलेखन का कार्य सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने किया है। 
लब्धप्रतिष्ठ भारतविद्‌ श्री बनवारी ने “वह काल' लिखा है। 


खंड ग्यारह : वर्ष 1963-64 का है। यह वही काल है, जब दीनदयालजी ने 
“एकात्म मानववाद' का व्याख्यान किया था। यह खंड महान्‌ भाषा एवं भारतविदू आचार्य 
रघुवीर को समर्पित है। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉ. 
राजीव रंजन गिरि ने लिखा है । भारतमाता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के 
विद्वान्‌ शिष्य गोविंद गिरिं महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है। भाजपा के राष्ट्रीय 
उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड बारह : वर्ष 1965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध, भारत की 
विजय एवं ताशकंद समझौते का यह काल है । संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर 
बलवंत (भैयाजी) दाणी को यह खंड समर्पित है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत 
सहसंघचालक अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने इनका परिचय लिखा है। बिहार राज्य के 
राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी भूमिका तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सीतेश 
आलोक ने “वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड तेरह : वर्ष 1966 का है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निधन, गोहत्या के 
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ख़िलाफ आंदोलन | दीनदयालजी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के नियोजक दीनदयाल 
शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को यह खंड समर्पित है । उनका परिचय 
श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखा है। इस खंड की भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 
ने लिखी है । वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव 'वह काल' के लेखक हैं | 


खंड चौदह : वर्ष 1967-68 का है। भारतीय राजनीति में एकदलीय एकाधिकार 
टूटने का यह काल है। दीनदयालजी अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। 
इस खंड को भूमिका गुजरात के राज्यपाल प्रो. ओमप्रकाश कोहली ने लिखी है। 'वह 
काल' का आलेखन श्री जगदीश उपासने ने किया है। यह खंड दक्षिण भारत में 'जनसंघ' 
के कार्य को प्रारंभ करनेवाले तथा ' भारतीय जनता पार्टी ' के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री जना 
कृष्णमूर्ति को समर्पित है। उनका परिचय श्री ला. गणेशन ने लिखा है। 


खंड पंद्रह : यह अंतिम खंड है। जिसकी तिथि ज्ञात नहीं, ऐसा साहित्य, इसमें 
संकलित है। महान्‌ गांधीवादी एवं भारतविद्‌ श्री धर्मपाल को यह खंड समर्पित है। डॉ. 
जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात 
पत्रकार श्री मा.गो. वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इस खंड में 'वह काल' नहीं है। 
दीनदयालजी संदर्भित 'अवसान' अध्याय का इसमें संयोजन किया गया है, जिसका 
आलेखन श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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संपादकीय 

भूमिका 

वह काल (1965) — नवीन राजनीतिक क्षितिज की भूमिका 
वाङ्मय संरचना 


कविता 
पोलिटिकल डायरी __ऑर्गनाइजर, जनवरी 4, 1965 


__ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ का एकौकरण 


जनसंघ-अधिवेशनों के बारे में 
__पाञ्चजन्य, जनवरी 11, 1965 


विदेश विभाग के दफ्तर में कम्युनिस्ट एजेंटों का जमावड़ा 


__ऑर्गनाइज़र, जनवरी 18, 1965 
हिंदी यहाँ है __ऑर्गनाइज़र, जनवरी 26, 1965 
भाषाई प्रतिक्रियावादियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं 

_ ऑर्गनाइज़र, फरवरी 22, 1965 


भारत विदेशी भाषा को दासता सहन नहीं करेगा 
__पाञ्चजन्य, फरवरी 22, 1965 


एकात्म मानववाद _राष्ट्रधर्म, मार्च , 1965 


हिंदी को रहना ही चाहिए, उपाध्याय कहते हैं 
__द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मार्च 4, 1965 
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11. 
12. 


13. 


14. 


रिपोर्ट 'सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा' 


-—ऑर्गनाइजर, मार्च 10, 
योजना बदलो-1 --पाज्चजन्य, अप्रैल 19, 
व्याख्यानमाला -- मुंबई, अप्रैल 22, 


¬ एकात्म मानववाद-1 


व्याख्यानमाला मुंबई, अप्रैल 23, 


¬ एकात्म मानववाद-2 


व्याख्यानमाला -- मुंबई, अप्रैल 24, 
— एकात्म मानववाद-3 


. व्याख्यानमाला -- मुंबई, अप्रैल 25, 


— एकात्म मानववाद-4 


. योजना बदलो-2 पाञ्चजन्य, अप्रैल 26, 
- डी.एम.के. को बहुभाषी केंद्र चाहिए बी.जे.एस. को एकभाषी 


— ओऑर्गनाइजर, अप्रैल 26 


- कांग्रेस के हाथों में राष्ट्र की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं 


--ऑर्गनाइज़र, मई 10, 


. योजना बदलो-3 — पाञ्चजन्य, मई 10, 
. शेख और बेग पर राजद्रोह का मुक्रदमा चलना चाहिए 


णद टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मई 15, 


- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : आंध्र प्रदेश 


--मई 16, 
- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : आंध्र प्रदेश 

मई 17, 
. योजना बदलो-4 ¬ पाञ्चजन्य, मई 17, 
. योजना बदलो-5 ¬ पाञ्चजन्य, मई 24, 
- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : बंगलौर 

¬ मई 25, 
. शेख़ पर राजद्रोह का मुक्रदमा हो 

"द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मई 26, 

- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : बंगलौर 

मई 26, 
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32. 


33. 


34. 


30 


संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : बंगलौर ; 
--मई 27, 1965 
आवश्यकता है भारत-अमरीका मैत्री के लिए एक टिकाऊ आधार को 

--ऑर्गनाइजर, मई 31, 1965 


159 


165 


सरकार के सीमा सुरक्षा में विफल ' रहने के कारण राष्ट्रपति शासन की माँग 


--द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, जून 4,1965 
द्विभाषावाद के विरोध में जनसंघ 
--द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, जून 6, 1965 
शास्त्री सरकार का एक वर्ष 
--ऑर्गनाइज़र, जून 7, 1965 
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : राजस्थान 
जून 7, 1965 
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : राजस्थान 
--जून 8, 1965 
हिंदी विरोधी आंदोलन को विदेशी ताक़तों का बढ़ावा 
--ऑर्गनाइज़र, जून 14, 1965 


. सीमा क्षेत्रों को पाक-समर्थकों से खाली करवा कर वहाँ शरणार्थियों 


को बसाया जाए. --ऑर्गनाइज़र, जून 21, 1965 
विश्वासघात -- पुस्तक, जुलाई 1, 1965 
. डॉ. मुखर्जी, जैसा मैंने देखा -- राष्ट्रधर्म, जुलाई 4, 1965 


. कच्छ का समर्पण अक्षम्य है 


__ऑर्गनाइजर, जुलाई 4, 1965 
कारगिल की चौकियाँ खाली करना भारी भूल 
पाञ्चजन्य, जुलाई 5 1965 


. समझौता बाध्य नहीं करता 


_-द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, जुलाई 6, 1965 


. जनसंघ भाग नहीं लेगा बंबई अधिवेशन में 


--द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, जुलाई 14, 1965 


. पत्र : वचनेश जी पाञ्चजन्य, जुलाई 24, 1965 


गोवा का बिना किसी दूसरे चुनाव के भारत में विलय करना चाहिए 
--ऑर्गनाइज़र, जुलाई 25, 1965 
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45. सरकार के गोवा के प्रति रवैये से असंतोष 
, --द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, जुलाई 28, 1965 
46. दिल्ली चलो --ऑर्गनाइजर, अगस्त 8, 1965 
47. पंजाबी सूबे का यह व्यापार 
--ऑर्गनाइजर, सितंबर 5, 1965 


48. राजनीतिक डायरी -—ओऑर्गनाइज़र, सितंबर 19, 1965 
-- भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण 
49. राजनीतिक डायरी --ऑर्गनाइज़र, सितंबर 26, 1965 


' --हम संयुक्त राष्ट्र छोड़ देंगे पर कश्मीर नहीं 
50. पाक का लक्ष्य गहरा है : उपाध्याय 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया, अक्तूबर 17, 1965 
51. अमरीकी गेहूँ मना करने के राजनीतिक और आर्थिक कारण 
l --ऑर्गनाइज़र, अक्तूबर 31, 1965 
52. नहरी पानी पर ग़लत हैं शास्त्री जी 
--ऑर्गनाइज़र, नवंबर 14, 1965 
53. राजनीतिक डायरी — ऑर्गनाइजर, दिसंबर 19, 1965 
--ताशकंद जाना ठीक नहीं 


परिशिष्ट-- 
I. विभिन्न प्रस्तावों पर जीवंत विमर्श 
— ऑर्गनाइज़र, फरवरी 1, 1965 
Il. एकात्म मानववाद : जनसंघ का सिद्धांत 


a --ऑर्गनाइज़र, फरवरी 15, 1965 
I. बंबई शहर एवं उपनगर--द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मई 26, 1965 
IV. मलिन बस्तियों का पुनर्वास किया जाना चाहिए 

--ऑर्गनाइज़र, जून 7, 1965 
V. श्री उपाध्याय बनाम ' टाइम्स' - पाञ्चजन्य, जून 21, 1965 
शा. जनसंघ ने इतिहास रचा --ऑर्गनाइज़र, अगस्त 22 , 1965 
शा. पाक धमको पर नेताओं को वार्त्ता के लिए संत आमंत्रित 
¬ द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, सितंबर 4, 1965 
संदर्भिका 
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1 
कविता 


रा.स्व. संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर बलवंत 
(भैयाजी) दाणी के देहावसान पर दीनदयालजी ने यह कविता लिखी 
है/उनकी हस्तलिखित यह कविता हमें प्राप्त हुई, इस पर न वो कोई 
शीर्षक है तथा न ही यह पूरी हुई है। इसकी विषयवस्तु से यह अबुमान 
लगता है कि भैयाजी के अवसान पर यह कविता लिखी गई है। 
भ्रेयाजी का अवसान 1965 में हुआ, अतः इसे यहाँ Tega किया ना 
रहा है। 


रात हर रोज आती है, 

एक हल्की सी छाया, 

कभी काली कभी छिटकती चाँदनी सी, 
जीवन की मुसकान सी, 

छा जाती जगती के पट पर, 

इस चादर को ओढकर, 

संसार सोता है, 

पर अस्ताचलगामी सूर्य, 

किसी सुदूर प्रदेश में 

परदे की ओट में, 

करता है तैयारी उस नए अभिनय को 
करना है जो उसे यवनिका के उठते ही। 
और जब पूरी हो चुकती है तैयारी, 
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छाया क्षीण होती है, 
पौ hed ही जग चहचहाने लगता है 
लोरियाँ प्रभाती में बदल जाती हैं 
झपकती आँख खुलती È, 
सिमटते फूल मुसका उठते हैं, 
क्षणिक सा विश्राम लेकर 
फिर कर्मयोग जुट जाता है 
कर्म की उपासना में, 
शक्ति की साधना में 
विध की आराधना में, 
कालचक्र की यही गति है 
सुबह से शाम तक, 
शाम से सुबह तक 
अथ से इति तक 
और इति से अथ तक 
जन्म से मरण तक 
मरण से जन्म तक 
यह चक्र चलता रहता है । 
x x x 
पर एक रात ऐसी भी आई 
अमावस की नहीं, 
अष्टमी की, 
जब आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, 
पृथ्वी पर दीपक जल रहे थे, 
आँखें खुली थीं, 
शत-शत आँखें फाड-फाडकर देख रही थीं, 
पहरुए जागरूक, जाग रहे थे, 
पर सबके देखते दिनदहाड़े, 
ae कालरात्रि आई 
और ' प्रभाकर अस्त हो गया, 
सदा के लिए। 
अनहोनी हो गई, रात प्रभाकर को लील 


लुई) | 
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प्रभापुंज को लीलने वाली रात | 
कितना काला-कलूटा होगा तेरा हृदय | 
प्रभाकर गया, 

बलवंत का प्रभाकर गया, 

माधव का सखा गया, 

मधुकर की आशा गई, 

“हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार।' 
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पोलिटिकल डायरी 


2 


स्वतंत्र पार्टी ओर 
भारतीय जनसंघ का एकीकरण?* 


(यह आलेख बाद में 1971 में प्रकाशित हुई 'पोलिटिकल डायरी? 
पुस्तक में भी प्रकाशित हुआ। इस आलेख के अन्य दो शीर्षक पुस्तक 
में नहीं छपे हैं। यहाँ यह आलेख तीन शीर्षकों के साथ पूरा है) 


a प्रदेश जनसंघ का 12वाँ वार्षिक अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर को चंडीगढ़ 

में संपन्न हुआ । अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या, उनके विचार- 
विमर्श कौ प्रकृति तथा अधिवेशन के विभिन्न कार्यक्रमों को संपादित करने की उनकी 
पद्धति के कारण वह एक महत्त्वपूर्ण अंधिवेशन बन गया है। 

विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। पंजाब में गैर- 
कम्युनिस्ट विरोधी दलों के संयुक्त मोर्चे के फलस्वरूप नेताओं के बीच मैत्री एवं 
सहिष्णुता को भावना पैदा हुई है, इसलिए वे अन्य राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित 
सभाओं में जाना अवांछनीय नहीं मानते। बहुतों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस 
अधिवेशन की स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे श्री चिरंजीवलाल, जो एक प्रमुख एडवोकेट 
तथा स्वतंत्र पार्टी के एक नेता हैं। और खुले अधिवेशन में अपने भाषण में वे केवल 
औपचारिक स्वागत करके ही संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने श्रोताओं के सामने एक 
घंटे से भी अधिक समय तक भाषण किया और भारत तथा विश्‍व की राजनीतिक 
घटनाओं का विस्तार के साथ सिंहावलोकन किया | उनकी तुलना में डॉ. बलदेव प्रकाश' 


* देखें परिशिष्ट 1, पृष्ठ 2511 
1. डॉ. बलदेव प्रकाश (1922-1992), पंजाब जनसंघ के 1964 से 74 तक अध्यक्ष थे। ये पंजाब विधानसभा के 
सदस्य (1957-69 और 1974-77) तथा 1967 में पंजाब सरकार में वित्त मंत्री रहे। बाद में छठे लोकसभा 
चुनाव (1977) में अमृतसर से चुने गए थे। 1992 में पं ; ; 
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का अध्यक्षीय भाषण स्वागत-भाषण का केवल उपसंहार मात्र प्रतीत हुआ | शायद यह 
संक्षिप्त भाषण श्रोताओं को दी गई सुविधा थी, जो पहले संत्रस्त हो उठे थे और प्रतिदान 
चाहते थे। यदि डॉक्टर नाड़ी नहीं पहचानता तो और कौन पहचानता? 

स्वतंत्र पार्टी के महामंत्री सरदार बसंत सिंह ने, जिन्होंने योजना पर एक गोष्ठी में 
भाषण दिया, दोनों दलों के एकत्र आने की आवश्यकता प्रतिपादित की और यह आशा 
व्यक्त की कि दोनों दलों के बीच शीघ्र एकता हो जाएगी। उनके उद्गारों पर हर्ष व्यक्त 
किया गया। दोनों दलों को एकत्र आना चाहिए, यह सर्वसामान्य अभिलाषा है। किंतु 
आकांक्षा का अर्थ इच्छा नहीं है। 

हाल में जब मैं अमरीका-यात्राः पर रवाना हो रहा था, तब नई दिल्ली के 
कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक छोटी सी जलपान-गोष्ठी आयोजित को गई थी, और उस 
अवसर पर उस सभा के अध्यक्ष ने भी इसी प्रकार की आकांक्षा प्रकट की स्वतंत्र पार्टी 
के अध्यक्ष श्री एन.जी. रंगा? ने अपने भाषण में सभाध्यक्ष द्वारा अभिव्यक्त उद्गारों को 
चर्चा की और कहा कि एकता के बारे में बातें करना एक फैशन हो गया है । उन्होंने 
कहा कि जब तक दोनों दलों के दृष्टिकोणों और नीतियों को अलग रखनेवाले कारण 
विद्यमान हैं तब तक एकता संभव नहीं है। श्री रंगा ने जो कुछ कहा, वह बहुत तथ्यपूर्ण 
बात है । हम जानते हैं कि जनसंघ के अस्तित्व में रहने के बावजूद स्वतंत्र पार्टी का गठन 
किया गया। पहली बैठक में, जो वस्तुतः एक अन्य उद्देश्य से बुलाई गई थी, परंतु 
जिसमें स्वतंत्र पार्टी का 21 सूत्री प्रारूप-कार्यक्रम वितरित किया गया और वैसा दल 
गठित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। मद्रास और मैसूर जनसंघ के तत्कालीन 
प्रांतीय अध्यक्षों क्रमश: श्री वी. राजगोपालाचारी और श्री एम.ए. वेंकटराव ने सभा से 
आग्रह किया कि दूसरा दल गठित करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि एक ऐसा दल 
पहले से ही अस्तित्व में है, जो नए दल के गठन के लिए बताई गई आवश्यकताओं कौ 
बहुत कुछ पूर्ति करता है और आप सब लोगों का उसमें सम्मिलित होने तथा उसे 
शक्तिशाली बनाने के लिए स्वागत है। फिर भी, वहाँ उपस्थित अन्य नेताओं का यही 
विचार हुआ कि वे अपने लिए एक अलग ही घर बनाएँ। और उन्होंने वैसा ही किया 
अर्थात्‌ स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की । 


2. सितंबर 1963 में दीनदयालजी छह सप्ताह की विदेश यात्रा पर अमरीका के अलावा इंग्लैंड, जर्मनी और पूर्वी 
अफ्रीका भी गए थे। लंदन प्रवास के समय उनकी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसिद्ध पत्र 'मैनचेस्टर 
गार्जियन' ने (7 नवंबर, 1963) लिखा, “युवा भारत इनके राष्ट्रवादी आह्वान के गिर्द एकत्र हो रहा है, श्री 
उपाध्याय ध्यान देने योग्य व्यक्ति हैं।' 

3. एन.जी. रंगा (1900-1995) स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रसिद्ध किसान नेता थे, सहकारी कृषि पर नेहरूजी के साथ 
विवाद के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र देकर किसान हितों के लिए “भारत कूषिकर लोक पार्टी के नाम से अलग 
पार्टी बनाई, 1959 में स्वतंत्र पार्टी में इसका विलय कर इसके संस्थापक-अध्यक्ष बने। 
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तब से उस पार्टी ने अपना स्वयं का एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित कर लिया 
है। स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच एकता केवल तभी हो सकती है, जब स्वतंत्र पार्टी के 
नेता पहले इस बात पर विचार करें और निर्णय करें कि क्या जिस कारण उन्हें अलग 
दल बनाने की प्रेरणा मिली, वे कारण उचित थे और क्या वे कारण अब भी बने हुए हैं? 
यदि इसका उत्तर ' हाँ में है, तब एकता के सारे प्रस्तावों का उत्तर अनिवार्य रूप से 'ना' 
है। किंतु यदि अलग अस्तित्व के कोई उचित कारण विद्यमान नहीं हैं तो यदि हमारी 
इच्छा हो तो एकता के लिए मार्ग है। सरदार वसंत सिंह एवं उनके सदृश विचार रखनेवाले 
अन्य लोगों से भी-और पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं--मैं आग्रह करता हूँ कि इस 
संबंध में भाषण करने के लिए उचित मंच जनसंघ का अधिवेशन नहीं है। उन्हें स्वयं 
अपने नेताओं से ही तत्संबंधी आग्रह करना चाहिए। 
LİNEN, जनवरी 4, 1965 
m 
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CH जनसंघ का 12वाँ वार्षिक अधिवेशन 23 और 24 जनवरी को विजयवाड़ा 
में होने जा रहा है। जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ, जनसंघ-कार्यकर्ताओं और जनता में 
समान रूप से इस अधिवेशन के बारे में उत्साह दिखाई पड़ा है। यह उल्लेखनीय है कि 
अभी तक जनसंघ का एक भी अधिवेशन ऐसा नहीं रहा, जहाँ आयोजनकर्ताओं को 
अपेक्षा से अधिक उपस्थिति न रही हो। अत: यदि इस बार भी वैसा ही हो तो उसमें 
आश्चर्य की बात नहीं । आयोजनकर्ता कुछ संकटकालीन सहायक व्यवस्था कर रखेंगे 
तो अच्छा होगा, ताकि आकस्मिक भीड़ के कारण कठिनाई न उत्पन्न हो सके | 
जनसंघ एक वर्द्धनोन्मुख दल है । जनता को इससे महान्‌ आशाएँ हैं । हमारे कार्यकर्ता 
अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जीवन में चतुर्दिक्‌ 
संकटों के गंभीर होते जाने की वर्तमान दशा में यह स्वाभाविक है कि जो लोग अपने 
उत्तरदायित्वों का अनुभव करते हैं, और जो लोग भग्नोत्साह होकर निष्क्रिय और उदासीन 
नहीं बन गए हैं, वे अधिवेशन में भाग लेने के लिए उत्सुक होंगे, जहाँ वे तथ्यों की 
तुलना और स्थिति पर विचार-विमर्श कर सकेंगे तथा भावी कार्यक्रम निश्चित कर 
सकेंगे। चूँकि हम अपने दैनंदिन कार्य में लोगों की छोटी-मोटी कठिनाइयों को, जो 
यद्यपि कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, सुलझाते हुए मुख्यत: स्थानीय विषयों में ही व्यस्त रहते 
हैं, अत: केवल उस समय ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार कर पाते हैं, 
जब देश के चारों कोनों से लोग एकत्र होते हैं। यहाँ स्थानीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
मिलकर एक हो जाते हैं और एक संपूर्ण एकात्म दृष्टिकोण विकसित होता है। यही वह 
दृष्टिकोण है, जिसका आज देश में नितांत अभाव है। समाज में ऐसे लोग भी हैं, जो 
अपने आप में और अपनी समस्याओं में इतने अधिक व्यस्त हैं कि या तो वे विस्तृत 
विश्व से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, या वे चाहते हैं कि सारी दुनिया केवल उनके ईद-गिर्द 
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ही चक्कर लगाया करे। फिर ऐसे लोग भी हैं, जो सदा बड़ी-बड़ी और काल्पनिक बातें 
सोचने के अभ्यस्त हैं । ज्योतिषी की कहावत की भाँति उनकी आँखें आकाश के तारों पर 
लगी रहती हैं और वे ठीक अपने सामने की खाई को देखना भी भूल जाते हैं । यदि ऐसे 
लोग जीवन के गहन गर्ता में भी मर-मिटते हैं तो आश्चर्य या खेद का कारण नहीं। 
चूँकि यह अधिवेशन दक्षिण भारत में होने जा रहा है, अत: यह प्रतिनिधियों की 
रुचि का एक और कारण है। हम लोगों ने एक वार्षिक अधिवेशन बंगलौर में भी किया 
था, परंतु वह केवल एक कामकाजी अधिवेशन था। इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य 
अधिवेशनों में कामकाज नहीं होता, परंतु ऐसे अधिवेशन को, जहाँ प्रचार और प्रसिद्धि 
पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, कामकाजी कहते हैं। उस दृष्टि से विजयवाड़ा के 
अधिवेशन को बड़े पैमाने पर आयोजित अधिवेशन कह सकते हैं। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के समय मैं आंध्र में ही था। अधिवेशन 
को तड़क-भड़क वाला अधिवेशन बनाने के लिए सारे सरकारी तंत्र को भिड़ा दिया गया 
था। फिर भी मुझे बताया गया कि कांग्रेस-अध्यक्ष के वहाँ पहुँचने पर वे उनकी शोभायात्रा 
तक नहीं निकाल सके । गुंटूर-अधिवेशन से लौटने वाले एक सज्जन ने कहा कि “हमने 
राजशक्ति का प्रदर्शन देखा है, अब विजयवाड़ा के जनसंघ-अधिवेशन में हम जनशक्ति 
की अभिव्यक्ति का दर्शन करेंगे।'' 
यह नेताओं का मिलन-स्थल न होकर जनता का सम्मेलन होगा। स्वाभाविकतया 
ही, वहाँ ठहरने और भोजन की विलासितापूर्ण व्यवस्था नहीं होगी। संपूर्ण कार्यक्रम में 
बाह्याडंबर नहीं रहेगा, और निश्चित ही वक्ताओं और श्रोताओं अर्थात्‌ नेताओं और 
जनता के बीच भयप्रेरक दूरी नहीं रहेगी। किंतु वहाँ अधिक सुव्यवस्था, अधिक अनुशासन, 
अधिक मात्रा में गंभीर विचार-विमर्श होना चाहिए। यह उचित नहीं होगा कि हम बड़े 
अधिवेशनों की तड़क-भड़क करें और फिर आणविक अस्त्रं के निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों पर यों ही ज्यों-त्यों ऊपरी विचार करके उन्हें टाल दें। 
ऐसी एक व्यापक भावना है कि दक्षिण भारत में जनसंघ का प्रवेश नहीं है। यह 
सच है कि दक्षिण में ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हम विलंब से पहुँचे और जहाँ कुछ विशिष्ट 
समस्याओं के कारण जनसंघ एक प्रचंड शक्ति नहीं बन पाया है, किंतु संपूर्ण दक्षिण 
आरत पर यह बात लागू नहीं होती। हमें जनता की इस मिथ्या धारणा को दूर करना 
होगा। मुझे आशा है कि अधिवेशन इस उद्देश्य में सफल होगा। जनता को यह जानना 
चाहिए कि जनसंघ एक अखिल भारतीय संगठन है और इसके कार्यक्रमों में राष्ट्रीय 
प्रेरणा है तथा यह भी कि इसका कार्य विकसित हो चुका है और इसका दूर्वाजाल संपूर्ण 
देश में फैल रहा है। 
25 और 26 जनवरी को भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में जनसंघ के ' सिद्धांत 
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और नीति' के प्रारूप पर भी विचार-विमर्श होनेवाला है और उसे स्वीकार किया जाना 
है | प्रारूप को पहले जनसंघ की ग्वालियर-बैठक के समय प्रचारित किया गया था। उस 
समय यह निश्चय किया गया था कि उसे सार्वजनिक परिचर्चा के लिए खुला रखा जाए। 
विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं से प्रारूप का अध्ययन करने, उस पर विचार-विमर्श 
करने तथा अपने मत एवं सुझावों को केंद्रीय कार्यालय के पास भेज देने के लिए कहा 
गया था। प्रारूप के महत्त्वपूर्ण होने के कारण उस पर ऐसे लोगों के भी मत मागे गए, जो 
यद्यपि जनसंघ से संबंधित नहीं हैं, किंतु जिनकी भारतीय संस्कृति में गहरी निष्ठा और 
रुचि È प्रारूप का अच्छा स्वागत हुआ और प्रचुर संख्या में लोगों के मत प्राप्त हुए हैं। 
उन लोगों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने प्रारूप के मूल रूप में सुधार करने में हमारी 
सहायता की है। 

प्राप्त सभी दृष्टिकोणों के साथ प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति को एक उपसमिति 
में विचार किया। कार्यकारिणी समिति ने भी पटना में 4, 5 और 6 दिसंबर को अपनी 
बैठक में उस पर विचार किया एवं उसको स्वीकार किया। अब अंतिम चरणों में उसे 
पुष्टि और स्वीकृति के लिए भारतीय प्रतिनिधि सभा के सामने रखा जानेवाला है। 

यह स्वाभाविक है कि विचार-विमर्श के स्तर पर संगठन के विभिन्न सदस्यों द्वारा 
अलग-अलग, आलोचनात्मक और परस्परविरोधी मत व्यक्त किए गए हैं। इससे यह 
प्रकट होता है कि हम अपने प्रस्तावों तथा घोषणा-पत्रों के प्रति मानसिक रूप से जागरूक 
और सचेत हैं। मुझे स्मरण आता है कि एक अखिल भारतीय दल के एक महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकारी ने एक बार कहा था कि उनके संगठन के कागजों में पूर्ण समाजवाद से लेकर 
मुक्त उद्योग तक की नीतियों के समर्थन में प्रस्ताव और घोषणा-पत्र विद्यमान हैं । यदि 
हम अपने दल को उनके दल के साथ मिला देने के लिए तैयार हो जाएँ, तो उनका दल 
कोई भी कार्यक्रम स्वीकार कर लेगा। जनसंघ के सदस्य इन बातों को इतनी हल्की दृष्टि 
से नहीं देखते। हम लोग राजनीति में पदलिप्सा के कारण नहीं, बल्कि कोई उद्देश्य 
लेकर उतरे हैं। इसलिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जनसंघ के सदस्यों ने प्रारूप पर इतनी 
गंभीरता से विचार किया, और जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, उसे कहने का साहस भी 
प्रदर्शित किया। इस प्रकार के लोगों से गठित संस्था का भविष्य उज्ज्वल | जनतंत्र उनके 
हाथों में सुरक्षित है। उन्मुक्त चिंतन के लिए पूरी भूमिका सुरक्षित है। 

कुछ समाचार-पत्रों ने, विशेषकर वामंपथी विचारधारा के समाचार-पत्रों ने, इसी 
आधार पर जनसंघ के कार्यकर्ताओं में फूट बताने का प्रयास किया है। यह उनका 
दिवास्वप्न है। जो लोग “मस्तिष्क की धुलाई' की पद्धति के अभ्यस्त हैं और जिनके 
लिए कठोर एकमतित्व के अतिरिक्त अन्य सब बातें अपराध हैं, वे स्वतंत्र चिंतन की 


बात नहीं समझ सकते। 
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फिर भी, हम लोगों को सतर्क रहना है, ताकि वामपंथी समाचार-पत्रो के गोएबेलियन' 

झूठ हमारे अचेतन मन पर अपना कोई प्रभाव न डाल दें। हम लोगों ने “त्रयाणाम्‌ 

धूर्तानाम्‌' कौ--तीन ठग, जिन्होंने गरीब ब्राह्मण को यह समझ लेने के लिए विवश कर 

दिया कि वह बकरा नहीं कुत्ता ढो रहा है--कहानी पढ़ी है। विजयवाड़ा के जनसंघ- 

अधिवेशन से देश की एकता, स्वतंत्रता तथा जनतंत्र के इन शत्रुओं को भारी निराशा हाथ 

लगेगी। इससे जनता को यह पुन: आश्वासन मिल जाएगा कि जनसंघ सदा की भाँति 

अपने ठोस एवं एकताबद्ध कार्यकर्ताओं के साथ उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए 
शीघ्र ही उपयुक्त माध्यम के रूप में सामने आएगा। 

--पाउ्चजन्य, जनवरी 77, 1965 

O 


1. पॉल जोसफ़ गोएबल्स (1897-1945), एडोल्फ हिटलर के क़रीबी सहयोगी, जो 1933 से 1945 तक जर्मनी 
के प्रचार मंत्री रहे, इनका कहना था कि एक ही झूठी बात को सौ बार दुहराने से वह सच बन जाती है। 
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विदेश विभाग के दफ़्तर में 
कम्युनिस्ट एजेंटों का जमावड़ा 


नेर के राजा महेंद्र ने अपनी प्रस्तावित नागपुर यात्रा को भारत सरकार को इच्छा के 
विरुद्ध होने के कारण स्थगित कर दिया है। इस तरह जिस हिंदुत्व के बंधन से 
भारत और नेपाल जुड़े हैं, उन्हें मजबूत करने का भारत ने एक मौक़ा गँवा दिया है। इस 
मुद्दे पर भारत सरकार का रवैया कूटनीतिक नासमझी से भरा और अपरिपक्व रहा। 
भारत सरकार ने न तो देशहित की परवाह की है, न ही एक मित्रवत्‌ विदेशी राजनयिक 
के प्रति सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित किया। उस से भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि विदेश 
मंत्रालय ने, इस मामले में जानकारी न होने का झूठ बोला है, वह भी तब जब उनका 
सिद्धांत है “सत्यमेव जयते'। 

यह सर्वविदित है कि विदेश विभाग कम्युनिस्टों के प्रचार तंत्र की कठपुतली भर 
बन के रह गया है। इस मुद्दे पर कम्युनिस्ट प्रेस का विलाप और रुदन दूर तक सुनाई 
दिया था। जब से भारत और नेपाल के बीच संबंध सुधरने लगे, तभी से ये कम्युनिस्टों 
की आँखों की किरकिरी बन गया था। उन्होंने नेपाल और भारत दोनों तरफ़ सरकारों को 
एक-दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाने का प्रयास किया। इन पेकिंग भक्तों को विदेश विभाग 
क्यों तवज्जो देता है, यह समझ से परे है। मेरी माँग है कि विदेश मंत्रालय की गहराई से 
पड़ताल हो, इनके काम करने के तरीकों ने भारत की विदेश नीति को गहरी क्षति 
पहुँचाते हुए एक कम्युनिस्ट रंग में ढाल दिया है। 

नेपाल के राजा को नागपुर की रैली में भाग लेने से रोककर भारत सरकार ने 
देशहित को क्षति पहुँचाई है, इससे भारत-नेपाल संबंधों के बढ़ने की गति कम हुई है 
और इससे भारत, नेपाल और दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएँ आहत हुई हैं। ये वही 
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सरकार है, जिसने पोप के स्वागत में कोई कसर बाक़ी नहीं छोड़ी थी। लेकिन वहीं 

इन्होंने हिंदुओं की भावना का जरा भी सम्मान नहीं किया। स्वाभाविक ही है कि भारत 

की जनता के मन में सरकार के इस रवैये के प्रति गहरा आक्रोश है। मैं सरकार की इस 

नीति कौ कड़ी निंदा करता हूँ, और जिस तरीक़े से यह किया गया, उसे देखते हुए मेरी 

सरकार से माँग है कि वह नेपाल नरेश से, आर.एस.एस. प्रमुख' से और सभी हिंदुओं से 
अपने इस कृत्य की क्षतिपूर्ति एवं सुधार हेतु कदम उठाए। 

— ऑर्गनाइज़र जनवरी 18, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

O 


1. माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर TE’ 


, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1940 से 1 973 तक सरसंघचालक 
थे। 
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oem लिपि में लिखी गई हिंदी 26 जनवरी, 1965 से भारतीय राज्य की 'मुख्य' 
भाषा होगी। अगर संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखा गया होता और जन भावनाओं 
का सम्मान किया गया होता, तो अलग से जोड़ा गया यह ' मुख्य ' शब्द नहीं होता, केवल 
हिंदी ही राष्ट्र की राजभाषा होती। लेकिन सरकार सभी मामलों में विदेशी सहयोग में 
विश्वास रखती है, इसलिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी का इस्तेमाल एक 
सहयोगी भाषा के तौर पर होता रहेगा। राष्ट्रवादियों के लिए संतोष की बात बस इतनी है 
कि इस दिन के बाद से अंग्रेजी सिर्फ एक ' सहयोगी” भाषा रह जाएगी । इस “सहयोगी ' 
भाषा का स्थान 'मुख्य' भाषा की तुलना में क्या होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। 


क्यों कुछ लोग हिंदी के विरोध में हें 

हिंदी के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्को में जाने की जरूरत नहीं है। वे कई बार 
समय असमय दोहराए जा चुके हैं। जो लोग हिंदी के विरोध में हैं, उन सब को समझाना 
मुश्किल है। ऐसे लोग दो श्रेणियों में आते हैं। इसमें एक श्रेणी ऐसे लोगों की है, जो 
सिर्फ़ हिंदी के विरोधी नहीं बल्कि वे एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक देश के ही 
विरोधी हैं। वे भारत का एक और विभाजन चाहते हैं। इस कारण वे हिंदी को भारतीय 
लोगों की भारत पर ' राजशाही' का एक माध्यम मानते हैं। उनके अपने राजनीतिक 
उद्देश्य हैं। इन लोगों को तब तक नहीं समझाया जा सकता है, जब तक उन्हें उनके 
प्रयासों की निरर्थकता न समझा दी जाए। उन्हें दी गई छूट सिर्फ उनका मनोबल बढ़ा 
देगी। उनकी तुष्टीकरण कौ भूख और ज्यादा ही जाग्रत्‌ होगी। उनसे लड़ना और उन्हे 


पराजित करना आवश्यक है। 
००एक्रऔर वर, हिंदी विरोधियों का ऐसा भी है, जो पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी है। इनमें 
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से कुछ संस्कृत भाषा के हिमायती हैं। उनका पक्ष मजबूत है। लेकिन हिंदी के विरोध 
और उसके इस्तेमाल में देरी करके वे किसी भी तरह संस्कृत भाषा की मदद नहीं कर 
रहे। हालाँकि संस्कृत का पक्ष मजबूत है, लेकिन एक भाषा के तौर पर उसको स्थिति 
अभी कमजोर है। जहाँ तक हिंदी का प्रश्‍न है, वे लोग जो कि हिंदी-विरोधी हैं, वे भी 
आज इसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षों में 
हिंदी ने अपना एक स्थान बना लिया है। आज इसकी स्थिति को नजरंदाज नहीं किया 
जा सकता। ऐसी स्थिति में, अगर अंग्रेजी को फलने-फूलने और अपना वर्चस्व स्थापित 
करने दिया गया तो संस्कृत भाषाओं के अध्ययन में सबसे निचले पायदान पर पहुँच 
जाएगी। तीन भाषाओं के चुने जाने पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा चुनी जाएगी। 

यह स्वाभाविक तौर पर संस्कृत को बाहर कर देगी, जो कि स्थानीय भाषा के लिए भी 

घातक है। लेकिन आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। 
अगर हिंदी आती है तो जो वर्तमान में अंग्रेजी पर जोर दिया जाता है, वह भी ख़त्म 
हो जाएगा। अगर एक भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ाई भी जाएगी तो उसमें दक्षता एक 


अनिवार्य आवश्यकता नहीं रह जाएगी । उस दिन हम हिंदी और संस्कृत के अध्ययन को 
स्थानीय भाषाओं के साथ जोड़ पाएंगे। 

सभी भारतीय भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। संस्कृत पूरे भारत की भाषा है। लेकिन 
हिंदी भाषा भारत की पहचान है, इस वजह से सभी सरकारी कामकाज के लिए उसी को 
आधिकारिक भाषा का सम्मान मिलना चाहिए। स्थानीय भाषाओं को राज्यों की भाषा के 
तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन केंद्र के कई विभागों में दो भाषाओं की ही 
नीति होगी। डाक और संचार विभाग, राजस्व, रेलवे जैसे विभागों में केंद्र और राज्य 
दोनों की भाषाएँ इस्तेमाल होंगी। संस्कृत का इस्तेमाल उत्सवो, विशेष कार्यक्रमों के 


मौक़ों पर किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए भी 
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 


क्यों अंग्रेज़ी को फारसी की तरह जाना होगा 
तीनों भाषाओं के संबंध, और उनके 
चाहिए। इतिहास पहले ही भविष्य को तय 
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के लगातार प्रयासों के बाद भी आज दो प्रतिशत लोग ही इसे सीख पाए हैं। अगर इसे 
बोलने और इस्तेमाल करनेवालों की गिनती देखेंगे तो वह और भी कम निकलेगी। 

संविधान को अपनाए जाने के बाद से भारत की जनता ने राष्ट्र निर्माण में अपना 
योगदान कम कर दिया, ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथ में छोड़ दी गईं। सरकारें कभी 
राष्ट्र नहीं बनाती, वे एक देश पर अच्छा या बुरा शासन कर सकती हैं। जब प्रश्न भाषा 
का आता है तो जनता की भागीदारी और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लोगों की बोली, 
उनकी आवाज़ ही भाषा बनती है और सरकारों को उसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। 

अगर सरकार भाषा तय कर पाती तो सदियों पहले ही फारसी पूरे देश की भाषा 
बन चुकी होती। सदियों तक दिल्ली दरबार में बैठे सत्ताधारियों ने फारसी भाषा में ही 
राज-काज चलाया, लेकिन जनता ने अपनी भाषा में काम करना जारी रखा। नतीजा यह 
हुआ कि मुगलों को भी आख़िर लोगों की भाषा, खड़ी बोली ही अपनानी पड़ी। दरबार 
के प्रभाव के कारण यही खड़ी बोली उर्दू जैसी हिंदी में तब्दील हो गई। लेकिन इस उर्दू 
को भी जनता ने नहीं अपनाया। सूरदास और तुलसी जैसे लोककवि अवधि और ब्रजभाषा 
में ही अपना काव्य सृजन करते रहे। 


हिंदी-राष्ट्र के प्रतिरोध की भाषा 

यद्यपि भारत के साहित्य में उर्दू का योगदान कम नहीं है, मगर यह राष्ट्र के 
प्रतिरोध की भाषा कभी नहीं बन सकी | इस कार्य के लिए हमें लोगों की भाषा चाहिए 
थी और इस दिशा में हिंदी एक स्वाभाविक चुनाव था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि 
देश की राजधानी दिल्ली में होने का और उसके आसपास के इलाकों में खड़ी बोली के 
इस्तेमाल होने का हिंदी के ऐतिहासिक महत्त्व और पूरे भारत की भाषा चुने जाने में क्या 
योगदान है । पिछले कई वर्षों के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। ये हमारी स्वाधीनता की पहचान है और किसी भी विदेशी शासन से 
हमें अलग सिद्ध करती है। यह स्वाभाविक ही था कि राष्ट्र निर्माण की सभी गतिविधियों 
में हिंदी हमारे सेनानियों के लिए एक माध्यम बनी। 

ऐसा नहीं है कि हिंदी ने फिरंगियों के ख़िलाफ़ जंग में ही हमारा साथ दिया था, 
मुगलों के ख़िलाफ़ लड़ते शिवाजी के दरबार में भी हिंदी कवियों को प्रश्रय मिलता था, 
जिसमें कवि भूषण' का नाम प्रमुख है। छत्रसाल ने जब पेशवा बाजीराव प्रथम के पास 


1. कवि भूषण (1613-1705) रीतिकाल के प्रमुख कवि। वीर रस प्रधान तीन प्रमुख कृतियाँ-शिवा बावनी, 
शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक हैं। शिवा बावनी में शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का ओज पूर्ण वर्णन है। 
शिवराज भूषण एक विशाल ग्रंथ है। छत्रशाल दशक में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। 


असुका कविता के नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंजेब। 
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मदद के लिए संदेश भेजा था? तो हिंदी में ही लिखा था-- 

“हे बाजीराव! मैं स्वयं ऐसी स्थिति में फंस गया हूँ, जिसमें कभी गजेंद्र फँस गए 
थे। रणभूमि में विजयश्री ओझल होती जा रही है, इसलिए मेरे सम्मान को बचाने और 
विपत्ति से उबारने के लिए आप तुरंत पधारें।' | 

सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हो सकती है, वह खुद को जनता सरकार 
बुलाना भी शुरू कर सकती है, लेकिन सरकारों के तरीक्रे हमेशा एक से ही होते हैं। 
इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सत्ता ब्रिटिश परंपराओं पर आधारित 
है, इसलिए जनता जो करती, यह वही नहीं करेगी। जो भी भाषा सरकारी सरपरस्ती में 
पनपेगी, वह कभी भी जनता की भाषा हो ही नहीं सकती। जनता की भावनाओं को 
दरशाने वाली एक जीवंत भाषा सरकारी प्रयासों से नहीं स्थापित हो सकती है। हमें 
इतिहास के 'रीतिकाल' की हिंदी और उर्दू वाली या फिर संस्कृत वाली भूलें नहीं 
दोहरानी चाहिए। हिंदी को जनता के संघर्षो, उसकी अपेक्षाओं की भाषा ही रहने देना 
चाहिए। ये विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होते लोगों की भाषा थी। 

आज फिर इसे सरकार को विदेशों की पैरोकार होने से रोकनेवाले जनतंत्र की भाषा बने 
रहने देना होगा। हिंदी का विकास एक 'प्रतिरोध' की भाषा के तौर पर ही हुआ है, 
इसका उत्थान तभी तक संभव है, जब तक यह प्रतिरोध की भाषा बनी RI 


हम याचना नहीं करेंगे : हम चुनौती देंगे 

लोगों ने काफ़ी आराम कर लिया है। सरकार से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं 
के प्रयोग हेतु मनुहार करते भी काफ़ी समय निकल गया। अगर वे प्यार से नहीं मानते तो 
उन्हें उनके पदों से उखाड़ फेंककर भी अपनी मातृभाषा के लिए जगह बनानी होगी। ये 
हमारी मातृभाषा है और भारत की परंपरा है कि न तो हम अपने छोटे बच्चों को किसी 
और को पालने के लिए देते हैं, न ही अपने वृद्धों को किसी वृद्धाश्रम में भरती कर देते 


2. बुंदेला राज्य को आधारशिला रखनेवाले चंपतराय के पुत्र छत्रसाल (1649-1731 ) महान्‌ शूरवीर और प्रतापी 
राजा थे। छत्रसाल आजीवन बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और मुगलों के ख़िलाफ़ संघर्ष करते रहे। बुंदेलखंड केसरी 
नाम से विख्यात छत्रसाल के बारे में प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं-- 

इत यमुना, उत नर्मदा, इत चंबल, उत टोंस। 
छत्रसाल सों लरन की, रही न काहू हौंस॥ 
1729 में सम्राट्‌ मुहम्मद शाह के शासन काल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। दतिया 


ब सेहुझ के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। उनका पुत्र हृदयशाह भी उदासीन होकर अपनी मे 
तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा प्रथम को संदेश भेजा ae 


जो गति भई गजेंद्र की सो गति पहुँची आय। 
बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव॥ 


जजर लेत सत सराह ब हा, उह एए । 
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हैं। उनकी ज़िम्मेदारी हम खुद ही उठाते हैं। 
भाषा किसी शून्य में नहीं पनपती, न ही सरकारी फ़ाइलों में इसका विकास संभव 
है। ये लोगों के साथ जीती है और लोग भी भाषा के ज़रिये ही जीवनयापन करते हैं। 
इसलिए आनेवाली 26 जनवरी, 1965 से हमें प्रण करना चाहिए कि हम केवल अपनी 
ही भाषा का इस्तेमाल HL | हम सरकार के AAA पर नहीं चलेंगे, बल्कि सरकार 
को जनता के बनाए रास्ते पर चलना होगा। अगर वह हमारे फ़ैसले मानने से इनकार 
करती है, तो उसकी जड़ों को खोद दिया जाएगा। जनता के अलावा और कौन है, जो 
एक सरकार का भरण-पोषण कर सकता है? पिछले अठारह वर्षों से हमें एक झूठे 
सम्मोहन में बाँधा गया है, ये झूठ कहा गया है कि सरकारें जनता का पालन पोषण करती 
हैं। हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। 
अगर हम अपनी मातृभाषा के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेंगे; तो सरकार के 
पास गिरवी रखी जनता की शक्ति हमें वापस मिल जाएगी। इससे हमारे नजरिए में एक 
क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हम जिस जडता की अवस्था में हैं, उससे हमें मुक्ति 
मिलेगी। सरकार की विफलताओं से हताश जनमानस में एक नई चेतना का संचार 
होगा। यह इतिहास की धारा को बदल देगा। इस गणतंत्र दिवस को सचमुच भारत के 
जन-गण का दिन बना दीजिए। सरकारें हो सकता है नाकाम हुई हों, मगर जनता 
असफल नहीं होगी। हम संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ 
हमारे राष्ट्र की एकता की पहचान बनेंगी । ये ही देश के उत्थान और उसकी सफलता को 
परिचायक बनेंगी | 
-- ऑर्गनाइज़र जनवरी 26, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
Oo 
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भाषाई प्रतिक्रियावादियों के सामने 
आत्मसमर्पण नहीं 


ge कामकाज को भाषा का प्रश्‍न फिर से उठ खडा हुआ है। अंग्रेजी के पैरोकारों 
ने नई जगहों पर पैठ बना ली है । उन्होंने अपनी सेनाओं को फिर से सजा लिया है। 
पिछले कई वर्षा के कांग्रेस के कुशासन ने उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर 
दिया है। स्थापित सत्ता के ख़िलाफ़ उन्होंने डी.एम.के. जैसी अराजकतावादी शक्तियों, 
कम्युनिस्टों और अन्य अवांछित तत्त्वों के सहयोग से एक युद्ध छेड दिया है। पूरे मद्रास 
इलाके में उन्होंने क़ानून व्यवस्था को लेकर अव्यवस्था फैला दी है। यह बीमारी फैलती 
जा रही है। ये सब सिर्फ़ केंद्र सरकार को ग़लत साबित करने के लिए किया गया है। 
अब लगभग बंदूक की नोक पर वे संविधान में संशोधन चाहते हैं । उन्होंने राज्य की सत्ता 
को चुनौती दे रखी है। ये तेवर विद्रोह के तेवर हैं। विरोध और बदलाव की माँगों से वे 
आगे जा चुके हैं। उन्हें चर्चा और बहस नहीं चाहिए, अपने विपक्षियों की शक्ति का उन्हे 
अंदाज़ा है, इसलिए वे डंडे के तर्क पर उतर आए हैं। ऐसी स्थिति में एक ज़रूरी फ़ैसला 
सत्ता पक्ष को लेना ही होगा। यह फैसला ही देश में लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का 
भविष्य तय करेगा। अगर हार हुई तो लोकतंत्र और राष्ट्रीय अखंडता अतीत की चीजें हो 
जाएँगी। अगर राज्य संघर्ष जारी रखता है तो लोकतंत्र और एकता को बल मिलेगा। 


सिंडीकेट बनाम लाल बहादुर Re 

कई ऐसे मुद्दे और कई शक्तियाँ एक साथ इस संघर्ष में आ जुटी हैं, उन्हें सहज 
कहना मामले को बहुत सीधा समझना होगा। स्थिति में सुंधार के लिए ज़रूरी है कि 
मामले को अच्छी तरह समझा जाए। हर एक स्तर का विवेचन ही स्थिति में सुधार ला 
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सकता है। यह एक भावना है कि कांग्रेस के अंदर शक्ति के लिए हो रहा संघर्ष ही इस 
समस्या की जड़ है। सिंडीकेट जो श्री लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस संसदीय दल का 
नेता प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, उसे प्रधानमंत्री से संतुष्टि नहीं 
मिल रही। प्रधानमंत्री का इस शक्तिशाली समूह के इशारों पर न नाचना उसे क्षुब्ध कर 
रहा है। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री को शर्मिंदा करने का एक अच्छा अवसर मिल गया है। 
यही कांरण है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कामराज नादर और इस दल के कई 
सदस्य ऐसे बयान दे रहे हैं, जो न सिर्फ सरकार के ख़िलाफ़ जाते हैं, बल्कि ये विद्रोह 
को और हवा देंगे। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कलह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
लेकिन यह ज़रूरी है कि लोग ख़ुद को सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली 
न बनने दें। दंगों के दौरान जन-धन की भारी हानि हुई है। आख़िर यह नुक़सान किसका 
होगा? हम भारत के लोगों का, और तमिलनाडु के लोगों का और उन लोगों जो कि 
आज ट्रेन, पोस्ट ऑफिस और बसों में आग लगाने में जुटे हैं। अगले बजट में इस 
नुक़सान की भरपाई के लिए हम पर ही और कर लगाए जाएँगे, साथ ही इस गुट के गुर्गों 
को नई योजनाओं के नाम पर फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। 


थोपे जाने का ढोंग 

जहाँ तक एक सरकारी कामकाज की भाषा का प्रश्न है, अभी की व्यवस्था में उन 
लोगों के लिए इंतज़ाम है जो सरकारी कामकाज की भाषा में दक्ष नहीं हैं। जहाँ तक 
राष्ट्रीय भावनाओं और अस्मिता का प्रश्‍न है, आजादी के एक दिन बाद भी अंग्रेजी 
बरदाश्त नहीं की जा सकती | जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनकी सुविधा के लिए 
अंग्रेज़ी को 26 जनवरी, 1965 तक की छूट दी गई थी। लेकिन राजभाषा के लिए क़ानून 
आने के साथ ही अंग्रेजी के अनिश्‍चित समय तक चलते रहने का प्रबंध हो गया है। कोई 
भी इसमें होनेवाली समस्याओं के बारे नहीं सोचता, लोगों की कठिनाई सरकारें बढ़ाना 
नहीं चाहती | लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं कि वे राजभाषा सीखना ही नहीं चाहते तो 
उनका विरोध समझ में नहीं आता। अगर यह एक जबरदस्ती है तो फिर सभी स्कूलों 
और शैक्षणिक संस्थाओं को क़ैदख़ाना मान लिया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब शिक्षा 
को एक वांछनीय नीति की तरह सरकारें अपना रही हैं तो इसे किसी भी तरह व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ़ सरकारों का प्रयास है, ताकि 
समाज का एक वर्ग भाषा इस्तेमाल न कर पाने की वजह से पिछड़ा न रह जाए। 

आज तमिलनाडु के युवाओं को भारत को राष्ट्रीय सेवाओं में अपना योगदान देने 
में दिक्कत आ रही है। इसकी वजह उनके पूर्व के सत्ताधारियों में दूरदर्शिता की कमी है। 
महाराष्ट्र और PAA ML PES SIPS beb eEG के 
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हिंदी सीखने का इंतजाम किया, और छात्रों ने भी बिना किसी बैरभाव के उसे सीखा। 
मगर तमिलनाडु में डी.एम.के. के कारण सरकारों ने हिंदी की शिक्षा के लिए कुछ किया 
ही नहीं। ये तुष्टीकरण को राजनीति का परिणाम है। ये उनमें आत्मविश्वास की कमी को 
दरशाता है। ये देश और राज्य के युवाओं के साथ छल है। जब पूरे देश ने राजभाषा 
विधेयक का अनुमोदन किया तो उनका खयाल था कि अतीत की विसंगतियाँ जल्दी ही 
दूर हो जाएँगी। लेकिन वे सुधार नहीं चाहते। वे पूरे देश पर अंग्रेजी थोप देना चाहते हैं। 
इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 


amga और मैकाले की कल्पना से परे 

तमिलनाडु के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर आशंकित होने की आवश्यकता 
नहीं है। वो इसी देश का ही अंग हैं। भला कौन उनके अधिकारों से उन्हें बंचित कर 
सकता है? जो सिर्फ़ एक चीज उन्हें ध्यान में रखनी है, वह यह है कि उन्हें दूर दृष्टिदोष 
से ग्रस्त नेताओं की मानना छोड़ना होगा। ऐसे नेता अतीत में जीते हैं, जिन्होंने फिरंगी 
शासन में बस अंग्रेजी ही सीखी । उन्हें डर है कि अंग्रेजी के जाने और तमिल, हिंदी जैसी 
भाषाओं के आने पर उनकी कुरसी छिन जाएगी। हमें उन्हें कोई सांत्वना देने की जरूरत 
नहीं है। पुरानी व्यवस्थाओं को बदलना होगा, नए को जगह देनी ही होगी। युवा ही नई 
सदी का परिवर्तन लेकर आएँगे। किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं का ही योगदान 
रहा है। ये बहुत दुखद होता है, जब मैं उन्हें प्रतिक्रियावादी और राष्ट्र विरोधी आंदोलनों 
में शामिल देखता हूँ। मैं इन मित्रों को बधाई देता, अगर वो तमिल को राष्ट्रीय भाषा 
बनाए जाने की माँग के साथ सामने आते। तमिल हमारे देश की भाषा है, इसके लिए 
चलाए गए किसी भी आंदोलन से देश के संस्कारों को बल मिलेगा। लेकिन लोगों को 


अंग्रेजी के समर्थन में मार डालना तो भयावह है। क्लाइब और मैकाले ने भी नहीं सोचा 
होगा कि भारतीय लोगों का इतनी तेजी से पतन होगा। 


लुष्टीकरण बंद हो 

कुछ लोग राष्ट्रीय एकता के लिए अंग्रेजी भाषा की माँग कर रहे हैं। वे भारत की 
अखंडता के प्रेमी नहीं हैं। ये देश के भोले-भाले लोगों को छलने के लिए रचा गया एक 
प्रपंच है। असल में जब वे अंग्रेजी के समर्थन में आते हैं तो वे यह छुपी हुई धमकी भी 
देते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम देश से अलग हो जाएँगे। यह परदा 
हटाया जाना चाहिए। देश को एकता और श्रद्धा का मसला है, न कि किन्ही समझौतों 
'का। अगर कुछ लोगों को यह लगता है कि अंग्रेजी को हटाने और हिंदी को लाने की 
वजह से देश को एकता पर चोट को जा रही है तो उनका राष्ट्रीयता में कोई विश्वास नहीं 
है। वे S SNENA MAME क्रो केस प्रहुंचानाचाहवेभ्हे,/डफकीए्यंह धमकी है कि 
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अगर उनकी माँगें न मानी गईं तो वे स्त्री को बदनाम करेंगे । अगर स्त्री समर्पण करती है 
तो निश्चय ही उसे अपने सतीत्व से ज्यादा अपने प्रचार की चिंता है। जिन्हें देश की 
एकता की चिंता है, वे ऐसे झाँसे में नहीं आनेवाले। हमें इस अनाचार से लड़ना होगा, न 
कि हथियार डाल के समर्पण करना चाहिए | 

तुष्टीकरण से भूख और बढेगी | वाजिब चिंताओं का समाधान किया जा सकता है, 
लेकिन पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। 


हिंदी पूरे देश की है 

राजभाषा का चुनाव कोई हिंदीभाषी और गैर-हिंदीभाषी लोगों के बीच की लड़ाई 
नहीं है। भारत में कोई हिंदीभाषी और कोई गैर हिंदीभाषी नहीं है। यह बँटवारा ख़तरनाक 
भी है और ग़लत भी | ज्यादा-से-ज्यादा यह कहा जा सकता है कि देश में कुछ लोगों 
को हिंदी नहीं आती। जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए हिंदी सीखने का समय दिया जा 
सकता है। बदलाव के लिए क्रमवार समय दिया जा सकता है। यह कहना कि गैर- 
हिंदीभाषी लोगों की माँग पर ही हिंदी आएगी, यह तो ग़लत होगा। ये गैर-हिंदीभाषी 
लोग कौन हैं? वो अपनी सहमति कैसे जताएँगे? क्या पूरे देश की तरक्की को सिर्फ़ 
एक अल्पसंख्यक वर्ग की वजह से पीछे जाने दिया जाए? हिंदी पूरे देश की भाषा है, 
लेकिन ये किसी की मातृभाषा नहीं है। यह इसी रूप में विकसित हुई है। जो ख़ुद को 
गैर-हिंदीभाषी कहते हैं वो गुलतफ़हमी में हैं। उन्हें अपना दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। 
अगर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लड़ा गया था, इसका 
मतलब यह नहीं होता कि वो सिर्फ़ उत्तर भारतीयों की लड़ाई थी। जब इस विषय पर 
एक फिल्म दिखाई गई तो दक्षिण भारतीय मित्रों ने दक्षिण की घटनाओं को न दिखाए 
जाने का विरोध किया | उनका विरोध जायज है। लेकिन आज अगर उत्तर भारत के लोग 
हिंदी जानते हैं और दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं जानते तो उसका कारण ऐतिहासिक 
है। मगर जो भी हो, हम देश को उसके ही एक वर्ग के प्रयासों और उसकी भाषाओं के 
कारण बंचित नहीं रख सकते। 


प्रधानमंत्री के लिए परीक्षा की घड़ी 

प्रधानमंत्री को दृढतापूर्वक निर्णय लेने होंगे। उन्हें हिचकिचाने या उनके क़दम 
डगमगाने की कोई जगह नहीं है। आम तौर पर ये माना जाता है कि श्री शास्त्री एक 
कमजोर व्यक्ति हैं। ये मौक़ा है साबित करने का कि ऐसे पूर्वग्रह निराधार हैं। उन्हें 
प्रधानमंत्री की शक्ति दिखानी होगी। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की एक बैठक 
बुलाई है। क्या मुख्यमंत्रियों को संसद्‌ के ऊपर अपनी सत्ता दिखाने का मौक़ा देना 
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चाहिए? एक ऐसे माहौल में जब एक आंदोलन सिर्फ स्थगित किया गया हो, तब क्या 

यह चचां निरर्थक नहीं होगी । केरल में होनेवाले चुनाव भी इस पर एक परदा डालेंगे। 

अच्छा होता अगर ये चर्चा अभी के लिए टाल दी जाती। पहले क़ानून व्यवस्था की 

स्थिति Sa को जाए, विद्रोही तत्त्वो को कुचला जाना चाहिए। सरकार की अभी की 

1 और आगे की योजना जनता को बताई जाए, उसके बाद ही अविश्वास दूर 

होगा। इसके बाद सभी के प्रतिनिधियों की बैठक में भाषा नीति पर चर्चा की जा सकती 
है, जिसे संसद्‌ सर्वसम्मति से मान्यता दे। 

--ऑर्गनाइज़र, फरवरी 22, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

O 
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भारत विदेशी भाषा की 
दासता सहन नहीं करेगा 


हिंदी-विरोधी आंदोलन राष्ट्र के लिए लज्जाजनक 

मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन तथा इस संबंध में हुआ भीषण रक्तपात राष्ट्र के 
लिए लज्जाजनक और अति चिंतनीय है। उपद्रवियों ने जिस दुस्साहस के साथ भीषण 
विध्वंसक और हिंसा के कुकृत्य किए हैं, उन्हें जन-विक्षोभ का प्रदर्शनमात्र कहकर नहीं 
टाला जा सकता। 

यदि संविधान में भाषा संबंधी कोई संशोधन किया गया तो समस्त राष्ट्र उसका 
डटकर विरोध करेगा। उस स्थिति में भारतीय जनसंघ भी प्रबल विरोध करेगा। 

स्वर्गीय श्री नेहरू द्वारा प्रदत्त आश्वासनों की पुष्टि तथा तदनुसार कार्य के लिए 
राजभाषा अधिनियमः में पर्याप्त व्यवस्था है। इसके लिए संविधान में संशोधन सर्वथा 


1. मद्रास में पहला हिंदी विरोधी आंदोलन 1937 में हुआ था, जब मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य 
विषय के रूप में पढ़ाने की कोशिश की गई | ई.वी. रामास्वामी (पेरियार) और जस्टिस पार्टी (जो बाद में द्रविड़ 
कझगम बन गई) ने इसका विरोध किया | दूसरी बार जब राजभाषा अधिनियम के तहत 26 जनवरी, 1965 को 
हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया जाना था, दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष रूप से मद्रास स्टेट, में 
हिंदी-विरोधी आंदोलन तेज़ होने लगा। 25 जनवरी, 1965 को मदुरै के दक्षिण भाग में शुरू हुए दंगे ने पूरे मद्रास 
को अपनी चपेट में ले लिया। दो महीने चले दंगे के दौरान दंगाइयों ने व्यापक हिंसा तथा लूट-मार की और 
अंतत: पुलिस को गोलियाँ चलानी पड़ीं। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक इसमें दो पुलिसकर्मियों सहित 70 लोग 
मारे गए थे। 

2. हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर, 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद भारतीय संविधान 
में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई। हिंदी को गैर-हिंदी राज्यों में सुदृढ करने 
के लिए केंद्र को 15 वर्ष का समय दिया गया तथा अनुच्छेद 343 (2) में संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की 
अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी मान्यता दी गई, जिसे स्वत: ही 26 


जनवरी, 1965 को समाप्त हो जाना था। 
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अनावश्यक है । इस प्रकार तो अंग्रेजी-भक्त हिंदी भाषियों पर चिरकाल के लिए अंग्रेजी 
को लादे रखना चाहते हैं। वे अन्य भारतीय भाषाओं का गला घोंटना चाहते हैं । यह 
स्मरण रहे, जिस राष्ट्र ने दीर्घकालीन स्वातंत्र्य संग्राम द्वारा यहाँ से अंग्रेजी शासन को 
समाप्त किया, वह उनकी भाषा को भी हटाकर रहेगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय भाषाओं 
के अधिकार का हनन कदापि नहीं हो सकता। तीन वर्ष पूर्व चीनी आक्रमण के बाद 
राजभाषा विधेयक का प्रबल विरोध नहीं हो पाया था। 


आंदोलन की जड़ 

यह स्पष्ट है कि संपूर्ण आंदोलन के मूल में केवल भाषा का प्रश्न नहीं है। 
राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जनभावनाओं को उभाड़ा गया है। खेद है कि 
अपनी आंतरिक गुटबंदी के करण कांग्रेस संगठन द्रविड़ मुनेत्र कझगम जैसी संस्थाओं 
के हाथ में खिलौना बन गया है। 

जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है, अभी तक अंग्रेज़ी के निर्बाध प्रयोग की 
अपमानजनक स्थिति बनी हुई है तथा दो वर्ष पहिले पारित राजभाषा विधेयक ने जो 
अब अधिनियम बन चुका है, अनिश्चित काल तक अंग्रेज़ी को राज-व्यवहार की भाषा 
बनाए रखने को छूट दी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय शासन ने राजभाषा की जो नीति 
घोषित की है, उसमें जो लोग हिंदी जानते हैं, उनके द्वारा हिंदी के प्रयोग पर बंधन 
लगाए हैं। इतने पर भी अंग्रेजी के समर्थकों ने जो तूफान मचाया है, उससे तो 'उलटा 
चोर कोतवाल को Ste’ की कहावत ही चरितार्थ होती है। 

सरकारी नीति के कारण हिंदी न जानने वालों के मन में आशंकाओं की बात 
निराधार है। नौकरी आदि के विषय में प्रधानमंत्री ने अनेक बार आश्वासन दिया है और 
उनकी विधानत: व्यवस्था है। इस पर भी इन कल्पित आशंकाओं को दूर करने के लिए 
कोई क़दम उठाने आवश्यक हों तो वे लिए जा सकते हैं। किंतु अंग्रेजी भक्त नेता 
जान-बूझकर अज्ञ और सामान्य जनों को विशेषकर तरुणों को इस विषय में भड़काते 
जा रहे हैं। अंग्रेजी के लिए वे मदांध होकर काम कर रहे हैं। 


अराजकता निंदनीय 


आश्चर्य और दुःख का विषय है कि न तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के 
प्रवक्ताओं और न कांग्रेस प्रधान श्री कामराज नाडर, श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी या 
अन्य किसी जन नेता ने इन हिंसात्मक कार्रवाइयों की निंदा की है। यदि इन अराजक 
कांडों के विरुद्ध वे डटकर खडे होते तथा इन अवांछनीय कृत्यों को उनका मौन समर्थन 
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न होता तो जन-धन की इतनी भारी राष्ट्रीय हानि नहीं होती । हम किसी भी अवस्था 

में इन घटनाओं का औचित्य नहीं ठहरा सकते। सरकार को शांति और व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए कडे क़दम उठाने चाहिए। 

--पाज्चजन्य, फरवरी 22, 1965 

Oo 
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महान्‌ विचारक आदरणीय बाबू संपूर्णानंदजी के लेख, 'भारतीय 
बुद्धिजीवी की Por पर राष्ट्रधर्म के द्वितीय अंक में साहित्यकार श्री 
अमृतलालजी नागर ने प्रथम अंक की समीक्षांतर्गणत लिखा था, 
भारतीय बुद्धिजीवियो की कुंठाओं को तोड़ने के लिए यदि हमारे 
श्रद्धेय AGH के समान विचारक अपने देश की समाजवादी चिंतन 
पद्धति पर प्रकाश डालें तो शायद हमें एक नई दिशा मिल सके F इस 
लेख में उसी 'एक नई दिशा? की ओर संकेत किया है। हम चाहते हैं 


कि व्यक्ति और समाज की एक नई दिशा? के अंतर्गत यह विचारक्रम 
आगे बढ़े। 


लोक समानता, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य और विश्वशांति के लक्ष्य पाश्चात्य राजनीति 
के भी चिंतन एवं क्रियाकलापों के विषय रहे हैं। समाजवाद और विश्वशासन 


की कल्पनाएँ भी इन उद्देश्यों की परस्पर विसंगति तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं के 
समाधान के प्रयत्नों से उत्पन्न हुई हैं। किंतु वे इस siada को दूर नहीं कर पाईं। उलटे 
उन्होंने मूल को धक्का लगाया है और समस्याएँ पैदा की हैं। भारत का सांस्कृतिक 
चिंतन वह तात्त्विक अधिष्ठान प्रस्तुत करता है, जिससे उपयुक्त वांछनीय लक्ष्यों की 
सिद्धि संभव हो सके । इस अधिष्ठान के अभाव में लोकतंत्र आदि केवल बाहरी स्वरूप 
एवं कुछ संस्थां मात्र रह जाती हैं। आत्मा के अभाव में वह संस्थागत शरीर बेकार 
सिद्ध होता है, अत: केवल भारत के विकास की दिशा निश्‍चित करने की दृष्टि से ही 
नहीं अपितु मानव चिंतन आज जहाँ आकर रुक गया है, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें 
* देखें परिशिष्ट, पृष्ठ 2551 
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भारतीय संस्कृति के तत्त्वों का विचार करना होगा । देश और कालनिरपेक्ष इन तात्त्विक 
सत्यों का भारतीय देशकाल सापेक्ष अवस्था में व्यवहार ही हमारी प्रगति की दिशा 
निश्चित करेगा | 

मानव के संबंध में हमारी दृष्टि समग्रतावादी एवं एकात्मवादी रही है । सृष्टि की 
विभिन्न सत्ताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के दृश्य-भेद को स्वीकार करते हुए वह 
उनके अंतर में एकता की खोज कर उनमें समन्वय की स्थापना करती है | परस्पर विरोध 
और संघर्ष के स्थान पर वह परस्परावलंबन, पूरकता, अनुकूलता और सहयोग के 
आधार पर सृष्टि की क्रिया का विचार करती है । वह एकांगी न होकर सर्वांगीण है । 
इसका दृष्टिकोण सांप्रदायिक अथवा वर्गवादी न होकर सर्वात्मवादी एवं सर्वोत्कर्षवादी 
है। एकात्मकता उसकी धुरी है । हमने मनुष्यों को केवल भौतिक आवश्यकताओं का 
पुंज नहीं माना है, अपितु उसे हमने एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधि स्वीकार 
किया है । इस दृष्टि से हमें भौतिक तथा आध्यात्मिक का समन्वय तथा मनुष्य के शरीर, 
मन, बुद्धि और आत्मा के बीच पारस्परिक सामंजस्य अभिप्रेत है। इस एकात्मता में ही 
व्यक्ति और समष्टि का समन्वय पनपता है । हम यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति के 
सर्वांगीण विकास और समष्टि के हित के बीच सामंजस्य संभव है। 

व्यक्ति और समष्टि के बीच संघर्ष की कल्पना करते हुए दोनों में से किसी एक 
को प्रमुख एवं संपूर्ण क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य मानकर पश्चिम में अनेक विचार 
सरणियों का जन्म हुआ है किंतु मार्क्सवाद और पूँजीवाद इन दोनों का ही मूल आधार है 
भौतिकवाद तथा संघर्ष । क्रमश: संघर्ष तथा भौतिकवाद ये दोनों पद्धतियाँ इस प्रतिस्पर्धा 
पर आधारित हैं। दोनों ही व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य नहीं अपितु इंद्र और 
वैषम्य मानकर चलती हैं । वास्तविकता यह है कि प्रत्येक इकाई में समुदाय को प्रकृति 
परिलक्षित होती है। व्यक्ति ही समष्टि के उपकरण हैं, उसके ज्ञानतंतु हैं। व्यक्ति के 
विनाश या अविकास से समष्टि पंगु हो जाएगी, किंतु व्यक्ति की साधना समष्टि को 
आराधना से भिन्न नहीं हो सकती। शरीर को कष्ट पहुँचाकर कोई अंग कैसे सुखी हो 
सकता है? व्यक्ति स्वातंत्र्य और समाजहित अविरोधी हैं | भारतीय संस्कृति यही मानकर 
चलती है कि व्यक्ति और समष्टि में सहयोग है और वह भी स्वार्थमूलक सहयोग नहीं, 
सहज तादात्म्य भाव से पैदा होनेवाला सहयोग | इसलिए हम समझते हैं कि मार्क्सवाद 
और पूँजीवाद, ये दोनों पद्धतियाँ हमारे लिए अनुपयुक्त हैं । - 

ऐसा समझा जाता है कि भारतीय संस्कृति मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधि 
इस नाते से स्वीकार करती है, लेकिन इस एकांगी दृष्टि को लेकर चलने से राष्ट्रीय शक्ति 
का हास हो जाता है । परंतु यह भावना ग़लत है। साध्य और साधन में विवेक न रहा तो 
यह समस्या ज़रूर पैदा होती है । साध्य के सत्य की स्वीकृति साधन के अस्तित्व अथवा 
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महत्त्व की अस्वीकृति नहीं है। मूर्ति में भगवान्‌ माननेवाला उसमें विद्यमान पाषाण के 
गुणों को नहीं भूल सकता किंतु दूसरी ओर मूर्ति को पाषाण समझनेवाला उपासना भी नहीं 
कर सकता। हम इस आध्यात्मिक दृष्टि को इतनी दूरी तक ले गए हैं कि भौतिकता को 
कतई भूल गए किंतु यह एक विकार था | उपनिषद्‌ में यह स्पष्ट कहा है कि ' नायं आत्मा 
बलहीनेन लभ्य:' अर्थात्‌ शक्ति के बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती | किंतु हुआ यह कि 
हम आत्मा कौ खोज और तलाश में तो रहे, परंतु बल संवर्धन की हमने अवहेलना कर 
दी। बिना अभ्युदय के नि:श्रेयस की सिद्धि नहीं होती। पश्चिम ने बल-संवर्धन किया, 
परंतु उन्हें आत्मा का ध्यान नहीं रहा। बल तथा अध्यात्म का समन्वय हो, तो फिर आज 
का यह भौतिक और आध्यात्मिक का अंतर ही ख़त्म हो जाएगा। 
आज आधुनिक मनोविज्ञान यह प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति में संघर्ष और 
प्रतियोगिता के तत्त्व भी उतने ही सहज हैं, जितने सहयोग और प्रेमभाव के । इतना नहीं 
तो यह संघर्ष भावना ही मनुष्य मात्र को आगे चलने की प्रेरणा देती है, ऐसा माना जाता 
है। परंतु प्रश्‍न यह है कि संघर्ष और सहयोग ये मनुष्य के स्थायी-भाव हैं, ऐसा मानते 
हुए भी हम किस पर बल देना चाहते हैं? मुख्य बल हमें सहयोग पर देना चाहिए, संघर्ष 
और प्रतियोगिता पर नहीं। 
व्यक्ति के विकास और समाज के हित का संपादन करने के उद्देश्य से धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थो की कल्पना की गई है। धर्म, अर्थ और काम एक- 
दूसरे के पूरक और पोषक हैं। मनुष्य की प्रेरणा का स्रोत तथा उसके कार्यों का मापक 
किसी एक को ही मानकर चलना अधूरा होगा। यद्यपि अर्थ और काम के बिना धर्म 
अर्थहीन और बेकाम है, फिर भी बिना धर्म के अर्थ और काम की सिद्धि नहीं । 
अनेकदा धर्म को मत या मज़हब समझकर उसके ग़लत अर्थ लगाए जाते हैं, यह 
भूल अंग्रेजी के ‘Religion शब्द का धर्म से अनुवाद करने के कारण हुई है। धर्म का 
वास्तविक अर्थ है--वे सनातन नियम, जिनके आधार पर किसी सत्ता की धारणा और 
जिनका पालन कर वह अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर सके। किसी स्थिति 
विशेष या वस्तु विशेष का विचार करते समय सनातन शब्द सापेक्ष हो जाता है। अतः 
जहाँ धृति, क्षमा आदि धर्म के लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ देशकाल एवं 
स्थितियों के परिवर्तन के साथ अन्य धर्म बदल जाते हैं। फिर भी इस संक्रमण शील 
जगत में धर्म ही वह तत्त्व है, जो स्थायित्व लाता है। इसलिए धर्म को ही नियंता माना 
गया है एवं प्रभुता उसी में निहित है। 
भारतीय राज्य का आदर्श धर्मराज्य रहा है। धर्मराज्य Theocracy अथवा मज़हबी 
राज्य नहीं। यह एक असांप्रदायिक राज्य है। सभी पंथों और उपासना पद्धतियों के प्रति 
सहिष्णुता एवं समादर का भाव भारतीय राज्य का आवश्यक गुण है। अपनी श्रद्धा और 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


'एकात्म मानववाद 29 


अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक नागरिक को उपासना का अधिकार अक्षुण्ण है 
तथा राज्य के संचालन अथवा नीति निर्देशन में किसी भी व्यक्ति के साथ मत या संप्रदाय 
के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। यही धर्म पर आधारित राज्य है। 

धर्मराज्य किसी व्यक्ति को अथवा संस्था को सर्वसत्ता संपन्न नहीं मानता प्रत्येक 
व्यक्ति नियमों और कर्तव्यों से बँधा हुआ है। कार्यपालिका, विधायिका और जनता 
सबके अधिकार धर्माधीन ही हैं। अंग्रेजी को विधि के अनुसार शासन (Rule of 
Law) धर्मराज्य की कल्पना को व्यक्त करनेवाला निकटतम शब्द है। निरंकुश और 
अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को रोकने तथा लोकतंत्र को स्वच्छंदता में विकृत होने से 
बचाने में धर्मराज्य ही समर्थ है। राज्यों की अन्य कल्पनाएँ अधिकारमूलक हैं, किंतु 
धर्मराज्य कर्तव्यभाव प्रधान है। 

भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलनेवाले भी कुछ पक्ष हैं । किंतु वे भारतीय 
संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, और इसलिए बीते युग को 
'पीढियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं । संस्कृति के क्रांतिकारी तत्त्व की ओर 
उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, 
जातिभेद, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, नारी अवमानता आदि तथा जमींदारी, जागीरदारी आदि 
व्यवस्थाएँ भारतीय संस्कृति के और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के 
लक्षण हैं। जातिगत भेदभाव तो सहिष्णुता की कमी, व्यावसायिक श्रम विभाजन की 
परिस्थितियों में परिवर्तन के बाद भी चलते रहने पर वे रूढियाँ बन जाती हैं। भारत के 
अनेक महापुरुष, जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन 
बुराइयों के विरुद्ध लडे। अनेक अनुपयुक्त आर्थिक और सामाजिक विधानों को हम 
जाँच करें तो पता चलेगा कि वह हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण 
युगानुकूल परिवर्तन को कमी से बनी हुई रूढ़ियों और परकीयों के साथ संघर्ष को 
परिस्थिति से उत्पन्न समय विशेष कौ आवश्यकता की पूर्ति की माँग को पूरा करने के 
लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार 
की गई व्यवस्थाएँ मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जीवित रखना अपने 
निहित स्वार्था की रक्षा के लिए मात्र हास्यास्पद प्रयत्न हैं । और एक बात, कि जितना भी 
प्राचीन है, वह सब हिंदू संस्कृति नहीं है | संस्कृति इतिहास से भिन्न है। हमारे जातीय 
जीवन में अनेक अच्छी बुरी बातें घरी हैं । जो अच्छा है, उसका पुरस्कार करना तथा शेष 
का परिष्कार अथवा तिरस्कार ही प्रकृति को संस्कृति बनाता है। फिर भी हिंदू. जीवन की 
विसंगतियाँ हिंदू दर्शन अथवा संस्कृति की विसंगतियाँ नहीं हैं, यह अच्छी तरह से 


समझना चाहिए। 
के रूपों और तत्त्वो में भेद करना आवश्यक है। संस्कृति के कतिपय 


ced - Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


30 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड बारह) 


उपकरण तो रूप मात्र हैं और कतिपय उसके आधारभूत तत्त्व हैं। ऐसा कभी-कभी 
प्रतीत होता है कि इस युग प्रवाह में हिंदू जीवनदर्शन और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के 
कुछ अंग अर्थहीन और अनावश्यक हो गए हैं। आज के बदले हुए संदर्भों में रूपों का 
मोह नहीं करना चाहिए। हमें अपनी दृष्टि तत्त्वों की ओर केंद्रित करनी चाहिए। अब 
जैसे जाति व्यवस्था है। यह तो रूप है। तत्त्व है एकात्मा के आधार पर समाज को 
व्यवस्था। ये रूप जब तक उपयोगी हैं अथवा हानिकारक नहीं है, हम इन्हें चलने दें 
परंतु तत्त्व की रक्षा महत्त्वपूर्ण है, हम उसकी रक्षा अवश्य करें। 
कई लोग हमारा एक हजार वर्षों का गत इतिहास विदेशियों की विजय का और 
भारत की पराजय का इतिहास मानते हैं, और परंपरागत हिंदू जीवन दर्शन परिस्थिति के 
अनुपयुक्त है, स्वाधीनता और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए असमर्थ है, ऐसा 
उनका दावा रहा है। परंतु एक हज़ार वर्षों का इतिहास केवल विदेशियों की विजय और 
हमारी पराजय का नहीं अपितु प्रत्येक क्षेत्र में हमारे द्वारा किए गए सबल संघर्ष और 
अनेक बार विजय का भी रहा है। राजनीतिक पराजय को ही हम सबकुछ मानकर न 
चलें। हमारे जीवन दर्शन ने ही हमें सतत संघर्ष की प्रेरणा और क्षमता प्रदान की है फिर 
भी जो कमी रही, उसकी ओर आँखें मूँदने की आवश्यकता नहीं । भारत में एक सुदूढ 
केंद्रीय चक्रवर्ती शक्ति की कमी से हम राजनीतिक दृष्टि से पराधीन हुए। उसकी ओर 
हमें ध्यान देना होगा। 
हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो “यत्‌ पिंडे तत्‌ ब्रह्मांडे! के 
न्याय के अनुसार समष्टि का जीव मान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक 
उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि प्रवृत्तियों 
से युक्त मानव का विचार केवल एक औसत मानव से हो अथवा शरीर-मन-बुद्धि- 
आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्ट्यशील संपूर्ण मानव के स्थान पर 
एकांगी मानव का ही विचार किया गया हो, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव 
है, जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। 
मानवतावाद या एकात्मवाद अथवा एकात्म मानवतावाद के आधार पर हमें संपूर्ण व्यवस्था 
का विकास करना.होगा। 
यूरोप के विचारकों तथा मानवेंद्रनाथ राय' ने भी मानवतावाद का पुरस्कार किया 
है, किंतु उनका विचार भारतीय संस्कृति के चिंतन से अनुप्राणित न होने के कारण 
. मूलतः भौतिकवादी है। मानव के नैतिक स्वरूप अथवा व्यवहार के लिए वे कोई 
तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर पाते। आध्यात्मिकता को अमान्य कर मानव तथा 
1. मानवेंद्रनाथ राय (1887-1954) मेक्सिको और भारत, दोनों की ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। 1 940 
त तसाद चया ठी हि ` 


एकात्म मानववाद 31 


मानव और जात के संबंधों और व्यवहार की संगति नहीं बिठाई जा सकती | यह आवश्यक 
नहीं कि हम पाश्चात्य जगत्‌ के ज्ञान से आँख मूँद लें । किंतु विचारों के क्षेत्र में यह स्पष्ट 
है कि एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यकू 
आकलन करके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को परखता है और ऐसा मार्ग 
प्रशस्त करता है, जो मानव को अब तक के उसके चिंतन अनुभव और उपलिब्ध से 
आगे बढ़ा सकेगा। 
— राष्ट्रधर्म, मार्च, 1965 
o 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


9 
हिंदी को रहना ही चाहिए : उपाध्याय 


संशोधन का विरोध 
जनसंघ प्रमुख श्री दीनदयाल उपाध्याय ने बुधवार को बंबई में कहा कि राजभाषा 
क़ानून को छोटे गुटों के मतानुसार संशोधित नहीं किया जाना चाहिए | 
उन्होंने कहा, 'हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की नीति को ही क़ायम रखना 
चाहिए, चाहे वह गृहयुद्ध की धमकी पर ही क्यों न हो |! 
एक समाचार वात्ता में उन्होंने कहा कि ' केंद्र सरकार भाषा के मुद्दे पर, संविधान 
में वर्णित विचारों से पीछे हटने का प्रयास कर रही है, जो कि हिंसा और अलगाववादी 
ताक़तों से हार मानने जैसा है।' 
एक चल मातृत्व दस्ते की शुरुआत लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल 
से हुई है। इसकी सेवाएँ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदत्त एक एंबुलेंस की मदद से चौबीस 
घंटे प्रत्येक दिन उपलब्ध होंगी। 
> व टाइम्स ऑफ इंडिया, मार्च 4, 1965 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
Oo 
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रिपोर्ट 'सभी भारतीय भाषाओं को 
राष्ट्रीय भाषा का दर्जा” 


जा सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानता है और हिंदी को राष्ट्रीय 
सरकारी भाषा मानता है। हाल के भाषा विवाद से काफ़ी समय पहले से ही हमारा 
यह मत रहा है। हमारा मानना है कि जिस भाषा में चिट्ठी आई है, उसी भाषा में उसका 
जवाब दिया जाना चाहिए। 


ज्यादातर कार्यो के लिए सभी भाषाओं का उपयोग 

संसद्‌ सदस्यों को किसी भी भारतीय भाषा में बोलने की अनुमति होनी चाहिए। 
हम संसद्‌ में कार्य के सामानांतर होनेवाले अनुवाद की व्यवस्था कर सकते हैं। 

उेकेदारों को भी किसी भी भारतीय भाषा में ठेकों के लिए आवेदन देने को 
अनुमति होनी चाहिए। 

जनसंघ चाहता है कि सभी भाषाएँ सभी मायनों में बराबर हों, लेकिन केंद्रीय 
प्रशासन अपना काम हिंदी में करे। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि एक ही दफ्तर में कई 
अलग-अलग भाषाओं में चिट्टियाँ लिखकर या बात करके कर्मचारी एक-दूसरे को 
समझ नहीं पाएँगे। अगर अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग हुआ तो प्रशासन ही ठप्प पड़ 
जाएगा। मेरे ख़याल से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। 


वामपंथी विचारधारा के चुने हुए विधायकों का मुदूदा 
जहाँ तक वामपंथी विचारधारा के केरल विधानसभा के विधायकों का मुद्दा है, 
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सबसे अच्छा होगा कि उनके मामलों को गोपनीय सूचना 
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मानकर किसी न्यायिक दस्तावेज में प्रकाशित ना किया जाए | 
अगर न्यायिक समूह मानता है कि कुछ लोगों को बंद रखना राष्ट्र हित में है, तो 
ऐसे लोगों को बंद रखना उचित होगा। अन्यथा इन सभी को छोड़ दिया जाना चाहिए। 
--ऑर्गनाइज़र; मार्च 10, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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योजना बदलो-1 


अखिल भारतीय जनसंघ ने पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता 
को देखकर इसमें gaga परिवर्तन की मॉग योजना बदलो” 
आंदोलन के रुप में की है। योजनाओं के मूल में क्या दोष है और 
किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है, इसकी विस्तृत जानकारी के 
लिए दीनदयालजी ने धारावाहिक रूप में पॉच आलेख लिखे। चार 
आलेखों का शीर्षक 'योजना बदलो? है, लेकिन प्रथम आलेख का 
शीर्षक 'योनना में परिवर्तन हो? दिया गया ÈI पाचों आलेखों में _ 
शीर्षकों की समानता के लिए यह शीर्षक भी योजना बदलो? बना 7* 
दिया गया ÈI 


Tas पंद्रह वर्षों से भारत की आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण और नियमन 
योजनाओं के अनुसार हो रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष चल 
रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जा रहा है। आवश्यकता यह है कि 
आज तक के अनुभवों को ध्यान में रखकर हम आगे की नीतियों का निर्धारण करें। 


असंनौोषजनक स्थिति 

जब तीनों योजनाओं की अवधि की आर्थिक अवस्था का कुल मिलाकर विचार 
करते हैं तो स्थिति संतोषजनक नहीं दिखाई देती। न तो देश की विद्यमान समस्याएँ 
सुलझ पाई हैं और न योजना आयोग ने जिन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर योजनाएँ 
बनाई, देश उनकी ओर आगे बढ़ा È see अर्थव्यवस्था में ऐसे तनाव और दबाव पैदा 
हुए हैं कि यदि हमने शीघ्र ही उपाय नहीं किए तो भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। 
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उपलब्धियाँ किस मूल्य पर 

इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हम देश में ऐसी बहुत सी 
चीज़ें पैदा कर रहे हैं, जो पंद्रह वर्ष पहले बाहर से मँगानी पड़ती थीं, कई नए कारखाने 
खुले हैं, नए-नए नगर बस रहे हैं; बाँध और नहरें बनी हैं, बिजली का विस्तार हुआ है 
तथा स्कूलों और अस्पतालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार की कई और भी 
उपलब्धियाँ गिनाई जा सकती हैं। किंतु विचार का विषय यह है कि ये सब हमें किस 
क्रीमत पर मिले हैं? क्या इतने ही प्रयलों और मूल्य पर हम इससे अधिक नहीं प्राप्त 
कर सकते थे। और सबसे महत्त्व की बात तो यह है कि इस प्रयत्न में हमने नई 


समस्याएँ तो नहीं निर्माण कीं? यदि यही दिशा और पद्धति रखी जाए तो क्या हम देश 
'को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना सकेंगे? 


भयावह भविष्य 


योजनाओं की इन उपलब्धियों पर बड़ी उदारता से विचार करने के बाद भी हम यह 
नहीं कह सकते कि देश आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ रहा है। कारण-खाद्याभाव, 
बेकारी, महँगाई, मुद्रास्फीति, करभार, भुगतान असंतुलन में वृद्धि, विदेशी कर्ज, परावलंबन 
तथा आर्थिक विषमता में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी तथा पूँजी निर्माण में 
संकोच आदि को इतनी गंभीर समस्याएँ पैदा हो गई हैं कि भविष्य के संबंध में प्रत्येक के 
मन में चिंता पैदा होती है। इन समस्याओं को हम अधिक नहीं टाल सकते। 

शासन ने जो उपाय किए हैं, वे सफल नहीं हुए। शायद वह रोग का सही निदान 
नहीं कर पाया। अब हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन योजना के हिसाब से हो 
रहा है, कोई भी व्यक्ति सहज अनुमान लगा सकता है कि उपर्युक्त समस्याएँ या तो 
योजना के कारण पैदा हुई हैं या योजना में उनकी ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण से 
मौजूद हैं और बढ़ रही हैं। अतः यदि इन प्रश्नों को हल करना है तो हमें योजना में 
परिवर्तन करने होंगे। रोग के मूल कारण को दूर किए बिना वास्तविक इलाज संभव नहीं 
हो सकेगा। 

ये योजनाएँ गलत आधार पर बनाई गई हैं। उनमें देश की समस्याओं, साधनों, 
आवश्यकताओं और आदर्शों का विचार नहीं किया गया। योजना आयोग अनेकदा 
क्रियान्वयन को कमी को बहुत सी समस्याओं का कारण बताता है। किंतु नियोजक को 
योजना बनाते समय काम करनेवालों की क्षमता और प्रेरणा का विचार करके ही योजना 
बनानी चाहिए। जो चीज व्यवहार में नहीं लाई जा सकती, वह कितनी भी मनोहर क्यों 
न लगे, निरुपयोगी ही रहेगी । 'योजकरतत्रदुर्लभं:' पुरानी उक्ति है। वह इन योजनाओं के 
विषय में भी चरितार्थ होती है। 
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केवल क्रियान्वयन का ही दोष नहीं 

क्रियान्वयन की कमी के अतिरिक्त योजना की व्यूह-नीति भी गलत रही है । यदि 
योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम ज्यों के त्यों व्यवहार में आते तो उससे उपर्युक्त समस्याएँ 
कम नहीं होतीं, बल्कि कुछ मामलों में बढ़ ही जाती | दूसरी ओर दोनों योजनाओं की अवधि 
में गैर सरकारी तथा छोटे उद्योगों के क्षेत्र में योजना द्वारा कथित लक्ष्यों से अधिक काम हुआ 
है। यदि वह न होता तो आज चारों ओर का विद्यमान अभाव और बढ़ गया होता । यदि 
योजना आयोग द्वारा सुझाया गया सहकारी खेती का कार्यक्रम अपनाया तो खेती की पैदावार 
और घट गई होती । ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी और भूमिहीन किसानों को तादाद बेशुमार बढ़ 
गई होती तथा खेती के लिए लगने वाली पूँजी या तो सरकार जुटा नहीं पाती या उसके लिए 
अधिक कराधान तथा मुद्रा विस्तार का सहारा लेती । जिनका परिणाम महँगाई की और वृद्धि 
में होता। अतः केवल नीति संबंधी मूल गलती पर परदा डालने से काम नहीं चलेगा। 
आवश्यकता तो यह है कि नीति और उद्देश्यों का ही पुनः निर्धारण किया जाए। 


चौथी योजना 

चौथी पंचवर्षीय योजना का जो स्वरूप अभी तक सामने आया है, उसमें पिछले 
अनुभवों से शिक्षा लेकर योजना की रचना और व्यूह नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया बल्कि जिन नीतियों और कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आज की समस्याएं पैदा हुई 
हैं, उन्हीं पर और अधिक बल दिया गया है । संक्षेप में योजना इस प्रकार है- 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 21,500 करोड़ रुपए से लेकर 22,600 
करोड़ रुपए तक खर्च किया जाएगा। इससें में 7,000 करोड़ का निजी क्षेत्र में तथा शेष 
सरकारी क्षेत्र में खर्च होगा। यह राशि निम्नलिखित मदों में खर्च होगी 


करोड़ रुपयों में 
सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र 

कुल चालू पूँजी कुल कुल योजना में 

व्यय विनियोग विनियोजन विनियोजन कुल योग 

कृषि 2400 ... 1525 700 2225 3100 

सिंचाई 1000 ... 1000 = 1000 1000 

बिजली 1950... 1950 50 2000 2000 

लघु उद्योग 450 70 280 400 680 850 

बडे उद्योग 3200 ... 3200 2400 5600 5600 
यातायात तथा 

परिवहन 3000 .. 30000 650 3650 3650 
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शिक्षा 1400 767 
वैज्ञानिक अनुसंधान 175 85 
स्वास्थ्य = 1090 413 
आवास एवं निर्माण 400 

पिछड़ी जातियों का 

कल्याण 205 160 
समाज कल्याण 65 50 
प्रशिक्षण तथा 

श्रमकल्याण 145 85 
समाज सहयोग 15 10 
गाँव के निर्माण-कार्य 25 f 
पुनर्वास 50 10 
अन्य 50 

चल संपत्ति 

कुल 15620 1650 


63 100 
90 

677 ep 
400 1470 


15 10 


1200 


13025 6980 


733 


677 
1870 


1200 


19975 


1200 


22600 


22,600 करोड़ रुपए के साधन कहाँ से जुटाए जाएँगे, इस विषय में अभी अधिक 
नहीं बताया गया है। किंतु यह अवश्य बताया गया है कि योजना आयोग के विभिन्न 
विभागों ने जो कार्यक्रम बनाए थे, वे उनका कुल जोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 24,162 
करोड़ रुपए का होता था तथा निजी क्षेत्र के कार्य में 7000.0 करोड़ रुपए का अंदाजा 
मिलाकर कुल 30,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम बनते थे। (क्रमशः) 


पाञ्चजन्य, अप्रैल 19, 1965 
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एकात्म मानववाद-1 


मः अध्यक्ष महोदय,' माताओ और उपस्थित बंधुओ! जैसा कि अभी आपको 
अध्यक्ष महोदय ने बताया, “एकात्म मानववाद' विषय को लेकर आज से चार 
दिन तक अपने विचार आपके सामने रखने का कार्यक्रम बनाया गया है। भारतीय जनसंघ 
ने विजयवाड़ा अधिवेशन में पिछली जनवरी में जो “सिद्धांत और नीति' स्वीकृत की, 
उसमें “एकात्म मानववाद' को भी स्वीकार किया। इसके ऊपर इधर-उधर कुछ चर्चा भी 
हुई है। आवश्यक है कि हम उसका सभी दूष्टियों से विचार कर लें | जब तक अंग्रेजों का 
राज्य था, तब तक देश में जितने भी आंदोलन चलते थे, और देश की जितनी भी राजनीति 
थी, उन सबका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को हटाकर हम स्वराज्य प्राप्त करें | स्वराज्य 
के बाद हमारा रूप क्या होगा? हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? इसका बहुत कुछ विचार 
नहीं था। “बहुत कुछ' शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि ' बिल्कुल विचार नहीं 
हुआ था', यह कहना ठीक नहीं होगा ऐसे लोग थे, जिन्होंने उस समय भी बहुत सी बातों 
का विचार किया था। स्वयं गांधीजी ने ' हिंद स्वराज' लिखकर उसमें स्वराज्य आने के 
बाद भारत का चित्र क्या होगा? इस पर अपने विचार रखे थे। उनके पहले लोकमान्य 
तिलक ने भी 'गीता रहस्य” लिखकर संपूर्ण आंदीलन के पीछे तात्त्विक भूमिका क्या 
होगी, इसका विवेचन किया था। साथ ही उस समय दुनिया में जो भिन्न-भिन्न विचार- 
सरणियाँ चल रही थीं, उनकी भी तौलनिक दृष्टि से आलोचना को थी। 

इसके उपरांत भी समय-समय पर जो प्रस्ताव कांग्रेस ने या दूसरे-दूसरे राजनीतिक 


ME SES ae 
1. जनवरी 1965 में हुए जनसंघ के विजयवाड़ा अधिवेशन में बच्छराज व्यास को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, 


व्यासजी महाराष्ट्र विधानपरिषद्‌ के सदस्य रहे थे। 
2. "लोकमान्य ' तिलक ने ' गीता-रहस्य' अथवा ' कर्मयोग शास्त्र' की रचना मांडले जेल (म्याँमार) के दौरान की। 


यहाँ उन्होंने 1908 से 1914 तक कारावास की यातना भोगी थी। 
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दलों ने स्वीकार किए, उनमें भी ये विचार आए थे। किंतु उन सबका जितना गंभीर 
अध्ययन होना चाहिए था, उतना उस समय तक हुआ नहीं था। क्योंकि सबके सामने 
प्रमुख प्रश्‍न यही था कि पहले हम अंग्रेजों को निकालें, फिर अपने घर का निर्माण कैसे 
करेंगे, इसका विचार कर लेंगे। आज घर के निर्माण के प्रश्न पर ही घर में झगड़ा किया 
जाए, यह तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए यदि विचारों में मतभेद कहीं थे भी 
तो लोगों ने उनको दबाकर के रखा था। यहाँ तक कि समाजवाद के आधार के ऊपर 
आगे का भारत बनना चाहिए, इस तरह का विचार करनेवाले जो लोग थे, वे कांग्रेस के 
अंदर ही एक सोशलिस्ट पार्टी बनाकर वहाँ पर काम करते रहे । उसके बाहर निकलकर 
उन्होंने अलग से कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया। 
जो क्रांतिकारी थे, वे भी अपने-अपने विचारों के अनुसार स्वराज्य के लिए काम 
करते थे। इसी प्रकार और भी दूसरे लोग थे, किंतु प्रमुखता इसी बात की रही कि पहले 
देश को आजाद कर लिया जाए। अत: देश आजाद होने के बाद स्वाभाविक रूप से यह 
सवाल हम लोगों के सामने आना चाहिए था कि अब हमारे देश की दिशा क्या होगी? 
किंतु सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय तो यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद भी जितना 
गंभीर रूप से इस प्रश्‍न पर विचार करना चाहिए था, उतना गंभीर रूप से लोगों ने नहीं 
किया और आज भी जब सत्रह-अठारह वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए, हम यह नहीं 
कह सकते कि कोई दिशा निश्चित हो गई है। 


भारत किधर जाने वाला है? 


समय-समय पर कांग्रेस या दूसरे लोगों ने कल्याणकारी राज्य, समाजवाद और 
उदारमतवाद आदि का ध्येय अवश्य घोषित किया है। विविध नारे लगाए गए हैं । पर ये 
जितने नारे लगानेवाले लोग हैं, उनके सामने उन सब विचारधाराओं का नारे से अधिक 
कोई महत्त्व नहीं रहता | यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मुझे अनुभव है। एक 
बार एक सज्जन से बातचीत हो रही थी, और वे कह रहे थे कि कांग्रेस के विरुद्ध मिलजुलकर 
अपने को एक मोरचा बनाना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से लड़ सकें | राजनीतिक दृष्टि 
से समय-समय पर इस प्रकार की नीतियाँ लेकर राजनीतिक दल चलते हैं और इसलिए 
उनके इस प्रस्ताव में तो कोई अनुचित बात नहीं थी। बात करते-करते मैंने सहज पूछ 
लिया कि हम लोग मोरचा तो शायद बना लेंगे परंतु कुछ थोड़ा-बहुत कार्यक्रमों का भी 


3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज्य प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना 
के उद्देश्य को लेकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल (C.S.P) की स्थापना हुई थी । इनमें जयप्रकाश नारायण, 
आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, डॉ. राममनोहर लोहिया, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, युसुफ मेहर अली, अच्युत 
पटवर्धन और अशोक मेहता के नाम उल्लेखनीय हैं। 
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विचार कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कौन सा आर्थिक कार्यक्रम लेकर चलें? 
कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम लेकर चलें? इन प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए। इस 
पर उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि इनकी तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं 
है, आपको जो पसंद हो, स्वीकार कर लीजिए। हम तो घोर साम्यवादी कार्यक्रम से लेकर 
बिल्कुल पूँजीवादी कार्यक्रम तक जो आप चाहें उसका समर्थन कर देंगे। उनको किसी 
भी कार्यक्रम में कोई आपत्ति नहीं थी, उद्देश्य केवल इतना ही कि किसी-न-किसी तरीक़े 
से कांग्रेस को हरा देना चाहिए। आज भी बहुत बार लोग कहते हैं कि कम्युनिस्टों तथा 
बाक़ी सब लोगों से मिलकर भी कांग्रेस को हरा दिया जाए। 


साँप-नेवला एक साथ 

केरल में अभी-अभी चुनाव हुए हैं। उसमें कम्युनिस्ट, मुसलिम लीग, स्वतंत्र 
पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, विद्रोही कांग्रेस, जो केरल कांग्रेस के नाम से आई, 
रिबोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि जितनी भी पार्टियाँ हैं, इनमें आपस में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के गठबंधन हुए। इन गठबंधनों के कारण यह पता ही नहीं लग सकता था कि 
इनके कोई राजनीतिक सिद्धांत, विचार अथवा आदर्श भी हैं या नहीं | विचारों की दृष्टि 
से यह स्थिति है । कांग्रेस में भी यही बात दिखाई दे रही है । यद्यपि कांग्रेस ने प्रजातंत्रीय 
समाजवाद का सिद्धांत स्वीकार किया है तथापि कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं, उसमें 
यही दिखाई देगा कि वहाँ पर एक निश्चित सिद्धांत है, निश्चित कार्य है, ऐसी कोई बात 
नहीं । घोर कम्युनिस्टों की विचारधारा को रखनेवाले भी कांग्रेस के अंदर विद्यमान हैं 
और उस कम्युनिज्म का डटकर विरोध करते हुए पूँजीवादी विचारधारा वाले भी कांग्रेस 
के अंदर मौजूद हैं । सब प्रकार के लोग वहाँ पर एक ही मंच के ऊपर आपको दिखाई 
देंगे। 'अहि-नकुल योग' के अनुसार नकुल और साँप के सह-अस्तित्व का कोई यदि 
जादू का पिटारा हो सकता है तो वह आज को कांग्रेस है। 


हमें आत्माभिमुख होना पड़ेगा 

इस स्थिति में हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, इसका हमें विचार करना चाहिए | देश 
में आज की अनेक समस्याओं की कारण-मीमांसा करें तो हमें पता चलेगा कि अपने 
गंतव्य और उसकी दिशा का अज्ञान बहुतांश में आज की अव्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार 
है। यह तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्थान के सभी पैंतालीस करोड़ लोग सब प्रश्नों पर 
अथवा किसी एक प्रश्न पर पूर्णत: एक विचार और एकमत के नहीं हो सकते। किसी 
भी देश में यह संभव नहीं है। फिर भी राष्ट्र की एक सामान्य इच्छा नाम की कोई चीज़ 
होती है। उसको आधार बनाकर काम किया जाए तो सर्वसामान्य व्यक्ति को लगता है 
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कि मेरे मन के मुताबिक काम हो रहा है। उनमें से विचारों की अधिकत्तम एकता भी 
पैदा होती है। अक्तूबर-नवंबर, 1962 में कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के समय जनता 
को अवस्था इस तथ्य का अच्छा उदाहरण है। उस समय देश में एक उत्साह की लहर 
पैदा हो गई थी। कर्म और त्याग दोनों की शक्ति जाग्रत्‌ हो गई थी । जनता और सरकार 
के बीच, भिन्न-भिन्न दलों के बीच तथा नेता और जनता के बीच कोई खाई नहीं दिखाई 
देती थी। यह सब कैसे हुआ? परकीय सत्ता द्वारा लाई गई आपत्ति ने हमें आत्माभिमुख 
किया। सरकार ने वह नीति अपनाई, जो जनता के मन के अनुसार तथा पुरुषार्थ का 
आह्वान करनेवाली थी। फलतः हम एक होकर खड़े हो गए। 


समस्याओं का कारण : स्व के प्रति दुर्लक्ष्य 

आवश्यकता है कि अपने ‘ta’ का विचार किया जाए। बिना उसके स्वराज्य का 
कोई अर्थ नहीं, स्वतंत्रता हमारे विकास और सुख का साधन नहीं बन सकती।'जब तक 
हमें अपनी असलियत का पता नहीं, तब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो 
सकता और न उनका विकास ही संभव है । परतंत्रता में समाज का 'स्व' दब जाता है। 
इसीलिए राष्ट्र स्वराज्य की कामना करते हैं, जिससे वे अपनी प्रकृति और गुण-धर्म'के 
अनुसार प्रयत्न करते हुए सुख की अनुभूति कर सकें | प्रकृति बलवती होती है। उसके 
प्रतिकूल काम करने से अथवा उसकी ओर दुर्लक्ष्य करने से कष्ट होता हैं। प्रकृति का 
उन्नयन कर उसे 'संस्कृति' बनाया जा-सकता है, पर उसकी अवहेलना नहीं की जा 
सकती। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि किस प्रकार मानव प्रकृति एवं भावों की 
अवहेलना से व्यक्ति के जीवन में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रायः 
उदासीन एवं अनमना रहता है उसकी कर्मशक्ति क्षीण हो जाती है अथवा विकृत होकर 
विपथ-गामिनी बन जाती है। व्यक्ति के समान राष्ट्र भी प्रकृति के प्रतिकूल चलने पर 


अनेक व्यथाओं का शिकार बनता है। आज भारत की अनेक समस्याओं का यही कारण 
है। 


राजनीति के प्रलि अनास्था का कारण : अवसरवादिता! 
राष्ट्र का मार्गदर्शन करनेवाले तथा राजनीति के क्षेत्र में काम करनेवाले अधिकांश 
व्यक्ति इस प्रश्‍न को ओर उदासीन हैं। फलत: भारत की राजनीति अवसरवादी एवं 
सिद्धांतहीन व्यक्तियों का अखाड़ा बन गई है। राजनीतिज्ञो तथा राजनीतिक दलों के न 
कोई सिद्धांत एवं आदर्श हैं और न कोई आचार-संहिता | एक दल छोड़कर दूसरे दल 
में जाने में व्यक्ति को कोई संकोच नहीं होता । दलों के विघटन अथवा विभिन्न दलों 
की युति भी होती है तो वह किसी तात्त्विक मतभेद अथवा समानता के आधार पर नहीं 
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अपितु उसके मूल में चुनाव और पद ही प्रमुख रूप से रहते हैं। सन्‌ 1937 में जब 
हाफिज मुहम्मद इब्राहिम मुसलिम लीग के टिकट पर चुने जाने के बाद कांग्रेस में 
सम्मिलित हुए तो उन्होंने स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के अनुसार विधानसभा से त्यागपत्र 
देकर पुन: कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर आए। सन्‌ 1948 में जब 
कांग्रेस से अलग हटकर सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ तो सभी सोशलिस्टों ने जो 
विधानमंडलों के सदस्य थे, अपने-अपने क्षेत्र से त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव लड़े। किंतु 
उसके बाद से इस परंपरा का निर्वाह किसी ने नहीं किया। अब तो राजनीतिक क्षेत्र में 
पूर्ण स्वैराचार है। इसी का परिणाम है कि आज सभी के विषय में जनता के मन में 
समान रूप से अनास्था है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसकी आचरणहीनता के 
विषय में कुछ कहा जाए तो जनता विश्वास न करे। इस स्थिति को बदलना होगा। बिना 
उसके समाज में व्यवस्था और एकता नहीं स्थापित की जा सकती। 


हम किस और चलें? 

हम किस ओर चलें? राष्ट्र के सामने यह यक्ष प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि 
राष्ट्र के परतंत्र होने से पूर्व--एक हज़ार वर्ष पहले जहाँ हमने राष्ट्र जीवन का सूत्र छोड़ 
दिया था--वहाँ से हम उसे आगे बढ़ाएँ। पर राष्ट्र कोई वस्त्र या पुस्तक के समान 
निर्जीव वस्तु तो नहीं है, जिसे बनते या पढ़ते समय जहाँ एक बार छोड़ दिया, वहाँ से 
फिर उसे किसी विशेष अवधि के बाद आगे बढ़ाया जा सके। फिर यह कहना भी 
युक्तिसंगत नहीं होगा कि परतंत्रता के साथ एक हज़ार वर्ष पूर्व हमारे जीवन का सूत्र 
एकदम टूट गया है तथा तब से अब तक हम पूर्णतया निष्क्रिय अथवा गतिहीन रहे हैं। 
बदली हुई परिस्थितियों में अपने जीवन को बनाए रखने तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 
करने में हमने अपने जीवन को अभिव्यक्त किया। हमारे जीवन का प्रवाह अवरुद्ध नहीं 
अपितु आगे बढ़ता गया। गंगा की धारा को लौटाने का प्रयत्न बुद्धिमानी नहीं होगी। 
बनारस की गंगा हरिद्वार के समान शीतल एंव स्वच्छ चाहे न हो, परंतु उतनी ही पवित्र 
एवं मुक्तिदायिनी है । उसमें मिलने वाले जिन नदी-नालों को उसने आत्मसात्‌ किया है, 
उनकी कलुषा तथा गंदगी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं | वे गंगा में मिलकर 
गंगा ही बन गए हैं। अब तो गंगा के प्रवाह को आगे ही बढ़ना होगा। 

यदि संपूर्ण स्थिति इतनी ही होती तब तो कोई कठिनाई नहीं थी। विश्व में हम 


pee SR न 
4. हाफिज मुहम्मद इब्राहिम (188971968 ) ने 1937 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलिम 'लीग उम्मीदवार 
के रूप में बिजनौर से जीत दर्ज की। लेकिन मंत्रिमंडल गठन के समय बिभागों के बँटवारे को लेकर कांग्रेस और 
मुसलिम लीग में मतभेद हो गया। इसके बाद ये मुसलिम लीग छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही 
विधानसभा से इस्तीफ़ा देकर बिजनौर से ही कांग्रेस टिकट पर मुसलिम लीग उम्मीदवार को पराजित कर पुनः 


निर्वाचित होकर आए तथा सरकार में मंत्री बने। 
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अकेले ही तो नहीं हैं। दूसरे राष्ट्र भी तो हैं। उन्होंने पिछले एक हजार वर्षों में अभूतपूर्व 
उन्नति की है। हमारा संपूर्ण ध्यान तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने तथा अपनी रक्षा 
के प्रयत्नों में ही लगा रहा है । विश्व की इस प्रगति में हम सहभागी नहीं हो सके । अब 
जब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि अपनी इस कमी 
को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके विश्व के इन प्रगत देशों के साथ खड़े हो जाएँ? यहाँ तक 
तो मैं समझता हूँ, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। 


स्वदेशी की भावना सर्वव्यापी हो 

समस्या तो तब पैदा होती है, जब हम पश्चिम को प्रगति के कारणों तथा परिणामों 
अथवा वास्तविकता एवं भासमान के संबंध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते। यह 
'कठिनाई तब और बढ़ जाती है, जब हम यह देखते हैं कि इन प्रगत देशों में से ही एक 
ने हमारे ऊपर डेढ़ सौ वर्षों तक राज्य किया तथा अपने राज्यकाल में उसने ऐसे अनेक 
उपाय किए, जिससे हमारे अंदर अपने संबंध में तिरस्कार का तथा उनके विषय में आदर 
का भाव पैदा हो जाए। पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान के साथ ही पश्चिमी देशों के रहन-सहन 
बोलचाल, खानपान आदि के तरीक़े भी इस देश में आए। भौतिक-विज्ञान ही नहीं 
अपितु नीतिशास्त्र, राज्यव्यवस्था, अर्थनीति तथा समाज धारण के क्षेत्र में भी इन देशों 
के मानदंड हमारे मानक बन गए। आज भारत के शिक्षित वर्ग के जीवनमूल्यों पर 
पश्‍चिम का यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 

हमें निर्णय करना पड़ेगा कि यह प्रभाव अच्छा है कि बुरा। जब तक अंग्रेज थे, 
तब तक तो हम स्वदेशी को भावना से अंग्रेजियत को दूर रखने में ही गौरव समझते थे 
किंतु अब जबकि अंग्रेज चला गया है तो अंग्रेजियत पश्चिम की प्रगति का द्योतक एवं 
माध्यम बनकर अनुकरण को वस्तु बन गई है । यदि यह सत्य है तो संकुचित राष्ट्रीयता 
के भाव को आड़े लाकर राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालना ठीक नहीं होगा। किंतु इसके 
विपरीत पाश्चात्य जीवनमूल्यो और विज्ञान की प्रगति को यदि अलग किया जा सकता 
है तो अंग्रेज्ञियत के मोहावरण का परित्याग करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। पर 
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो पाश्‍चात्य राजनीति एवं अर्थनीति की दिशा को ही प्रगति की 
दिशा समझते हैं और इसलिए भारत पर वहाँ की स्थिति का प्रक्षेपण करना चाहते हैं। 
अतः भारत की भावी दिशा"का निर्णय करने के पूर्व यह उचित होगा कि हम पश्चिम 
की राजनीति के वैचारिक अधिष्ठान तथा उनकी वर्तमान पहेली का विचार कर लें। 


यूरोप में राष्ट्रों का उदय 
जिन विचारधाराओं ने यूरोपीय राजनीति एवं जीवन को विशेषत: प्रभावित किया 
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है उनमें राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा समाजवाद को प्रमुख रूप से गणना कौ जा सकती है | 
इनके साथ ही विश्व एकता तथा शांति का स्वप्न देखने वाले भी वहाँ हुए हैं और उस 
दिशा में भी कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं। 

इन विचारों में राष्ट्रवाद सबसे पुराना तथा बलशाली है। रोम के साम्राज्य के पतन 
के बाद तथा रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति विद्रोह अथवा उनके प्रभाव में कमी के 
कारण यूरोप में राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप का पिछला एक हजार वर्षों का इतिहास 
इन राष्ट्रों के आविर्भाव तथा पारस्परिक संघर्ष का ही इतिहास है। इन राष्ट्रों ने यूरोप 
महाद्वीप से बाहर जाकर अपने उपनिवेश बनाए तथा दूसरे स्वतंत्र देश को गुलाम 
बनाया । राष्ट्रवाद के उदय के कारण राष्ट्र और राज्य को एकता की प्रवृत्ति भी बढ़ी तथा 
राष्ट्रीय राज्य अर्थात्‌ Nation States का यूरोप में उदय हुआ। साथ ही रोमन कैथोलिक 
चर्च के केंद्रीय प्रभाव में कमी होकर या तो राष्ट्रीय चर्च का निर्माण हुआ या मजहब 
का तथा मज़हबी गुरुओं का राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। एक प्रकार के 
सेक्यूलर स्टेट की कल्पना का इस प्रकार जन्म हुआ। 


यूरोप में प्रजालँत्र का जन्म 

दूसरी क्रांतिकारी कल्पना, जिसका यूरोप की राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुआ 
है, प्रजातंत्र की है। प्रारंभ में तो जितने राष्ट्र बने, उनमें राजा ही शासनकर्ता रहा। किंतु 
राजा की निरंकुशता के विरुद्ध जनता में भी धीरे-धीरे जागरण हुआ। औद्योगिक क्रांति 
के कारण तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप सभी देशों में एक वैश्य वर्ग का 
प्रादुर्भाव हुआ। स्वभावतः इनका पुराने सामंतों तथा राजा के साथ संघर्ष आया। इस 
संघर्ष ने garda’ की तात्त्विक भूमिका ग्रहण की। यूनान के नगर-गणराज्यों से इस 
विचारधारा का उद्गम FST गया। प्रत्येक नागरिक की समानता, बंधुता और स्वतंत्रता 
के आदर्श के सहारे जन-साधारण को इस तत्त्व के प्रति आकृष्ट किया गया। फ्रांस में 
बड़ी भारी राज्यक्रांति हुई। इंग्लैंड में भी समय-समय पर आंदोलन हुए। प्रजातंत्र की 
जनमन पर पकड़ हुई। राजवंश या तो समाप्त कर दिए गए अथवा उनके अधिकार 
मर्यादित कर वैधानिक राजपद्धति की नींव डाली गई। आज प्रजातंत्र यूरोप की मान्य 
पद्धति है । जिन्होंने प्रजातंत्र की अवहेलना की, वे भी प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करने 
में कमी नहीं करते। हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन जैसे तानाशाहों ने प्रजातंत्र को 


अमान्य नहीं किया । 


व्यक्ति का शोषण डोता रहा 
garda ने यद्यपि प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार दिया। किंतु जिन लोगों 
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ने प्रजातंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया था, शक्ति उन्हीं के हाथों में रही । औद्योगिक क्रांति 
के परिणामस्वरूप उत्पादन की नई पद्धति का विकास हो गया था। स्वतंत्र रहकर घर 
में काम करनेवाला मज़दूर अब कारख़ानेदार का नौकर बनकर काम करने लगा था। 
अपना गाँव छोड़कर वह नगरों में आ बसा था। वहाँ उसके आवास-निवास की व्यवस्था 
बहुत ही अधूरी थी। कारख़ानों में जिस ढंग से काम होता था, उसके कोई नियम नहीं 
थे। मज़दूर असंगठित एवं दुर्बल था। वह शोषण, अन्याय और उत्पीड़न का शिकार बन 
गया था। राज्य की शक्ति जिनके हाथों में थी, वे उसी वर्ग में से थे, जो उनका शोषण 
कर रहे थे। अत: राज्य से भी कोई आशा नहीं थी। 
इस अन्यायपूर्ण अवस्था के विरुद्ध विद्रोह की तथा स्थिति में सुधार की भावना 
लेकर कई महापुरुष खड़े हुए। उन्होंने अपने आपको समाजवादी कहा। कार्ल मार्क्स भी 
इन समाजवादियों में से एक है। उसने विद्यमान अन्याय का विरोध करने के प्रयत्न में 
अर्थव्यवस्था तथा इतिहास का अध्ययन कर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स 
को विवेचना के बाद समाजवाद एक वैज्ञानिक आधार पर खड़ा हो गया। बाद के 


समाजवादियों ने मार्क्स को माना हो या न माना हो, किंतु उनके विचारों पर उसकी छाप 
अवश्य है। 


सर्वह्लारा की तानाशाही 


वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व ही 
शोषण की जड़ है। यदि इन'साधनों को समाज (जो उनकी निगाहों में राज्य ही है) के 
हाथों में दे दिया जाए तो शोषण समाप्त हो जाएगा। किंतु इसके पूर्व राज्य को 'शोषक 
वर्ग ' के चंगुल से निकलना होगा तथा यह व्यवस्था करनी होगी कि वह उनके आधीन 
कभी न रहे। इस हेतु प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप ( Dictatorship of the Prole- 
tariat) अर्थात्‌ ' सर्वहारा की तानाशाही' क्रायम करनी होगी | समाज इस तानाशाही को 
सहन कर ले, इस हेतु उनके सामने यह आदर्श भी रखा गया कि शोषकों की समाप्ति 
तथा उनके द्वारा प्रतिक्रांति की भी संभावनाओं के नष्ट होने के उपरांत, राज्य की फिर 
आवश्यकता नहीं होगी। तब एक राज्य विहीन आदर्श समाज की उत्पत्ति होगी। कार्ल 


मार्क्स ने अर्थव्यवस्था का विवेचन कर यह भी बताया कि पूँजीवाद में भी उसके विनाश 
के बीज छिपे हुए हैं तथा समाजवाद अवश्यंभावी है। 


अनेक वादों से त्रस्त पर मार्ग कोर्ड नहीं! 


यूरोप के कुछ देशों में समाजवाद के नाम पर राजनीतिक क्रांतियाँ हुई। जहाँ लोगों 
ने समाजवाद को स्वीकार नहीं किया, वहाँ भी राज्यकर्ताओं को मजदूरों के अधिकारों 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एकात्म मानववाद-1 47 


को मान्य करना पड़ा तथा कल्याणकारी राज्य का आदर्श सामने रखा गया। 

राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, समाजवाद या समता-समाजवाद के मूल में समता का ही भाव 
हे; समता समानता से भिन्न है; इसे Equitability का पर्याय मान सकते हैं । इन तीन 
प्रवृत्तियों नें यूरोप की राजनीति को,प्रभावित किया है । इनके अतिरिक्त, विश्व शांति या 
विश्व एकता का विचार भी बीच-बीच में उठता रहता है। ये सब ऐसे आदर्श हैं, जो 
अच्छे हैं। मानव की दैवी प्रवृत्तियों से उनका जन्म हुआ है। किंतु अपने में कोई भी 
विचार पूर्ण नहीं। इतना ही नहीं, इनमें से प्रत्येक आदर्श, व्यवहार में एक-दूसरे का 
घातक बन जाता है। राष्ट्रवाद विश्वशांति के लिए ख़तरा पैदा करता है। प्रजातंत्र 
पूँजीवाद के मेल से शोषण का कारण बन गया। पूँजीवाद को समाप्त कर समाजवाद 
आया तो उसने प्रजातंत्र तथा उसके साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही बलि ले ली। 
अत: आज पश्चिम के सामने यह प्रश्न खड़ा है क्रि इन सभी अच्छी बातों का तालमेल 
कैसे बैठाया जाए? 


भिन्न समाज, भिन्न विचार 

पश्चिम के लोग यह तालमेल नहीं बिठा पाए। हाँ, समय-समय पर वहाँ कुछ 
लोगों ने इन विचारों में से कुछ को महत्त्व देकर उनका गठजोड़ करने का अवश्य प्रयल 
किया है। इंग्लैंड ने प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद का मेल बिठाकर अपना राजनीतिक ढाँचा 
विकसित किया, किंतु फ्रांस यह काम नहीं कर पाया। यहाँ का प्रजातंत्र राष्ट्र के लिए 
अस्थिरता का कारण बन गया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी समाजवाद और प्रजातंत्र का मेल 
बिठाकर चलना चाहती है। किंतु वहाँ ऐसे लोग हैं, जो आशंका प्रकट कर रहे हैं कि 
यदि समाजवाद आया तो प्रजातंत्र नहीं रहेगा। लेबर पार्टी भी अब समाजवाद के नाम 
पर राष्ट्रीयकरण की उतनी समर्थक नहीं रही, जितना 'वैज्ञानिक समाजवाद चाहता है। 
उसका समाजवाद कुछ नरम हो गया है। हिटलर और मुसोलिनी ने नेशनल सोशलिज्म 
अपनाया, उन्होंने प्रजातंत्र को तिलांजलि दे दी। अंत में सोशलिज्म भी उनके नेशनलिज्म 
का अनुचर बन गया तथा उनका राष्ट्रवाद विश्व के लिए संकट। बेशक आज दुनिया 
से हम कुछ लें, परंतु दुनिया ऐसी स्थिति में नहीं है कि यह हमारा कुछ मार्गदर्शन कर 
सके | वह तो स्वयं चौराहे पर है । ऐसी अवस्था में हम उससे किसी प्रकार का मार्गदर्शन 
नहीं पा सकते। हमें भी यह सोचना चाहिए कि अब तक की दुनिया की प्रगति देखते 
हुए कहीं ऐसी भी गुंजाइश है या नहीँ कि हम उसकी प्रगति का अध्ययन कर लेने के 
बाद, क्या हम भी उन्हें कुछ दे सकते हैं? यह विचार हमें दुनिया के अंग बनकर करना 
-चाहिए। हम केवल स्वार्थी न रहकर दुनिया की प्रगति में सहयोगी बनें। यदि हमारे पास 
कोई ऐसी चीज हैं, जिससे कि विश्व को लाभ होगा तो वह देने में हमें कोई एतराज़ 
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नहीं होना चाहिए, Adultration के ज़माने के अनुरूप विशुद्ध विचारों को विकृत, 

करके उनका Adultrated रूप न लें बल्कि उसको सुधारकर तथा मंथन करके ग्रहण 

करना चाहिए। हमें विश्व पर बोझ बनकर नहीं, उसकी समस्याओं से छुटकारे में 

सहायक बनकर रहना चाहिए। हमारी परंपरा और संस्कृति विश्व को क्या दे सकती है? 
यह भी विचार करना चाहिए। इसपर अब हम कल विचार करेंगे। 

--बंबर्ड, अप्रैल 22, 1965 

o 
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कः हम लोगों ने विचार किया था कि आज स्वतंत्रता-प्राप्ति के सत्रह वर्षो उपरांत 

भी भारत के सामने एक महत्त्व का प्रश्‍न बना हुआ है कि संपूर्ण जीवन को 
रचनात्मक दृष्टि से कौन सी दिशा ली जाए? इस संबंध में सामान्यतया लोग सोचने के 
लिए तैयार नहीं। वे तो जो तात्कालिक प्रश्‍न उनके सामने आ जाते हैं, उनका ही विचार 
करते हैं । कभी आर्थिक प्रश्नों को लेकर उनको सुलझाने का प्रयत्न होता है और कभी 
राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रश्नों को सुलझाने के प्रयत्न किए जाते हैं। किंतु मूल 
दिशा का पता न होने के कारण ये जितने प्रयत्न होते हैं, न तो उनमें पूरा उत्साह रहता है 
और न उनमें आनंद का अनुभव होता है और न उनके द्वारा जैसी कुछ सफलता मिलनी 
चाहिए, वैसी सफलता ही मिल पाती है | 


आधुनिक बनाम पुरातन 

जो लोग देश की दिशा के संबंध में विचार करते हैं, उनमें दो प्रकार के लोग हैं। 
एक तो वे हैं, जो कि भारत के हज़ारों वर्षों से चली आनेवाली प्रगति की दिशा में, 
गुलाम होने पर जहाँ वह रुक गया, वहाँ से उसे आगे बढ़ाना चाहिए-यह विचार लेकर 
चलते हैं | दूसरी ओर वे लोग हैं जो कि भारत की उस पुरानी चीज़ को भिन्न-भिन्न 
कारणों से-काल के कारण या मूलतः उस अवस्था को अयोग्य मानकर उसके संबंध 
में विचार करने को तैयार नहीं। इसके विपरीत पश्चिम में जो कुछ आंदोलन हुए, 
राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो विचार सरणियाँ जन्मी, उनको ही वे प्रगति को 
दिशा समझकर उन संपूर्ण विचार-धाराओं को और आंदोलनों को भारत के ऊपर आरोपित 
करने का प्रयत्न करते हैं। भारत उन्हीं का किसी-न-किसी प्रकार से प्रतिबिंब बने, इसी 
विचार को लेकर वे चलते हैं। ये दोनों ही प्रकार के विचार सत्य नहीं है। किंतु उनको 
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पूर्णत: अमान्य करके भी चलना ठीक नहीं होगा । उनमें सत्यांश अवश्य है | 

जो यह विचार करते हैं कि जहाँ हम रुक गए थे, वहाँ से लौटकर पुन: चलना 
आरंभ करें, वे यह भूल जाते हैं कि लौटकर चलना वांछनीय हो या न हो, असंभव 
अवश्य है। क्योंकि समय की गति को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। 


पुराना छूट नहीं सकता 

हज़ार वर्षों में जो कुछ हमने किया है, वह जबरदस्ती से हमें मिला हो या 
प्रेमपूर्वक हमने मिलाया हो, उसमें से हर चीज़ को हटाकर नहीं चल सकते। साथ ही 
इस काल में हमने स्वयं भी कुछ-न-कुछ अपने जीवन में निर्माण किया है। जो नई 
परिस्थितियाँ पैदा हुई, जो नई चुनौतियाँ आईं, उनमें हम सदैव वैरागी (Passive Agent) 
के रूप में निष्क्रिय होकर नहीं बैठे। अथवा बाहर वालों ने जो कुछ किया, हम केवल 
उनका प्रतिकार ही नहीं करते रहे । हमने भी परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को 
ढालने का प्रयत्न किया। और इसलिए उस पूरे जीवन को भुलाकर तो नहीं चल सकते। 


विदेशी विचार सार्वलीकिक नहीं 

इसी प्रकार जो लोग विदेशी जीवन तथा विचारों को भारत की प्रगति का आधार 
बनाकर चलना चाहते हैं, वे भी यह भूल जाते हैं कि ये विदेशी विचार एक परिस्थिति- 
विशेष तथा प्रवृत्ति-विशेष की उपज हैं। ये युनीवर्सल (सार्वलौकिक) नहीं हैं। उन पर 
पश्चिमी देशों की राष्ट्रीयता, प्रकृति और संस्कृति की अमिट छाप है। साथ ही वहाँ के 
ये बहुत से विचार अब पुराने पड़ चुके हैं । कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देश और काल दोनों 
ही दृष्टियों से इतना बदल चुका है कि आज हम मार्क्सवादी विश्लेषण को तोते की तरह 
रटकर आँख मूँदकर भारत पर लागू करें तो वह वैज्ञानिक अथवा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण 
नहीं कहा जाएगा | यह रूढिवादिता होगी । जो अपने देश की रूढियों को मिटाकर सुधार 
का दावा करें”चे विदेश की रूढ़ियों के गुलाम बन जाएँ, यह तो आश्चर्य का विषय है । 


अपना देश अपनी परिस्थितियाँ 

प्रत्येक देश को अपनी विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति 
होती है और उस समय उस देश के जो भी नेता और विचारक होते हैं, वे उस परिस्थिति 
में से देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से मार्ग निर्धारित करते हैं। अपनी समस्याओं के 
समाधान के लिए जो हल उन्होंने सुझाए, वे उसी प्रकार, भिन्न परिस्थितियों में रहनेवाले 
समाज पर पूरी तरह लागू हो जाएँ, यह विचार करना ग़लत है। 

एक सामान्य उदाहरण लें। दुनिया भर के मनुष्यों के शरीर के अंगों की क्रिया 
समान होते हुए भी जो दवा इंग्लैंड में कारगर होती है, यह भारत में (पी grant सिद्ध 
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होगी, यह निर्विवाद नहीं कहा जा सकता | रोगों का संबंध जलवायु, आचार-विचार, 
खानपान तथा वंश परंपरा से रहता है । ऊपर से देखने पर रोग एक सा नजर आने पर भी, 
उसकी दवा सब मनुष्यों के लिए एक नहीं हो सकती | सब मर्जो और सब मनुष्यों के 
लिए एक ही दवा का नारा लगानेवाले धोखेबाज हो सकते हैं, चिकित्सक नहीं | इसीलिए 
आयुर्वेद में सिद्धांत बताया है कि 'यद्देशस्य जो जन्तु तद्देशस्य तु त्यौषधम्‌' । इसलिए 
बाहर की जितनी बातें हैं, उनको हम उसी प्रकार से लेकर अपने देश में चलें, यह तो 
संभव नहीं होगा, और उसके द्वारा कभी अपनी प्रगति नहीं कर सकेंगे। 


मानव का ज्ञान मानव की थाती 

किंतु दूसरी बात का भी विचार करना होगा कि ये जितनी भी बातें दुनिया में हुई 
हैं, ये सब-की-सब ऐसी नहीं कि उनका संबंध देश-विदेश के साथ ही हो। वहाँ भी 
मानव रहते हैं और मानव के चिंतन में से जो चीज़ पैदा होती है; मानव जो क्रियाओं में 
से जो चीज़ पैदा होती है, उनका बाक़ी मानवों के साथ भी कुछ-न-कुछ संबंध रह 
सकता है | इसलिए मानव ने ज्ञान में जो कुछ कमाया है, उससे हम बिल्कुल आँख बंद 
करके चलें, यह भी बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। उसमें जो कुछ सत्य है, उस सत्य को 
हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें जो कुछ असत्य है, वह छोड़ना पड़ेगा। जो तत्त्व को 
बात है, उसे अवश्य ग्रहण करें, जो सारहीन है, उसे छोड़ दें यह कहते हुए हमें सार का 
भी अपनी परिस्थिति के अनुसार परिष्कार करना होगा। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि 
जहाँ तक शाश्वत सिद्धांतों तथा स्थायी सत्यों का संबंध है, हम संपूर्ण मानवता के ज्ञान 
और उपलब्धियों का संकलित विचार करें। इन तत्त्वों में जो हमारा है, उसे युगानुकूल 
और जो बाहर का है, उसे देशानुकूल ढालकर हम आगे चलने का विचार करें। 


आदर्शो का संघर्ष 

पश्चिम की राजनीति अभी तक राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता या समाजवाद के 
आदर्शो को मानकर चली है | विश्वशांति के लिए भी बीच-बीच में प्रयत्न हुए हैं तथा 
विश्व एकता के आदर्शो की कल्पना भी लोगों की है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन 
के रूप में लीग ऑफ नेशंस को तथा दूसरे विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म 
दिया गया। विभिन्न कारणों से ये सफल नहीं हुए। फिर भी यह उस दिशा में प्रयत्न 
अवश्य है। 

यह सभी आदर्श व्यवहार में अधूरे तथा विभिन्न समस्याओं को जन्म देनेवाले 
सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीयता दूसरे देशों की राष्ट्रीयता से टकराकर उनके लिए घातक बन 
जाती है और विश्वशांति को नष्ट करती है | साथ ही विश्वशांति को यदि यथास्थिति का 
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पर्याय मान लिया जाए तो बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हो ही नहीं पाएँगे। 

विश्व की एकता और राष्ट्रीयता में भी टकराव आता है। कुछ लोग विश्व एकता 
के लिए राष्ट्रीयता को नष्ट करने की बात कहते हैं। तो दूसरे विश्व एकता को स्वप्न 
जगत्‌ को बात बताकर अपने राष्ट्र के स्वार्थो को ही सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। दोनों का 
मेल कैसे बिठाया जाए, इसी प्रकार की समस्या प्रजातंत्र और समाजवाद के बीच उपस्थित 
होती है। 

प्रजातंत्र में व्यक्ति को स्वातंत्र्य तो है, परंतु उसका विकास पूँजीवादी व्यवस्था के 
साथ शोषण और केंद्रीयकरण के साधन के रूप में हुआ। शोषण मिटाने के लिए समाजवाद 
लाया गया। परंतु उसने व्यक्ति को स्वतंत्रता और गरिमा को ही नष्ट कर दिया। आज 
विश्व किंकर्तव्यविमूढ़ है। उसे मार्ग नहीं दिख रहा कि वह कहाँ जाए। पश्चिम आज 
इस अवस्था में नहीं कि वह निर्विवाद रूप से आत्मविश्वासपूर्वक कह सके ' नान्यः 
पन्था '। वे स्वयं मार्ग टटोल रहे हैं । अतः उनका अंधानुकरण करना तो ' अन्धेनैवनीयमाना 
यथान्धा:' को ही उक्ति चरितार्थं होगी। 

इस परिस्थिति में हमारी निगाह भारतीय संस्कृति की ओर जाती है। कया वह 
विश्व को समस्या के समाधान में कुछ योगदान कर सकती है? 


संस्कृति का विचार करें 

राष्ट्रीय दृष्टि से तो हमें अपनी संस्कृति का विचार करना ही होगा, क्योंकि वह 
हमारी अपनी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है। स्वराज्य का स्वसंस्कृति से घनिष्ठ संबंध 
रहता है। संस्कृति का विचार न रहा तो स्वराज्य की लड़ाई एक स्वार्थी, पदलोलुप लोगों 
की राजनीतिक लड़ाई मात्र रह जाएगी। स्वराज्य तभी साकार और सार्थक होगा, जब 
वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन सकेगा। इस अभिव्यक्ति में हमारा 
विकास भी होगा और हमें आनंद की अनुभूति भी होगी। अत: आज राष्ट्रीय और 
मानवीय दोनों दूष्टियों से आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के तत्त्वों का 
विचार करें | यदि उसके सहारे पश्चिमी राजनीति के विभिन्न आदर्शो के बीच तालमेल 
बिठाया जा सके तो वह हमारे लिए “मणिकांचन संयोग' होगा। क्योंकि पश्‍चिम के यह 
सिद्धांत मानव को विचार क्रांति और सामाजिक संघर्ष में से पैदा हुए हैं। वे मानव की 
किसी-न-किसी एषणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अवहेलना करके चलना भी 


योग्य नहीं होगा। 
भारतीय संस्कृति-एकात्मवाठी 
भारतीय संस्कृति को पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण 
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सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी अर्थात्‌ Integrated 
है। टुकड़ों-टुकड़ों में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है, परंतु 
व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं। पश्‍चिम की समस्या का मुख्य कारण उनका जीवन 
के संबंध में Sectional टुकड़ों-टुकड़ों में विचार तथा फिर उन सबका Patch-work 
के नाते थेगली लगा-लगाकर जोड़ने का प्रयत्न È | 

हम यह तो स्वीकार करते हैं कि जीवन में अनेकता अथवा विविधता है। किंतु 
उसके मूल में निहित एकता को खोज निकालने का हमने सदैव प्रयत्न किया है। यह 
प्रयत्न पूर्णतः वैज्ञानिक है । विज्ञानवेता का प्रयत्न रहता है कि वह जगत्‌ में दिखने वाली 
अव्यवस्था में से व्यवस्था Geant निकाले | उनके नियमों का पता लगाए तथा तदनुसार 
व्यवहार के नियम बनाए। रसायन शास््त्रयों ने संपूर्ण भौतिक जगत्‌ में से कुछ आधारभूत 
तत्त्व (Elements) Goat निकाले तथा बताया कि सभी वस्तुएँ उनसे ही बनी हैं। 
भौतिकी उससे भी आगे गई। उसने इन तत्त्वों के मूल में निहित energy अर्थात्‌ चेतना 
को eo निकाला। आज संपूर्ण जगत्‌ में चेतना का आविष्कार मात्र है। 

दार्शनिक भी मूलतः वैज्ञानिक है। पश्चिम के दार्शनिक द्वैत तक पहुँचे। हीगेल ने 
थीसिस, एंटीथीसिस तथा सिंथेसिस का सिद्धांत रखा, जिसका आधार लेकर कार्ल 
मार्क्स ने अपना इतिहास और अर्थशास्त्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया। 

डार्विन ने “मत्स्यन्याय' को ही जीवन का आधार माना। किंतु हमने संपूर्ण जीवन 
में मूलभूत एकता का दर्शन किया। जो द्वैतवादी रहे, उन्होंने भी प्रकृति और पुरुष को 
एक-दूसरे का विरोधी अथवा परस्पर संघर्षशील न मानकर पूरक ही माना है। जीवन 
की विविधता अंतर्भूत एकता का आविष्कार हैं और इसलिए उनमें परस्परानुकूलता और 
परस्परपूरकता हैं । बीज की एकता ही पेड़ के मूल, तना, शाखाएँ, पत्ते, फूल और फल 
के विविध रूपों में प्रकट होती है। इन सबके रंग, रूप तथा कुछ-न-कुछ मात्रा में गुण 
में भी अंतर होता है। फिर भी उनके बीज के साथ के एकत्व के संबंध को हम सहज ही 
पहचान सकते हैं | 


परस्पर संघर्ष-विकृति का द्योतक 

विविधता में एकता अथवा एकता का विविध रूपों में व्यक्तीकरण ही भारतीय 
संस्कृति का केंद्रस्थ विचार है। यदि इस तथ्य को हमने हृदयंगम कर लिया तो फिर 
विभिन्न सत्ताओं के बीच संघर्ष नहीं रहेगा। यदि संघर्ष है तो वह प्रकृति का अथवा 
संस्कृति का द्योतक नहीं, विकृति का द्योतक अर्थात्‌ जिस मत्स्यन्याय या जीवनसंघर्ष को 
पश्चिम के लोगों ने Goat निकाला, उसका ज्ञान हमारे दार्शनिकों को था। मानव जीवन 
के काम, क्रोध आदि षड्विकारों को भी हमने स्वीकार किया है। किंतु इन सब प्रवृत्तियों 
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को अपनी संस्कृति अथवा शिष्ट व्यवहार का आधार नहीं बनाया | समाज में चोर और 
डाकू होते हैं। उनसे अपनी और समाज को रक्षा भी करनी चाहिए। किंतु उनको हम 
अनुकरणीय अथवा मानव व्यवहार की आधारभूत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि मानकर नहीं 
चले सकते। Survival of the fittest जंगल का क़ानून है। मानव की सभ्यता का 
विकास इस क़ानून को मानकर नहीं, बल्कि यह क़ानून न चल पाए, इस आकांक्षा के 
कारण ही हुआ है। आगे भी यदि बढ़ना हो तो हमें इस इतिहास को ध्यान में रखकर ही 
चलना होगा। 


परस्पर पूरकता 
सृष्टि में जैसे संघर्ष दिखता है, वैसे ही सहयोग भी नजर आता है | वनस्पति और 
प्राणी दोनों एक-दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हुए ही ज़िंदा रहते हैं। हमें 
ऑक्सीजन वनस्पतियों से मिलती है तथा वनस्पतियों के लिए आवश्यक कार्बन- 
डाइऑक्साइड वे प्राणि जगत्‌ से प्राप्त करती हैं । इस परस्पर पूरकता के कारण ही संसार 
चल रहा है। 
संसार में इस एकता का दर्शन कर सकें, विविध रूपों के बीच परस्पर पूरकता को 
पहचानकर उनमें परस्परानुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही 
संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना संस्कृति तथा उसके प्रतिकूल 
बनाना विकृति है । संस्कृति प्रकृति की अवहेलना नहीं करती, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं 
करती, बल्कि प्रकृति में जो भाव सृष्टि की धारणा तथा उसको अधिक सुखमय एवं 
हितकर बनानेवाले हैं, उनको बढ़ावा देकर दूसरी प्रवृत्तियों की बाधा को रोकना ही 
संस्कृति है। 
एक छोटा सा उदाहरण लें। भाई और भाई का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, 
पिता और पुत्र का संबंध, बहन और भाई का संबंध, ये प्रकृति की देन हैं । ये संबंध जैसे 
मनुष्यों में होते हैं, बैसे ही पशुओं में भी होते हैं। जैसे एक माँ के दो बेटे, भाई हैं। वैसे 
एक गाय के दो बछड़े भाई होंगे। परंतु अंतर कहाँ होता है? बेचारा पशु उस प्रकृति के 
संबंध को भूल जाता है। वह उसके आधार के ऊपर अपने बाकी संबंधों का निर्माण नहीं 
कर पाता। किंतु मानव इस बात को याद रखता है और याद रखकर उसके आधार पर 
अपने जीवन के व्यवहार की दिशा निश्चित करता है इस विचार से वह अपने पारंपरिक 
संबंधों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। मानव मूल्यों तथा उसकी निष्ठाओं का 
निर्धारण इसी आधार पर होता | अच्छे और बुरे के संबंध में उसकी जो धारणाएँ होती 
हैं, वे इसी आधार पर निर्माण होती हैं। देखने को तो जीवन में भाई-भाई के बीच प्रेम 
और वैर दोनों ही मिलते हैं। किंतु हम प्रेम को अच्छा मानते हैं | बंधुभाव का विस्तार 
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हमारा लक्ष्य रहता है । इसके विपरीत वैर अनभीष्ट समझा जाता है । वैर को मानव 
व्यवहार का आधार बनाकर यदि इतिहास का विश्लेषण किया जाए और फिर उसमें 
एक आदर्श जीवन का स्वप्न देखा जाए, यह आश्चर्य की ही बात होगी | 

माँ बच्चों का पालन-पोषण करती है । बच्चे के लिए माँ का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम 
समझा जाता है। इसको आधार बनाकर ही हम जीवन का निर्माण करनेवाले व्यवहार के 
नियम बना सकते हैं । कहीं माँ के इस प्रेम के विपरीत भी अनुभव आता है। बिल्ली के 
बारे में ऐसा कहते हैं कि प्रसव के बाद उसे इतनी भूख लगती है कि वह कभी-कभी 
अपने बच्चे को ही खा जाती है | किंतु दूसरी ओर बँदरिया का बच्चा मर भी जाए, तो भी 
वह उसे चिपकाए लिये घूमती फिरती है। दोनों बातें देखने को मिलती हैं। अब प्रकृति 
के इन दो नियमों में से किस नियम को Goat हम जीवन का आधार बनाकर चलें? 
हमारा निर्णय तो यही होगा कि जो जीवन के लिए सहायक और पोषक है, उसे ही हम 
आधार बनाएँ, इसके प्रतिकूल चलेंगे तो यह संस्कृति नहीं होगी। मनुष्य को प्रकृति में 
दोनों बातें हैं । मनुष्य की प्रकृति में क्रोध भी है लोभ भी। मनुष्य की प्रकृति में मोह भी है 
और प्रेम भी है। मनुष्य की प्रकृति में त्याग भी है और तपस्या भी है। ये सब मनुष्य के 
जीवन में हैं। यदि हम काम को, क्रोध को और मोह को, लोभ को आधार बनाकर 
जीवन का विचार करें और कहें कि आख़िर को तो सब लोग क्रोधी होते हैं, हर एक को 
क्रोध आता है, पशु को भी क्रोध आता है। इसलिए वही जीवन का मापदंड होना 
चाहिए | क्रोध को ठीक मानकर तथा लोगों को क्रोध की सलाह देकर यदि हम व्यवस्था 
का निर्माण करें तो वह चल नहीं पाएगी। अत: सब जगह कहा है कि क्रोध मत करो। 
क्रोध आने के बाद मनुष्य क्रोध को रोक सकता है, उसका दमन कर सकता है और 
इसलिए हमें उसका दमन करना चाहिए। अतः “दमन” हमारे जीवन का आधार हो 
सकता है 'क्रोध' नहीं। इस प्रकार के जीवन के जो नियम होते हैं, इन्हीं नियमों को 
' नीतिशास्त्र के नियम' कहते हैं। ये नियम कोई तय नहीं करता। यानी क्रोध आने पर 
हमें क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए, क्रोध को पी जाना 
चाहिए। ऐसे जो नियम बताए, ये “नीतिशास्त्र के नियम” हैं। अंग्रेजी में F< ethics 
कहते हैं| ये नियम किसी ने बनाए नहीं है, ये तो ढूँढे जाते हैं। जैसे यह नियम है कि 
यदि हम किसी पत्थर को फेंक दें तो वह नीचे गिर जाएगा। इसको 'गुरुत्वाकर्षण' का 
नियम कहते हैं । गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने बनाया नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ 
न्यूटन से पहले इस नियम का लोगों को पता था। परंतु आज न्यूटन को ही इस संबंध में 
श्रेय दिया जाता है। अत: मैं भी उसे श्रेय देकर चल रहा हूँ। 

न्यूटन ने इस नियम को ढूँढ़ा। जब बगीचे में उसने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए 
देखा तो उसके मन में गुरुत्वाकर्षण का विचार पैदा हुआ। तो यह नियम उसने बनाया 
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नहीं, Gat है। उसी प्रकार से मानव संबंधों के भी कुछ नियम हैं। गुस्सा आए तो उस 
गुस्से को दबाओ; यह मानव के लाभ का होता है। नीतिशास्त्र के ये नियम ss हुए 
नियम हैं। 

एक-दूसरे के साथ झूठ मत बोलो; जैसा देखा है वैसा बोलो। यह सत्य है। इसका 
लाभ हमें हर घड़ी अनुभव में आता है। हमको जो जैसा है, वैसा ही बोला तो अच्छा 
लगता है। अगर हमने एक बात देखी और दूसरी बोली, हर जगह हम झूठ बोलते रहे तो 
हमको भी बुरा लगेगा। बोलने वाले को भी बुरा लगेगा और सुननेवाले को भी बुरा 
लगेगा। और जीवन तो चल ही नहीं पाएगा। बड़ी कठिनाई हो जाएगी। 

सूरज निकला और हमने देखा कि सूरज निकला है और घर में किसी व्यक्ति ने 
पूछा कि सूरज निकल आया क्या? अब अगर हमने उसको झूठ बोल दिया कि नहीं : 
निकला। या बाहर वर्षा हो रही है और कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि 
बाहर वर्षा हो रही है या आसमान साफ़ है। और हमने कहा कि हाँ, आसमान बिल्कुल 
साफ़ है। वर्षा नहीं हो रही है। हमारी बात मानकर जब वह बाहर निकलता है तो 


एकदम भीग जाता है। इस स्थिति में सोचें कि हमारे उसके संबंध कैसे होंगे। इस प्रकार 
क्या जगत्‌ चल सकेगा? 


यही नियम हमारा धर्म 


बच्चा कभी मूलतः झूठ नहीं बोलता । उसे कई बार माँ-बाप झूठ बोलना सिखा देते 
हैं। उसको प्रकृति में झूठ नहीं है। जब बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है, उसे 
माँगता है, और हम उसे वह चीज देना नहीं चाहते; हम दृढतापूर्वक उससे न तो नहीं 
करते, बल्कि उसे बहका देते हैं । उस चीज़ को उठकार एक ओर कर देंगे और ' फुर'को 
आवाज करके उससे कहेंगे कि “वह तो उड़ गई!' उस समय वह धोखे में आ जाता 
होगा। परंतु धीरे-धीरे उसके मन पर परिणाम हो जाता है, वह झूठ से परिचित हो जाता है। 

यह सत्य का जो नियम है, उसे Geax निकाला गया। इस प्रकार के जितने भी 
नियम हैं, वे नियम ढूँढ़कर निकाले हुए नियम हैं, किसी के बनाए हुए नियम नहीं हैं। 
इस से gear निकाले हुए जो नियम हैं, उनको ही हमारे यहाँ पर ' धर्म' कहा 
गया है। 

मानव जीवन को स्थिर रखनेवाले, मानव जीवन को धारण करनेवाले-- (और मैं 
इस समय मानवता को बात कर रहा हूँ, बाक़ी चीजें छोड़ रहा हूँ वैसे तो धर्म का संबंध 
सबके साथ आता है, संपूर्ण सृष्टि के साथ भी आएगा) जितने नियम हैं, वे सब धर्म 
हैं। उस धर्म का आधार लेकर हम संपूर्ण जीवन का विचार करें। धर्म के नियमों के 
अनुसार जब प्रकृति का परिष्कार होता है तो उसे संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति 
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निश्चय ही मानव जीवन की धारणा और उसके उदात्तीकरण में समर्थ होगी जैसा कि 
पहले मैंने बताया, इस संस्कृति का आधार और लक्ष्य, सिद्धांत और आदर्श दोनों के पीछे 
जीवन की एकता और एकात्मता है। 


व्यक्ति के सुख का विचार 

संपूर्ण समाज या सृष्टि का ही नहीं, व्यक्ति का भी हमने एकात्म एवं संकलित 
विचार किया है। सामान्यतया तो व्यक्ति का विचार उसके शरीर मात्र के साथ किया 
जाता है। शरीर सुख को ही लोग सुख समझते हैं, किंतु हम जानते हैं कि मन में चिंता 
रही तो शरीर सुख नहीं रहता। 

प्रत्येक व्यक्ति शरीर का सुख चाहता है, किंतु किसी को जेल में डाल दिया जाए 
और खूब अच्छा खाने को दिया जाए तो उसे सुख होगा क्या? आनंद होगा क्या? किसी 
को बहुत अच्छी चीज़ खाने को दी जाए, परंतु उसके साथ उसको चार गालियाँ दे दी 
जाएँ तो उसको आनंद नहीं होगा। 

पुराना उदाहरण है कि भगवान्‌ कृष्ण जब कौरवों के यहाँ संधि करने के लिए गए 
तो दुर्योधन ने उनको बुलाया और कहा, “महाराज! हमारे यहाँ भोजन करने के लिए 
आइए।' भगवान्‌ कृष्ण दुर्योधन के यहाँ भोजन करने नहीं गए। किंतु विदुर के यहाँ गए ' 
जब विदुर के यहाँ पहुँचे तो वहाँ की हालत ऐसी हो गई कि विदुर की पत्नी ने अत्यधिक 
आनंद के मारे केले के छिलके छील-छीलकर उनके सामने डाल दिए और जो गूदा था, 
वह दूसरी तरफ़ फेंक दिया। भगवान्‌ कृष्ण भी उन छिलकों को ही आनंदपूर्वक खाते 
रहे । इसलिए लोग कहते हैं, ' भई, आनंद के साथ सम्मान के साथ यदि रूखी भी मिल 
जाए तो बहुत अच्छी है, पर अपमान के साथ मेवा भी मिले तो उसे छोड़ना चाहिए, 
इसलिए मन के सुख का भी विचार करना पड़ता है।' 

इसी प्रकार बुद्धि का भी सुख है। इसके सुख का भी विचार करना पड़ता है, 
क्योंकि यदि मन का सुख हुआ भी और आपको बड़े प्रेम से रखा भी तथा आपको 
खाने-पीने को भी ख़ूब दिया; परंतु यदि दिमाग में कोई उलझन बैठी रही तो वैसी हालत 
होती है, जैसे पागल की हो जाती है। पागल का क्या होता है? उसे खाने को खूब 
मिलता है; हष्ट-पुष्ट भी हो जाता है; बाकी भी सुविधाएँ होती हैं । परंतु दिमाग की 
उलझन के कारण बुद्धि का सुख प्राप्त नहीं होता। बुद्धि में भी तो शांति कहीं-न-कहीं 
चाहिए। इन बातों का हमें विचार करना पड़ेगा। 


मानव की राजनीतिक आकांक्षा व तृप्ति 
मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा व शरीर इन चारों का समुच्चय है। इन चारों का इंटिग्रेटेड 
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रूप है। हम उसको टुकड़ों में बाँटकर विचार नहीं करते। आज पश्चिम में जो तकलीफें 
पैदा हुई हैं कि उन्होंने मनुष्य को कहा कि एक पोलिटिकल एनिमल “(Man is a 
political animal)’ अर्थात्‌ यह मनुष्य एक राजनीतिक जीवन है और इसलिए इसकी 
. राजनीतिक आकांक्षाओं को तृप्ति होनी चाहिए। एक राजा बन करके बैठे और बाक़ी के 
राजा नहीं हों, ऐसा क्यों? राजा सबको बनाना चाहिए। इसलिए राजा बनने की आकांक्षा 
की पूर्ति के लिए उन्होंने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया । प्रजातंत्र में यह अधिकार 
तो मिल गया, परंतु फिर बाकी के जो अधिकारं थे, वे कम हो गए। फिर उन्होंने कहा 
कि वोट देने का तो सबको अधिकार है, परंतु पेट भरे या न भरे? यदि खाने को नहीं 
मिला तो? 
जब लोगों से कहा गया कि तुम चिंता क्यों करते हो? वोट का अधिकार तो तुम्हें 
है ही। तुम तो राजा हो, राजा बनकर बैठे रहो। राज तुम्हारा है। तो लोगों ने कहा, 
“बाबा! इस राज से हमें क्या करना है, अगर हमें खाने को ही नहीं मिल रहा? पेट को 
रोटी नहीं मिल रही तो हमें यह राज नहीं चाहिए। हमें तो पहले रोटी चाहिए।' कार्ल 
मार्क्स आए और उन्होंने कहा, ' हाँ! रोटी सबसे पहली चीज़ है। राज तो केवल रोटी 
वालों का समर्थक होता है। अत: रोटी के लिए लड़ो।' उन्होंने मनुष्य को रोटीमय बना 
दिया। पर जो लोग कार्लमार्क्स के रास्ते पर चले, वहाँ का अनुभव यह हुआ कि राज तो 
हाथ से गया ही और रोटी भी नहीं मिली। किंतु दूसरी ओर अमरीका है। वहाँ रोटी भी 
है, राज भी है, इसपर भी सुख और शांति नहीं । जितनी आत्महत्याएँ अमरीका में होती हैं 
और जितने लोग वहाँ मानसिक रोगों के शिकार रहते हैं; जितने लोग वहाँ पर दवाइयाँ 
खा-खाकर टंकिलाइजर खा-खाकर सोने का प्रयत्न करते हैं, उतना दुनिया में और कहीं 
नहीं होता है। लोग कहते हैं, “यह कया समस्या खड़ी हो गई? रोटी मिल गई, राज मिल 
गया, पर नींद हराम?” अब वे कहते हैं, “बाबा नींद लाओ, किसी तरीक़े से नींद 


लाओ।' अब वहाँ नींद बड़ी चीज़ बन गई है। अगर नींद भी आ गई तो तृष्णा उन्हें 
परेशान कर रही है। 


शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की प्रगति से मानव की प्राति 

जो विचारक हैं उनको लग रहा है कि उनकी जीवन-पद्धति में 'कहीं-न-कहीं 
कोई मौलिक गलती अवश्य है, जिससे समृद्धि के बाद भी वे सुखी नहीं। कारण यह है 
कि वे मनुष्य का पूर्ण विचार नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पर इस बात का पूरा विचार 
किया गया है, इसलिए हमने कहा कि मानव की प्रगति का मतलब शरीर, मन, बुद्धि व 
आत्मा इन चारों की प्रगति है। बहुत बार लोग समझते हैं और इस बात का प्रचार भी 
किया गया है कि भारतीय संस्कृति तो केवल आत्मा का विचार करती है। बाक़ी के बारे 
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में वह विचार नहीं करती। यह गलत है । हम आत्मा का विचार जरूर करते हैं, किंतु 
यह सत्य नहीं कि हम शरीर, मन और बुद्धि का विचार नहीं करते। अन्य लोगों ने तो 
केवल शरीर का विचार किया। इसलिए आत्मा का विचार हमारी विशेषता हो गई | 
कालांतर में इस विशेषता ने लोगों में ऐकांतिकता का भ्रम पैदा कर दिया। जिसका 
विवाह नहीं हुआ, वह केवल माँ को प्रेम करता है, किंतु विवाह के बाद माँ और पत्नी 
दोनों को प्रेम करता है तथा दोनों के प्रति दायित्व को निभाता है । अब इस व्यक्ति से 
कोई कहे कि उसने माँ को प्रेम करना छोड़ दिया है, तो यह ग़लत होगा। पत्नी भी, जब 
तक पुत्र नहीं होता, केवल पति को प्रेम करती है। बाद में पति और पुत्र दोनों को प्रेम 
करती है। इस अवस्था में कभी-कभी अज्ञानवश पति पत्नी पर यह आरोप लगा देता है 
कि वह तो अब उसकी चिंता ही नहीं करती। किंतु यह आरोप सही नहीं होगा। यदि 
सही है तो पत्नी अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है। 


हमारी आवश्यकताएँ चारों पुरुषार्थ 

इसी प्रकार हम आत्मा की चिंता करते हुए शरीर को नहीं भुलाते | उपनिषद्‌ में तो 
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्य:'-दुर्बल (व्यक्ति) आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी प्रकार की एक सूक्ति है कि “शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌ '--अर्थात्‌ “शरीर धर्म का प्रथम साधन है ।' दूसरे लोगों से हमारा यही अंतर 
है कि उन्होंने शरीर को साध्य माना है, पर हमने उसे साधन समझा है। इस नाते से हमने 
शरीर का विचार किया है। जितनी भौतिक आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति का महत्त्व 
हमने स्वीकार किया है, पर उन्हे सर्वस्व नहीं माना है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और 
आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी विविध कामनाओं, इच्छाओं तथा एषणाओं 
की संतुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से व्यक्ति के सामने कर्तव्य रूप में 
हमारे यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ की कल्पना रखी गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार 
पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ उन कर्मों से है, जिनसे पुरुषत्व सार्थक हो। धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इनकी कामना मनुष्य में स्वाभाविक होती है और उनके पालन से उसको 
आनंद प्राप्त होता है। इन पुरुषार्थो का भी हमने संकलित विचार किया है | यद्यपि मोक्ष 
को परम पुरुषार्थ माना है तो भी अकेले उसके सेवन से मनुष्य का कल्याण नहीं हो 
सकता। वास्तव में तो अन्य पुरुषार्थो को अवहेलना करनेवाला कभी भी मोक्ष का 
अधिकारी नहीं हो सकता। इसके विपरीत, शेष पुरुषार्थो को लोकसंग्रह के विचार से, 
निष्काम भाव से करनेवाला व्यक्ति कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष का अधिकारी होगा। 

अर्थ के अंतर्गत आज की परिभाषा के अनुसार राजनीति और अर्थनीति का समावेश 
होता है। पुरानी परिभाषा में “दंड-नीति और वार्त्ता' अर्थ के अंतर्गत आती हैं। काम का 
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संबंध मानव की विभिन्न कामनाओं को तृप्ति से है । धर्म में उन सभी नियमों, व्यवस्थाओं, 
आचरण संहिताओं तथा मूलभूत सिद्धांतों का अंतर्भाव होता है, जिनसे अर्थ और लाभ 
की सिद्धि हो। 
इस प्रकार धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है, लेकिन फिर भी तीनों अन्योन्याश्रिव तथा 
एक-दूसरे के पूरक और पोषक हैं। धर्म से अर्थ की सिद्धि होती है। यदि व्यापार भी 
करना हो तो मनुष्य को ईमानदारी, संयम, त्याग, तपस्या, अक्रोध, क्षमा, धृति, सत्य 
आदि धर्म के लक्षणों का निर्वाह करना पड़ेगा। बिना इन गुणों के पैसा नहीं कमाया जा 
सकता। साधन के रूप में तो धर्म को मानना ही पड़ेगा। अमरीका वालों ने कहा, 
‘Honesty is the best policy.’ यूरोप के लोगों ने कहा, “Honesty is the best 
policy.’ हमारा उससे एक क़दम आगे चलकर कहना है कि ‘Honesty is not a 
policy but a principle.’ अर्थात्‌ धर्म में हमारा विश्वास केवल उसकी साधनता के 
कारण नहीं, अपितु स्यवंभू है। राज्य का आधार भी हमने धर्म को माना है। अकेली 
दंडनीति राज्य को चला नहीं सकती | समाज में धर्म न हो तो राज्य नहीं टिक सकेगा। 
काम पुरुषार्थ भी धर्म के सहारे ही सधता है। भोजन उपलब्ध होने के उपरांत कब, 
कहाँ, कितना, कैसा और कैसे उसका उपयोग हो, यह तो धर्म ही निश्चित करेगा। 
अन्यथा रोगी ने यदि स्वस्थ व्यक्ति का भोजन किया और स्वस्थ व्यक्ति ने रोगी का, तो 
दोनों का ही अकल्याण होगा। मनुष्य की मनमानी रोकने, उसके स्वैराचरण पर प्रतिबंध 
लगाने तथा प्रेय के पीछे श्रेय को न भूलने देने में धर्म की सहायता होती है। अत: हमारे 
यहाँ धर्म का विशेष महत्त्व है। 
धर्म महत्त्वपूर्ण है परंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ के अभाव में धर्म भी 
नहीं टिक पाता । एक सुभाषित है कि ' बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌, क्षीणा नरा निष्करुणा 
भवन्ति, भूखा सब पाप कर सकता है। विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी भूख से पीडित 
होकर शरीर धारण करने के लिए चांडाल के घर में चोरी करके कुत्ते का जूठा मांस 
खाया था। अतः हमारे यहाँ आदेश है कि अर्थ का अभाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि 
वह धर्म का द्योतक है । इसी प्रकार दंडनीति का अभाव अर्थात्‌ अराजकता ही धर्म के 


लिए हानिकारक होती है। उसमें ' मत्स्यन्याय' काम करने लगता है। अत: राज्य की 
स्थापना धर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। 


अर्थ द्वारा अनर्थ की संभावना 


अर्थ के अभाव के समान ही अर्थ का प्रभाव भी धर्म का घातक होता È प्रभाव 
का अर्थ आधिक्य मात्र नहीं है। जब व्यक्ति और समाज में अर्थ साधन न रहकर साध्य 
बन जाए तथा जीवन की सभी विभूतियाँ अर्थ से ही प्राप्त हों तो वहाँ अर्थ का प्रभाव 
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उत्पन्न हो जाता है और वह अर्थ-संचय के लिए नानाविध पाप करता है । इसी प्रकार 
जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो, उसके विलासी बन जाने की संभावना रहती है । 
जिस व्यक्ति को अर्थ के सदुपयोग का ज्ञान नहीं होता, वहाँ भी अर्थ का प्रभाव होता है । 
इन सभी प्रकार के अर्थ के प्रभावों को बचाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, संस्कार, दैवी 
संपदायुक्त व्यक्तियों का निर्माण तथा अर्थव्यवस्था का उपयुक्त ढाँचा, सभी का सहारा 
लेना ज़रूरी होता है। 


दंडनीति 

अर्थ के अंतर्गत दंडनीति भी आती है। उनका प्रभाव भी धर्म के लिए हानिकर 
होता है। राजा को बताया है कि न तो ' क्षीणदंड' होना चाहिए और न 'उग्रदंड' होना 
चाहिए, अपितु 'मूदुदंड ' होना चाहिए। यदि राजा दंडनीति का अत्यधिक सहारा लेता है 
तो प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। जब धर्मभाव के स्थान पर दंड ही प्रजा 
के आचरण का नियामक बन जाए तो दंडनीति का प्रभाव हो जाता है तथा धर्म का हास 
होने लगता है। निरंकुश राजाओं के शासन में धर्म की ग्लानि का यह प्रमुख कारण है। 


राज्य की निरंकुशता 

राज्य जब सब प्रकार की विभूतियों को स्वाधीन कर लेता है, तब भी उसका 
प्रभाव पैदा होकर धर्म की हानि होती है। राज्य की शक्ति और क्षेत्र अमर्याद हो गए तो 
संपूर्ण जनता राजमुखापेक्षी बन जाती है | वहाँ राज का प्रभाव हो जाता है । राज में कर्तव्य 
भावना के स्थान पर आसक्ति पैदा हो जाती है। ये सब प्रभाव के लक्षण हैं। इन 
अवस्थाओं में धर्म को धक्का लगता है । अत: अर्थ का दोनों ही दृष्टि से प्रभाव नहीं होने 
देना चाहिए। 

काम का भी इसी प्रकार विचार किया गया है। काम पुरुषार्थ की ओर कतई ध्यान 
नहीं दिया गया तो धर्म की हानि होगी। बिना भोजन के धर्म नहीं चल सकता | मन को 
संतोष देनेवाली ललित कलाओं, यज्ञ-योगादि कर्मों की अवहेलना हुई तो धर्म का पालन 
करनेवाले संस्कार नहीं होंगे, मानस विकृत रहेगा तथा धर्म कौ हानि होगी। दूसरी ओर 
रोम के ग्लटंस की भाँति हम पेटू और विलासी ही बन गए अथवा ययाति को भाँति काम 
मोहित होकर अपने सभी कर्तव्यों को भूल गए तो भी धर्म की हानि होगी। अतः 
धर्माविरोधी काम पुरुषार्थ का अवश्य निर्वाह करना चाहिए। 

इस प्रकार हमने व्यक्ति के जीवन का पूर्णता के साथ तथा संकलित विचार किया 
है। उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी का विकास करने का उद्देश्य रखा है । 
उसकी सभी भूखों को मिटाने की व्यवस्था की है | किंतु यह ध्यान रखा है कि एक भूख 
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को मिटाने के प्रयत्न में दूसरी भूख न पैदा कर दें अथवा दूसरी भूख के मिटाने का मार्ग 
बंद न कर दें। इस हेतु चारों पुरुषार्थो का संकलित विचार हुआ है । यह पूर्ण मानव की, 
एकात्म मानव की कल्पना है, जो हमारा आराध्य तथा हमारी आराधना का साधन दोनों 
ही है। इस पूर्ण व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध होगा तथा समाज के हितों का 
वर्धन कैसे होगा? इसका विचार कल करेंगे। 


--बंबर्ड, अप्रैल 23, 1965 
m 
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14 
एकात्म मानववाद-3 


माः नव का व्यक्ति के नाते कल हम लोगों ने विचार किया | व्यक्ति के जीवन के जो 

विविध पहलू हैं, उन सबका संपूर्ण दृष्टि से विचार कर उन सबको सुखी और 
विकासोन्मुख करने की दृष्टि से जिन पुरुषार्थो की जरूरत होती है, उन पुरुषार्थो का भी 
विचार किया | किंतु मानव केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है । शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा 
का समुच्चय व्यक्ति केवल एकवचन 'मैं' तक सीमित नहीं उसका अनेकवचन 'हम' से 
भी अभिन्न संबंध है। अत: हमें समाज अथवा समष्टि का भी विचार करना होगा। 


समाज का निर्माण 

समाज मानवों का समूह है, यह तो सामान्य बात है। किंतु समाज की सृष्टि कैसे 
हुई? इसके संबंध में अनेक प्रकार के विचार तत्त्ववेत्ताओं ने रखे हैं । प्रायः पश्चिम में जो 
विचार रखे गए हैं अथवा जिनके आधार पर वहाँ राजनीतिक व सामाजिक जीवन को 
सृष्टि हुई है, विभिन्न विचारधाराओं की दिशा का निर्धारण हुआ है, वह यह कि समाज 
व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जो व्यक्तियों ने स्वयं मिलकर बनाया है अर्थात्‌ वह व्यक्तियों 
के समझौते के आधार पर बना है। इसको “सोशल कॉण्ट्रेक्ट थ्योरी” (Social Con- 
tract Theory) नाम से जाना जाता है। इसलिए वहाँ अधिक महत्त्व व्यक्ति का है जो 
कि समाज की रचना करता है। पश्‍चिम के विचारों में कहीं अंतर है तो इसी बात का है 
कि यदि व्यक्ति ने समाज की रचना कर ली तो 'अवशेष-शक्ति' (Residual Power) 
समाज के पास रहे अथवा व्यक्ति के पास रहे? क्या व्यक्ति को समाज बदलने का अधिकार 
है? क्या समाज व्यक्ति के ऊपर तरह-तरह के बंधन लाकर अपने प्रति वफादारी की 
अपेक्षा कर सकता है? अथवा व्यक्ति इन सब प्रश्नों के संबंध में स्वतंत्र है? 


PS >. EE 
1. ज्यां-जैक रूसो (1712-1778) ने 1762 Ñ Du Contrat Social (The Social Contract) पुस्तक लिखी थी | 
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व्यक्ति और समाज का संघर्ष 


पश्चिम में यह विचार विवाद का विषय बना रहा है। किसी ने समाज का पक्ष 
लिया है और उसमें से संघर्ष की स्थिति पैदा हुई । सत्य तो यह है कि उनका यह विचार 
कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, मूलत: गलत है। समाज व्यक्तियों का 
मिला हुआ समूह है। यह बात सत्य होने पर भी व्यक्तियों ने समाज को बनाया या 
व्यक्ति मिले और समाज बन गया, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। 
समाज “स्वयंभू? है 
हमारे विचार के अनुसार तो समाज ' स्वयंभू' है । जिस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता 
है, उसी प्रकार से समाज भी पैदा होता है । व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते। 
यह कोई क्लब नहीं है; जॉइंट स्टॉक कंपनी (Joint Stock Co.) जैसी सत्ता भी नहीं 
है। या जैसे रजिस्टर्ड सोसाइटी बनती हैं, वैसे रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है; जैसे को- 
ऑपरेटिव सोसायटियाँ होती हैं, वैसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है । वास्तव में 
समाज एक ऐसी सत्ता है, जिसकी अपनी आत्मा है, जिसका अपना एक जीवन है, 
इसलिए यह भी उसी प्रकार से जीवमान सत्ता है, जैसे मनुष्य जीवमान सत्ता है। समाज 
व्यक्ति के समान जैविक (Organic) है। समाज को हमने किसी प्रकार के कृत्रिम 
संगठन के रूप में स्वीकार नहीं किया । समाज की अपनी हस्ती होती है । समाज के भी 
व्यक्ति के जैसी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा-ये चीज़ें होती हैं। इस बात को कुछ 
पश्चिम के लोग तथा मनोवैज्ञानिक भी अब स्वीकार करने लगे हैं। मैकडॉगल ने 
‘Group Mind’ जैसे नए मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव किया | उसने इस बात और सत्य को 
स्वीकार किया कि जैसे मनुष्य अलग रहता है, उसका अपना मस्तिष्क होता है, वैसे ही 
ग्रुप का भी मस्तिष्क रहता है । ग्रुप का भी एक मनोविज्ञान रहता है, ग्रुप की भी विचार- 
पद्धतियाँ होती हैं; काम करने का तरीक़ा होता है और भावनाएँ भी होती हैं | व्यक्ति की 
जैसी भावनाएँ होती हैं, ठीक वैसी ग्रुप की नहीं होतीं ग्रुप की भावना केवल व्यक्तियों 
की भावनाओं का गणित के तरीक़े का जोड़ नहीं हैं। व्यक्तियों की शक्ति का जोड़ 
मिलाकर समूह को या समाज की शक्ति नहीं बन जाती | ग्रुप की तथा व्यक्ति की शक्ति 
व बुद्धि का जोड़ मिला दिया जाए और उसमें से समाज की बुद्धि या शक्ति प्रकट हो 
जाए, ऐसी बात नहीं । ग्रुप की बुद्धि, ग्रुप को भावना, ग्रुप की क्रिया शक्ति, समूह की ये 
शक्तियाँ मूलतः व्यक्ति से भिन्न होती हैं। और इसलिए कभी-कभी ऐसे अनुभव आते 
हैं कि बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति, व्यक्तिगत नाते से दुर्बल होते हुए भी 
2. विलियम मैकडॉगल (1871-1938), 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष 


यूनाइटेड किंगडम में तथा उत्तरार्ध अमरीका में व्यतीत किया था। 
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समाज के नाते से बड़ा पराक्रमी निकल आता है । व्यक्ति के नाते से मनुष्य जिन बातों 
को सहन कर लेता है, समाज के नाते से वह उन बातों को सहन करने के लिए तैयार 
नहीं होता | यदि आप किसी व्यक्ति को चार गाली दे दें तो हो सकता है व्यक्ति के नाते 
वह स्वयं के मान-अपमान की चिंता न करे | किंतु यदि उसी समय उसे आपने समाज 
के नाम पर गाली दी तो उसे एकदम क्रोध आ जाता है और वह उसे सहन करने को 
तैयार नहीं होता। व्यक्ति के नाते से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है और समाज 
के नाते से बुरा हो सकता है । इसी प्रकार समाज के नाते कोई अच्छा तथा व्यक्तिगत नाते 
से बुरा हो सकता है। विचार करने का यह तरीक़ा बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


व्यक्ति व समाज की विचार-पद्धलियाँ कभी-कभी विरोधी 

एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। एक बार विनोबाजी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के सरसंघचालक श्रीगुरुजी की चर्चा हुई और उसमें एक प्रश्न आ गया कि हिंदू का 
विचार करने का और मुसलमान का विचार करने का तरीक़ा कहाँ भिन्न हो जाता है? 
गुरुजी ने विनोबाजी से कहा कि अच्छे आदमी सब जगह रहते हैं व बुरे आदमी भी सब 
जगह रहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में नेक आदमी निकलते हैं, ईमानदार 
आदमी निकलते हैं, अच्छे आदमी निकलते हैं, दूसरों की सेवा करनेवाले निकलते हैं। 
उसी प्रकार गुंडे भी दोनों समाजों में मिल सकते हैं । अर्थात्‌ अच्छे और बुरे व्यक्तियों के 
संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी समाज विशेष की बपौती हैं । किंतु देखने 
में यह आता है कि व्यक्ति के नाते गुंडे, बदमाश तथा बुरे हिंदू भी जनसमाज के रूप में 
एकत्र आते हैं तो वे सदैव अच्छी बातों का ही विचार करते हैं । उनके मन में कोई पाप 
नहीं आता। परंतु दूसरी ओर जब दस मुसलमान इकट्ठा होकर बैठते हैं तो वहाँ पर 
जिस बात व बुराइयों को एक व्यक्ति के नाते एक मुसलमान कभी अच्छा नहीं कहता, 
वही समूह के नाते उसे अच्छा कहने लगता है । वह और तरीक़े से विचार करने लगता 
है। यह सामान्य जीवन का अनुभव है। विनोबाजी ने इस सत्य को तो स्वीकार किया, 
परंतु कारण क्या है, यह नहीं बताया। 

यदि इस ओर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि व्यक्ति के विचार करने का तरीक्रा 
और समाज का विचार करने का तरीक्रा-इन दोनों में हमेशा अंतर रहता है। अर्थात्‌ ये 
दोनों चीजें जोड़ हिसाब मिलकर पैदा नहीं होतीं । यदि हज़ार अच्छे व्यक्ति इकट्ठा हो 
जाएँ तो वे उसी प्रकार से विचार करेंगे या नहीं, कहा जा सकता। 


दूसरा उदाहरण 
हिंदुस्थान के विद्यार्थी को ले लिया जाए तो आज का हिंदुस्थान का विद्यार्थी बड़ा 
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नरम तथा सीधा-सादा नजर आएगा। आज से बीस वर्ष पहले के विद्यार्थी जितना 
उठक-पटक करते थे उसकी तुलना में आज का विद्यार्थी बहुत दुबला-पतला सभी तरह 
से नरम दिखाई देता है । किंतु जब वैसे चालीस विद्यार्थी मिल जाएँ तो बड़ी कठिनाई पैदा 
हो जाती है। फिर तो वे सभी प्रकार की उच्छंखलता करते हैं। अर्थात्‌ अकेला विद्यार्थी 
अनुशासनपूर्ण है परंतु जब चालीस मिल गए तो उनमें अनुशासनहीनता आ जाती है। वह 
स्थिति क्यों आ जाती है, इसका विचार करना पडेगा | जिसे भीड़ को मानसिकता (Mob- 
mentality) कहते हैं। यह व्यक्तिगत मानसिकता (Individwal mentality) से 
भिन्न प्रकार की है। यह भीड़ मानसिकता समूह मानस का एक छोटा सा रूप है। 
थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों के इकट्ठा होने पर उसको एक मानसिकता बन 
जाती है, जिसे भीड़ की मानसिकता कहते हैं। किंतु जिसे समाज कहते हैं और उसको 
जो मानसिकता होती है, वह तो बहुत समय से बनती रहती है। कुछ लोगों के कथनानुसार 
जब एक समूह बहुत समय तक इकट्ठा रहता है तो ऐतिहासिक परंपरा और संपर्क के 
द्वारा (3५ historical tradition and association) साथ-साथ रहते हुए वातावरण 
के परिणामस्वरूप एक साथ रहने की आदत पड़ने से उनकी सोचने की, विचार करने 
की प्रणाली बन जाती है और अपनी पद्धतियाँ निर्माण हो जाती हैं । यह तो सत्य है कि 


साथ रहने से लोगों में कुछ बातों में एकता हो जाती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम्‌। 
किंतु जिसे राष्ट्र या समाज कहते हैं, वह इतने मात्र से नहीं बनता। 


बड़े-बड़े राष्ट्र समाप्त क्यों हो गए? 

यह सब जानते हैं कि पुराने से पुराने कुछ राष्ट्र ख़त्म हो गए। यूनान का ग्रीक राष्ट्र 
ख़त्म हो गया। मिस्र का राष्ट्र समाप्त हो गया। पुराने बेबीलोनिया, असीरिया के राष्ट्र 
ख़त्म हो गए। सीथियंस' ख़त्म हो गए। क्या कभी ऐसा समय आया कि इन राष्ट्रों के 
व्यक्तियों ने साथ रहना छोड़ दिया? एक-दूसरे के बीच भारी अंतर पैदा हो गया और 
फिर बे समाप्त हो गए? 

जिस यूनान में सिकंदर (Alexander) पैदा हुआ था, जिसमें हेरोडोटस हुआ था, 
जिसमे आइसिस पैदा हुई, जिसमें आरस्तु, सुकरात व प्लेटो पैदा हुए थे, उस यूनान और 
आज के यूनान में रहनेवालों को मानव की दृष्टि से देखेंगे तो उनकी वंश-परंपरा में तो 
कोई खलल नहीं पड़ा; क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ रहनेवाले सब मर गए या 
यूनान उजड़ गया | क्या यूनान में कभी ऐसा समय आया कि हज़ारों वर्षों का यूनान मानवहीन 
हो गया और इसके बाद फिर से कहीं से आकर यूनान को बसाया? यूनान पृथ्वी के गर्भ 
में समा गया ठ एुनः लोगों ने बसाया? ऐसी भी बात नहीं है। पुराने यूनान के मानव को 


3. शकों को सीथियंस भी कहा जाता है। 
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पिता-पुत्र परंपरा समाप्त नहीं हुई | वहाँ मानव ख़त्म नहीं हुए। हो सकता है, आज जो 
यूनान में रहते हैं, उनके पिता-पितामह की पीढ़ियाँ देखी जाएँ तो वह ढाई सौ-पाँच सौ 
पीढ़ी पुराने यूनानियों के साथ जुड़ जाएँगे। किंतु इतना होने पर भी वहाँ यूनान का पुराना 
राष्ट्र नहीं है। आज यूनान का पुराना राष्ट्र ख़त्म हो गया। मिस्र का पुराना राष्ट्र ख़त्म हो 
गया। वहाँ एक नया राष्ट्र है। तो यह कैसे हो गया? इतनी सी सीधी बात यह तो है कि 
अवश्य ही राष्ट्रों का निर्माण केवल एक समुदाय के साथ-साथ रहने से नहीं होता। जो 
राष्ट्र समाप्त हो गए, उनके घटकों के जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि उनका 
साथ रहना समाप्त हो गया हो | दूसरी ओर यहूदियों को लें । वे सदियों तक भिन्न देशों के 
लोगों के साथ रहे। पर संसर्ग से वे उनके मानस के साथ एकात्म नहीं हुए। स्पष्ट हे कि 
राष्ट्र के अस्तित्व का कारण एक साथ रहना नहीं, अपितु कोई दूसरी चीज है। 


राष्ट्र किसे कडे? 

राष्ट्र का अस्तित्व उनके जीवन का ध्येयभूत भाव है। जब एक मानव समुदाय के 
समक्ष एक मिशन, विचार या आदर्श रहता है, और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को 
मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। इनमें से एक का भी अभाव रहा तो राष्ट्र 
नहीं बनेगा। 

जैसे शरीर में ' आत्मा ' नाम की चीज है। आत्मा के कारण व्यक्ति रहता है। जिस 
प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध छूटने पर हम कहते हैं कि वह व्यक्ति ख़त्म हो गया। 
यद्यपि हमारे यहाँ माना गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, परंतु पुनर्जन्म लेने वाले 
तथा इस व्यक्ति में फर्क रहता है। दोनों को हम अलग-अलग मानते हैं । पुनर्जन्म उसी 
व्यक्ति का होता होगा परंतु व्यक्ति दूसरा होता है। यह व्यक्ति यदि ख़त्म हो गया तो 
इसमें भी ख़त्म होनेवाली मुख्य बात यह है कि इसमें आत्मा नहीं रही | शरीर की अन्य 
चीजों में भी परिवर्तन होते हैं। बच्चे से बूढ़े होने तक कितना परिवर्तन हो जाता है? 
शरीर-शास्त्रयों का हो कहना है कि हमारा शरीर का जो प्रत्येक कोश है, वह भी कुछ 
वर्षो में पूर्णरूपेण बदल जाता है। अर्थात्‌ पुराना शरीर नहीं रहता, पूरा का पूरा बदल 
जाता है । इसमें तरह-तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। परंतु चूँकि यह आत्मा बनी रहती है, 
इसलिए आत्मा के कारण शरीर चलता रहता है, इसे तर्कशास्त्र logic Ñ Law of 
Identity कहते हैं। शायद उस Identity के कारण वह चीज चली आती है। इसके 
संबंध में एक रुचिपूर्ण उदाहरण लोग नाई के उस्तरे का दिया करते हैं। 


ONS का पुराना उस्तरा सदा नया 
कहते हैं कि एक बार एक नाई ने हजामत बनाते समय बताया कि उसका उस्तरा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


68 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड बारह) 


साठ वर्ष पुराना है । उसके पिता उसी उस्तरे से हजामत बनाते थे। ग्राहक को बडा 
आश्चर्य हुआ | उसे यह देखकर तो और भी आश्चर्य हुआ कि उस्तरे का बेंटा भी खूब 
चमक रहा है। उसने पूछा, ' तुम्हारे उस्तरे का बेंटा तो बड़ा चमक रहा है? साठ वर्ष से 
इसकी चमक कैसे टिकाकर रखी है?' इसपर नाई ने सहज भाव से उत्तर दिया, 'साठ 
बरस चमक कैसे टिक सकती है? बेंटा तो अभी छह महीने पहले लगाया है।' इसपर 
ग्राहक ने पूछा, ' और SERN का छुरा कब का है?' नाई बोला, ' इसे बदलवाए तीन वर्ष 
हो गए।' अर्थात्‌ कभी छुरा बदल गया, कभी बेंटा, पर उस्तरा पुराना ही रहा। उसकी 
Identity बनी tet | इसी प्रकार व्यक्ति की अनेक बातें बदल जाती हैं, फिर भी उसकी 
Identity बनी रहती है। 


राष्ट्र की आत्मा - चिति 


उसी प्रकार राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है। उसका एक शास्त्रीय नाम है। 
“सिद्धांत और नीति' में यह नाम आया है, इसलिए बता देता हूँ। यह नाम है 'चिति'। 
मैकडॉगल के अनुसार यह समूह का जन्मजात स्वभाव है। किसी भी समूह का कोई 
Innate nature होता है। वैसे ही 'चिति' किसी समाज की वह प्रकृति है, जो जन्मजात 
है तथा जो ऐतिहासिक कारणों से नहीं बनी। 


व्यक्ति की “आत्मा? राष्ट्र की एक ‘Rafer’ 

जन्म से हम आत्मा लेकर पैदा होते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व व आत्मा, व्यक्तित्व 
व चरित्र तथा चरित्र व आत्मा, इन सबमें अंतर रहता È व्यक्ति जीवन में कितने कर्म 
करता है, जितने संस्कार उसपर होते हैं या जितने विचार आते हैं, उन सब का उसपर 
एक संकलित परिणाम होता है। इस संकलित परिणाम से उसके व्यक्तित्व का निर्माण 
होता है। परंतु आत्मा में कोई चीज़ जुड़ती नहीं। उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति में 
ऐतिहासिक कारणों तथा वातावरण से उत्पन्न स्थिति के सामूहिक परिणामों से बहुत 
चीज़ें जुड़ जाती हैं। समाज के जुड़ाव से समाज के प्रयासों से, समाज के इतिहास के 
परिणामस्वरूप जिन चीजों को निर्माण करते हैं और जिन्हें वह अच्छा व गौरवशाली 
समझता है, वे सब चीजें संस्कृति के अंतर्गत तो आ जाती हैं, परंतु चिति के अंतर्गत नहीं 
आतीं। चिति तो मूलभूत होती है। चिति को लेकर तो प्रत्येक समाज पैदा होता है और 
उस समाज को संस्कृति को दिशा चिति निर्धारित करती है। अर्थात्‌ जो चीज़ चिति के 
अनुकूल होती है, वह संस्कृति में सम्मिलित कर ली जाती है। 


चिति-संस्कृलि-धर्म 
उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ महाभारत हुआ, जिसमें कौरवों की पराजय व 
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पांडवों की विजय हुई । परंतु पांडवों की विजय को हमने क्यों धर्म कहा? व कौरवों को 
क्यों नहीं कहा कि यह तो सीधी-सादी राज्य की लड़ाई है? लंका में जब राम लड़ाई 
करने गए तथा विभीषण रावण का साथ छोड़कर राम के साथ आया तो उस समय 
विभीषण ने कुछ किया, उसे तो वास्तव में देशद्रोह कहना चाहिए। परंतु हममें से उसे 
कोई भी देशद्रोह नहीं कहता। विभीषण को तो राज्यद्रोह करने के बाद भी सब अच्छा 
कहते हैं। उसने देशद्रोह किया, राज्यद्रोह तथा भातृद्रोह किया। भाई को, राजा को 
छोड़कर वही काम किया जो जयचंद ने किया था। उसको क्विजलिंग* कहना चाहिए 
था। पर विभीषण को कोई क्विजलिंग नहीं कहता। उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि 
उसने ठीक काम किया तथा रावण ने जो कुछ किया, उसके लिए हमारे मन में अनादर 
रहता है। यह क्यों होता है? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। युधिष्ठिर के 
लिए सम्मान और दुर्योधन के लिए अनादर राजनीतिक कारणों से नहीं है। कृष्ण भगवान्‌ 
ने कंस को पछाड़ दिया, मामा की हत्या की, उस समय के राजा को हटाया। परंतु कृष्ण 
को हम भगवान्‌ का अवतार मानते हैं और कंस को हम असुर कहते हैं। यह क्यों? 
इसका निर्णायक यदि कुछ है, वह यह कि हमारे मन की जो प्रकृति थी या जो चिति थी, 
उसके अनुकूल जो-जो हुआ, उसे हम संस्कृति में जोड़ते गए। वे तो हमारे ऊपर संस्कार 
करनेवाली चीज़ें हैं। और उसके प्रतिकूल चलनेवाली चीज़ों को हमने विकृति कहा। जो 
हमारे अनुकूल नहीं हो सकतीं, हमने उन चीज़ों से परहेज्ञ किया | उस इतिहास को हमने 
अपना इतिहास नहीं माना। ‘fafa’ वह मापदंड है, जिससे हर वस्तु को मान्य अथवा 
अमान्य किया जाता है। यही राष्ट्र की आत्मा है। इसी आत्मा के आधार पर राष्ट्र खड़ा 
होता है और यही आत्मा राष्ट्र के प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण द्वारा प्रकट होती है। 


व्यक्ति राष्ट्र का उपकरण भी 

व्यक्ति भी इस राष्ट्र की आत्मा को प्रकट करने का एक साधन है। इस प्रकार 
व्यक्ति अपने स्वयं के अतिरिक्त राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, 
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्र जितनी संस्थाओं को जन्म देता है, उनका 
उपकरण भी व्यक्ति ही है। और इसलिए वह उनका भी प्रतिनिधि है। राष्ट्र में व्याप्त जो 
समष्टियाँ हैं, जैसे 'मानव' उनका भी प्रतिनिधित्व व्यक्ति ही करता है। अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति का बहुमुखी व्यक्तित्व है, परंतु उनमें पारस्परिक खिंचाव या संघर्ष नहीं, अपितु 
एकात्मता, समन्वय एवं सामंजस्य रहता है। इस तथ्य को समझकर, इस सामंजस्य के 
नियमों का आकलन और उसको व्यवस्था ही मानव आदर्शों के बीच की विसंगति को 
दूर कर उसे सुख और शांति दे सकती है तथा उसका विकास कर सकती है। 


क्विज़लिंग : में नॉर्वे का देशद्रोही नागरिक | 
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“संस्था” द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति 

जीवशास्त्री डार्विन के सिद्धांत माननेवालों के अनुसार भिन्न-भिन्न परिस्थितियो में 
प्राणी को जिंदा रहने के लिए जिन-जिन चीज़ों की जरूरत होती है, उसी प्रकार के अंग 
बनते चले जाते हैं। परंतु हमारे यहाँ इसे दूसरे रूप में कहा है कि प्राण की शक्ति के 
सहारे मनुष्य कौ आत्मा अपने आविष्करण के लिए जितने अंगों की जरूरत समझती है 
उनका निर्माण करती है। जैसे शरीर में निर्माण यह आत्मा करती है, वैसे ही राष्ट्र में भी 
ऐसे बहुत से अंग Instruments के नाते से अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 
निर्माण होते हैं। यदि कारख़ाना खोल लिया तो जिस प्रकार अपने काम का निर्वाह करने 
के लिए उसमें बहुत तरह-तरह के विभाग निर्माण होते हैं-कहीं मशीन लगाई जाती है; 
कहीं बिल्डिंग बनाई जाती है; कहीं Sales का काम किसी तरफ़ लगाया जाता है, यानी 
वहाँ जैसे विभाग पैदा होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र भी अनेक प्रकार के विभाग जैसी चीज़ें 
पैदा करता है; जिन्हें हम संस्थाएँ कहते हैं । ' संस्थाओं ' का जन्म राष्ट्र अपनी आवश्यकता 
को पूर्ति के लिए करता है। कुटुंब, जाति, वर्ण, श्रेणी जो पुराने जमाने में अपनी यहाँ थीं 
और जिसे आज ट्रेड यूनियन कहेंगे, 80110--पूरा आदि इस प्रकार की विभिन्न संस्थाएँ 
हैं। संपत्ति भी एक संस्था है। विवाह भी एक संस्था है। 
अपने यहाँ वर्णन है कि पुराने जमाने में विवाह ही नहीं थे। बाद'में एक ऋषि ने 
आकर इस विवाह-पद्धति का निर्माण किया। यह एक संस्था उन्होंने बनाई | इसी तरह 
से पहले हमारे यहाँ गुरुकुल एक संस्था चलती थी। ऋषिकुल की भी एक संस्था चलती 
थी। इसी प्रकार से अनेक संस्थाओं में राज्य भी एक संस्था है। इसका निर्माण भी राष्ट्र 
करता है। पश्चिम में जो गड़बड़ आ गई, उसका कारण यह है कि उन्होंने राज्य व राष्ट्र 
को एक चीज समझा। राज्य व राष्ट्र वास्तव में एक नहीं हैं । राज्य का निर्माण हमारे यहाँ 
Social Contract theory के अनुसार हुआ। पहले राजा नहीं था। महाभारत में वर्णन 
है कि कृतयुग में न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दंड देनेवाला; सब प्रजा धर्म के 
आधार पर एक-दूसरे की रक्षा करती थी। 
“न राज्यं न राजासीत्‌ न दण्डो न च दाण्डिक:। 
धर्मेणैव प्रजा सर्वा: रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ ॥' 


धर्म की ठलानि द्वारा अव्यवस्थला उत्पन्न 
किंतु बाद में अव्यवस्था आई। लोभ आया, क्रोध आया, धर्म की ग्लानि हुई और 
“मत्स्यन्याय प्रारंभ हो गया। सारे ऋषि घबराए कि कैसे काम चलेगा? सभी ब्रह्मा के 
पास गए। ब्रह्माजी ने स्वयं रचा हुआ एक ग्रंथ इन ऋषियों को दिया, जो 'दंडनीति' या 
“राज्य-शास्त्र' के संबंध का ग्रंथ था। और ग्रंथ देने के साथ-साथ आकर मनु से कहा, 
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तुम राजा हो जाओ । परंतु मनु ने कहा, मैं तो राजा नहीं होता, क्योंकि राजा बनने के बाद 
मुझे दंड देना पडेगा और कुछ लोगों को मारना होगा, कुछ को पीटना होगा, कुछ को 
जेल में डालना होगा व अन्य कई झंझट करने पडेंगे। मैं ये पाप क्यों करूँ? इस पर 
ब्रह्माजी ने कहा, ' ऐसी कुछ बात नहीं है । यह पाप नहीं, बल्कि बाक़ी के लोग धर्म का 
काम करें, इसके लिए तुम यह काम करोगे। अत: यह भी धर्म ही गिना जाएगा। इतना 
ही नहीं, प्रजा के जितने कर्म होंगे, उन कर्मा का एक हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। और 
इसलिए ये जितना धर्म करेंगे, उसका एक हिस्सा स्वयं तुम्हें मिल जाएगा।' इसमें बताया 
तो नहीं, पर मैं समझता हूँ कि यदि प्रजा पाप या अधर्म करेगी और राजा उसे रोक नहीं 
सके तो उसे पाप का हिस्सा भी राजा को मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 
“मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू', दोनों ही मिलने चाहिए । राज्य तो इस कण्ट्रेक्ट 
में से पैदा हुआ है । State के ऊपर यह Contract theory लागू हो सकती है, परंतु 
राष्ट्र के ऊपर नहीं। पश्चिम में कुछ उलटा हुआ। समाज तो उनको दृष्टि Ñ contract 
में से पैदा हुआ, पर राजा दैवीय अधिकार के आधार पर सीधा ईश्वर का प्रतिनिधि बन 
गया। यह उल्टी बात है। हमारे यहाँ राजा को चाहे आदि समय में से पैदा हुआ माना 
गया, परंतु समाज को तो 'स्वयंभू' माना है । राज्य एक संस्था के नाते से है। 


व्यक्ति एकांगी नहीं, वह बहुरंगी है 

राज्य के समान और संस्थाएँ भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर पैदा होती हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक संस्था institution का अंग रहता है; यथा--कुटुंब का 
मैं अंग हूँ; जाति व्यवस्था हो तो उसका भी अंग हूँ; मेरा कोई profession È, कोई धंधा 
और उसकी कोई association È तो उसका भी मैं एक अंग हूँ; इस समाज का भी मैं 
एक अंग हूँ और इस समाज से आगे यदि पूर्ण मानव का विचार करें तो उसका भी मैं 
एक अंग हूँ। और मानव के आगे बढ़ करके यदि हम इस चराचर जगत्‌ का विचार करें 
तो उसका भी एक अंग हूँ | वास्वविकता यह है कि व्यक्ति नाम की जो चीज है, उसको 
एक entity नहीं, उसकी तो Plural entity है । यह एक का नहीं, अनेकों का अंग है | 
यह व्यक्ति को अनेक प्रकार से जिंदा रखता है। क्योंकि यह बहुतों का अंग है। परंतु 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अनेक अंगों वाला होकर भी परस्पर सहयोग, समन्वय व 
पूरकता और एकात्मता के साथ चल सकता है। 

जो व्यक्ति इस गुण का ठीक प्रकार से उपयोग कर सकता है, वह व्यक्ति सुखी व 
जो इस गुण का ठीक तरह से उपयोग न कर सके वह दु:खी | उसका विकास ठीक नहीं 
होगा। उदाहरण लें तो एक व्यक्ति घर में अपनी माँ का बेटा है; अपनी पत्नी का पति 
होता है; अपनी बहन का भाई होता है; अपने पुत्र का पिता होता है। एक ही व्यक्ति है 
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परंतु वह पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, पति भी है । इतने रिश्ते आ गए। व्यक्ति को 
इन सब नाते-रिश्तों को बड़ी चतुराई के साथ निभाना होता है। जहाँ ढंग से नहीं निभाता, 
वहाँ झगड़ा होता है। यदि वह बहन का पक्ष लेता है तो पत्नी कहती है कि तुम अपनी 
बहन का पक्ष लेते हो। ननद-भौजाई का झगड़ा यहीं से पैदा होता है। सास-बहू का 
झगड़ा इसमें से होता है। इस झगड़े में पति-बेटे की मुसीबत होती है। वह परेशान रहता 
है, क्योंकि माता का प्रेम व पत्नी के प्रति जिम्मेवारी व प्रेम--इनमें संघर्ष आता है। इसमें 
संघर्ष न आए अर्थात्‌ वह इसे ठीक प्रकार से निभाए--ऐसा जब हो सकेगा तो हम कह 
सकेंगे कि उसके परिणामस्वरूप व्यक्तित्व का जो विकास होगा, वह समन्वित होगा। 


समाज और व्यक्ति में संघर्ष नहीं 

हम व्यक्ति के विभिन्न रूपों तथा समाज की अनेक संस्थाओं में स्थायी संघर्ष या 
हित विरोध नहीं मानते | यदि कहीं ऐसा दिखता है तो वह विकृति का द्योतक है; प्रकृति 
अथवा संस्कृति का नहीं । पश्चिम में जो गलती हुई, वह यही पैदा हुई कि कुछ लोगों ने 
माना कि जीवन का विकास इस मूलभूत संघर्ष में से हुआ है । इसलिए वे समझते हैं कि 
राज्य व व्यक्ति में हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है। इसी आधार पर उन्होंने वर्ग संघर्ष 
की कल्पना भी की। 

समाज में वर्ग तो होते हैं। अपने यहाँ भी जातियाँ बनीं, किंतु एक जाति व दूसरी 
जाति में संघर्ष है, उनका यह मूलभूत विचार हमने नहीं माना। हमारे वर्णों की कल्पना 
भी विराट्‌ पुरुष के चारों अंगों से की गई है। विराट्‌ पुरुष के सिर में से ब्राह्मण पैदा 
हुआ; बाहुओं में से क्षत्रिय पैदा हुआ। उसके उरू में से वैश्य पैदा हुआ और पैर में से 
शूद्र हुए। यह जो कल्पना आई, उसका विचार करें कि पैर, हाथ, सिर व उरू इनके बीच 
कोई संघर्ष है क्या? अगर संघर्ष मानकर चलें तो शरीर चलेगा ही नहीं। क्योंकि शरीर 
अथवा पैर में व सिर में संघर्ष होता ही नहीं । संघर्ष का प्रश्‍न ही नहीं, बल्कि दोनों में 
कोई चीज़ यदि है तो 'एकात्मता' है। ये अंग एक-दूसरे के पूरक नहीं, उनमें पूर्ण 
अभिन्नता एवं आत्मीयता है। उनके बीच एक Identity of Interest, Identity of 
being, identity of belonging का भाव है | वर्षों की मूल कल्पना इस एकात्म भाव 
के आधार पर ही को गई थी। यदि यह भाव न रहा तो वर्ण परस्पर पूरक न होकर 
परस्पर विरोधी हो सकते हैं। यह विकार है, व्यवस्था नहीं अव्यवस्था है। आज ऐसी ही 
दशा है। समाज को संस्थाओं में विभिन्न कारणों से यह विकार आ सकता है। समाज 
का प्राण दुर्बल हो गया तो सब अंग दुर्बल और निस्तेज हो जाएँगे, कभी अंगविशेष में 
ख़राबी भी आ सकती है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार संस्थाओं की उपादेयता 
और आवश्यकता में भी अंतर आ सकता है। आज व्यवहार में संस्था कैसी है, अपितु 
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कैसी होनी चाहिए इसका विचार भी आवश्यक है । परस्पर पूरकता तथा एकात्मता ही 
व्यवहार का मापदंड हो सकते हैं। कुटुंब, जाति, श्रेणी, पंचायत, जनपद, राज्य आदि 
सब संस्थाएँ राष्ट्र तथा मानव के अंगभूत हैं उनमें एकात्म भाव चाहिए, वे परस्पर पूरक 
हैं, परस्परावलंबी हैं। इसलिए उनमें परस्परानुकूलता की वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। 
परस्पर संघर्ष या विरोध की नहीं। 


राज्य ही सबकुछ 

विभिन्न संस्थाओं में राज्य एक महत्त्वपूर्ण संस्था है किंतु सर्वोपरि नहीं। आज 
विश्व में जो समस्याऐँ पैदा हो रही हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि प्राय: 
सभी राज्य और समाज में समीकरण करके चलते हैं। वे तत्त्वत: अथवा व्यवहार में तो 
निश्चित ही राज्य को ही समाज का एकमेव प्रतिनिधि मानते हैं। दूसरी संस्थाएँ इतनी 
नगण्य हो गई हैं तथा राज्य इतना प्रभावी हो गया है कि संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित होकर 
एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। 

हमने राज्य को ही राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि नहीं माना, इसलिए हमारे यहाँ यह 
हुआ कि राज्य समाप्त होने के बाद भी हमारा राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ। ईरान में राज्य 
समाप्त होते ही ईरान का राष्ट्र समाप्त हो गया | किंतु हमारे यहाँ राज्य के कई बार गुलाम 
बनने का मौक़ा आया; राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली के तख्त के ऊपर कभी पठान बैठे, 
कभी तुर्क बैठे, कभी मुगल बैठे और कभी अंग्रेज बैठे । किंतु इसके बाद भी हमारा राष्ट्र 
ज़िंदा रहा, क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र राज्य नहीं था। यदि राज्य को जीवन केंद्र 
मानकर चलें होते तो हम समाप्त हो गए होते | जैसे पुराने जमाने की बहुत सी कथाओं में 
आता है कि कोई राक्षस था। उसके प्राण किसी तोते के अंदर थे। इसलिए राक्षस को 
मारने के लिए तोते की गरदन मरोड़ दी और राक्षस ख़त्म हो गया। उसी प्रकार जिन 
लोगों के प्राण राज्य में नहीं थे, वहाँ राज्य जाने के बाद भी राष्ट्र नहीं गया। 


राज्य के प्रति हम उदासीन रहे 

इस धारणा के कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं। स्व. बाबा साहेब अंबेडकर ने बताया 
कि हमारे यहाँ पंचायतें इतनी मज़बूत थीं कि हम दिल्ली के तख्त के संबंध में उदासीन 
हो गए। राज्य के प्रति जितना सचेष्ट व सतर्क हमें रहना चाहिए था हम रहे नहीं, 
क्योंकि हमें लगा कि हमारा प्राण उसमें नहीं है । परंतु हम भूल गए कि चाहे वहाँ प्राण 
नहीं होगा, पर उसका इतना महत्त्व तो ज़रूर है कि जितना महत्त्व शरीर के किसी अन्य 
अंग का होता है। शरीर का एक बाल काट लीजिए तो नुक़सान नहीं होता। काटा जा 
सकता है । परंतु बाल काटते-काटते थोड़ी सी खाल भी काट ली और साथ में सिर को 
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भी कारने का प्रयत्न किया तो नुक़सान हो जाएगा। इसलिए शरीर की तो रक्षा करनी ही 
पड़ेगी । शरीर में ये भिन्न-भिन्न अंग सर्वस्वी नहीं होंगे, किंतु महत्त्व के हैं। इस दृष्टि से 
राज्य को महत्त्व देना चाहिए था। और ऐसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने ध्यान दिया। आख़िर 
छत्रपति शिवाजी इसलिए हुए व स्वामी रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज को 
इसलिए कहा कि ' अपना राज्य कमाओ'। धर्म में पूर्ण शक्ति है, यह महत्त्व की चीज़ 
है। इसलिए धर्म को लेकर के जैसे वे स्वयं धर्म प्रचार में लगे थे, उसी प्रकार वे छत्रपति 
शिवाजी महाराज को भी संन्यासी बना देते। किंतु उन्होंने ऐसा न करते हुए राज्य प्राप्ति 
की ही प्रेरणा दी कारण राज्य भी एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। किंतु महत्त्व की बात मानना 
एक चीज़ है तथा उसे सर्वोपरि मानकर चलना दूसरी बात है। राज्य सर्वोपरि नहीं है। 
किंतु प्रश्‍न पैदा होता है कि यदि राज्य सर्वोपरि नहीं, तो सर्वोपरि क्या है? कौन सी चीज़ 
सर्वोपरि है, इसका विचार करें। 


धर्म ही हमारा प्राण है 


इसके लिए राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? इसका विचार करना होगा | यह तो सभी 
मानते हैं कि राज्य का कोई-न-कोई लक्ष्य होना चाहिए, उसका आदर्श होना चाहिए। 
अत: सर्वोपरिता राज्य की नहीं, आदर्श की होनी चाहिए। पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं 
हो सकता; कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष छोटा ही माना जाएगा। राज्य राष्ट्र की रक्षा के 
लिए पैदा होता है; राष्ट्र के आदर्शो को व्यवहार में लाने या लाने की अवस्था पैदा करने 
तथा बनाए रखने के लिए पैदा होता है । राष्ट्र का आदर्श अर्थात्‌ “चिति'। चिति गहन है। 
उसकी अभिव्यक्ति और व्यबहार के नियमों को ही उस राष्ट्र का धर्म कहते हैं । अतः 
महत्ता यदि किसी चीजा की है, तो वह ' धर्म! है। धर्म यह महत्त्व की चीज़ है। यदि 
हमारा प्राण कहाँ है तो वह धर्म में है। धर्म गया कि प्राण गया। इसलिए जिसने धर्म 
छोड़ा, वह राष्ट्र से च्युत हो गया। उसका सबकुछ चला गया। 


धर्म क्या हे? 


धर्म का संबंध केवल मंदिर, मसजिद से नहीं है। उपासना व्यक्तिधर्म का एक अंग 


5. समर्थ गुरु रामदास (1606-1681) अद्वैत वेदांत मत के प्रमुख संत थे, भारत भ्रमण के दौरान जनता को दुर्दशा 
देख उनका हदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य को स्थापना 
द्वारा आततायी शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया 
1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता 


राज्य गुरु की झोली में डाल दिया। रामदास ने महाराज से कहा, ' यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा। यह राज्य भगवान्‌ 


किया करते थे। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एकात्म मानववाद-3 75 


हो सकती है, किंतु धर्म तो व्यापक है । मंदिर, मसजिद लोगों में धर्माचरण की शिक्षा का 
प्रभावी माध्यम भी रहे | किंतु जिस प्रकार विद्यालय विद्या नहीं है । वैसे ही मंदिर धर्म से 
भिन्न हैं । हो सकता है कोई बालक रोज़ पाठशाला जाए, फिर भी अनपढ़ रह जाए। उसी 
प्रकार प्रतिदिन मसजिद या मंदिर में जानेवाला व्यक्ति भी धर्महीन हो सकता है। मंदिर, 
मसजिद में जाना, मत, मज़हब, religion Ẹ | religion अर्थात्‌ धर्म नहीं। religion 
को बहुत बार लोगों ने धर्म मान लिया। अंग्रेजी अनुवाद के कारण हमारी जो बहुत सी 
हानियाँ हुई हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी हानि यह हुई है। 


धर्म salsa नहीं होता 

एक ओर तो हम religion को धर्म के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करने 
लगे तथा दूसरी ओर अपने धर्म और जीवन का अज्ञान तथा यूरोपीय जीवन का अधिकाधिक 
ज्ञान हमारी शिक्षा का विषय बन गया। फलत: religion के जितने सहचारी भाव हैं, ये 
हमने धर्म पर आरोपित कर दिए। यदि यूरोप में रिलीजन के नाम पर अन्याय और 
अत्याचार, संघर्ष और युद्ध हुए तो वे सब हमारे यहाँ भी धर्म के खाते में TÀ (Liabil- 
19) चढ़ा लिये गए। हमें लगा कि धर्म पर भी लड़ाई हो सकती है। परंतु धर्म की 
लड़ाई दूसरी है और religion की लडाई दूसरी होती È | Religion यानी मत, Sect. 
पंथ, मज़हब, वह धर्म नहीं। धर्म तो एक व्यापक चीज़ है । यह जीवन के सभी पहलुओं 
से संबंध रखनेवाली चीज़ है। उससे समाज की धारणा होती है। उससे आगे बढ़ें तो 
सृष्टि की धारणा भी होती है। यह धारणा करनेवाली जो चीज है, वह ' धर्म' है। 


धर्म के तत्त्व सनातन और सर्वव्यापी 

धर्म के मूलभूत तत्त्व सनातन और सर्वव्यपापी हैं। हाँ, उनका व्यवहार देश, काल, 
परिस्थिति सापेक्ष होता है। मनुष्य को शरीर धारण के लिए भोजन करना चाहिए, यह 
नियम शाश्वत है | किंतु व्यक्ति विशेष को कब, कैसा और कितना भोजन करना चाहिए, 
यह परिस्थिति-सापेक्ष होगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि भोजन नहीं चाहिए। 
किसी आदमी को टायफाइड हो गया और हमने कहा कि शरीर धारण करने के लिए 
भोजन चाहिए और उसे भोजन करा दिया तो कठिनाई पैदा हो जाएगी | उस समय “ भोजन 
नहीं चाहिए? यह नियम लागू करना पड़ेगा। उसे उपवास करना भी आवश्यक हो जाएगा। 
इस प्रकार धर्म के जो नियम हैं, उनका व्यवहार समय के साथ, युग के साथ बदलता 
रहता है। इसलिए देश-काल के आधार के ऊपर इन नियमों का पालन करना चाहिए। 


afas आधार पर बने नियम धार्मिक होले हैं 
कुछ नियम थोड़ी देर के लिए होते हैं और कोई नियम बड़ी देर के लिए होते हैं। 
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यहाँ के कुछ नियम हैं, जिनके आधार पर हम चल रहे हैं, इनमें से एक नियम यह है कि 
में बोलूँ और आप शांत रहकर सुनें। आप यदि इस नियम का उल्लंघन करने लगें व 
आपस में बोलने लगें, या आप भी खड़े होकर बोलने लगें तो कहना होगा कि हम अपने 
धर्म से च्युत हो जाएँगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, हमारी धारणा नहीं होगी, हमारा काम 
नहीं चलेगा। कठिनाई हो जाएगी। अत: हमारा धर्म है, उस नियम का पालन करना, 
जिससे इस सभा की धारणा होती है, सभा टिकती है, सभा चलती है । परंतु ये नियम तब 
तक लागू हैं जब तक कि सभा है। सभा समाप्त होने पर घर जाकर भी आपने नहीं बोला 
तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। घर के लोगों को डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। घर जाकर वहाँ के 
नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों की संपूर्ण संहिता और उसके तात्त्विक 
आधार का नाम धर्म है। ये नियम मनमाने नहीं हो सकते। उनसे उस सत्ता की धारणा 
होनी चाहिए, जिसके लिए वे बने हैं तथा वे दूसरी सत्ता के अविरोधी तथा पोषक होने 
चाहिए। यदि हम कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाएँ तो हमें यह अधिकार और स्वतंत्रता है 
कि उस सोसाइटी के उपनियम बनाएँ। पर ये उपनियम सोसाइटी के नियमों और विधान 
के प्रतिकूल नहीं हो सकते | सोसाइटी के नियम और विधान रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्ट 
के विरुद्ध नहीं हो सकते। एक्ट को संविधान के अनुकूल होना आवश्यक है। अर्थात्‌ 
संविधान वह क़ानून है, जिसके अनुसार देश के सभी क़ानून बनने चाहिए। जर्मनी में 
संविधान को बेसिक लॉ कहते हैं। किंतु क्या संविधान भी किन्हीं नियमों का पालन करता 
है? अथवा वह संविधान सभा की मनमानी का द्योतक है | गंभीरता से विचार करें तो पता 
चलेगा कि संविधान को भी कुछ आधारभूत प्राकृतिक नियमों का अनुकरण करना पड़ता 
है। संविधान राष्ट्र की धारणा के लिए है। यदि वह राष्ट्र की धारणा के स्थान पर उसकी 


भी मनमाना अथवा दो तिहाई बहुमत को इच्छा पर निर्भर करेगा? आजकल बहुमत की 
बहुत चर्चा की जाती है। कया बहुमत सबकुछ कर सकता है? नहीं। कया जनता जिसे 
प्रभुसत्तासंपन्न कहा जाता है, सबकुछ कर सकती है? और वह न्याय होना चाहिए? 
नहीं । पश्चिम में पहले राजा सॉवरेन होता था। बाद में जब राजाओं के विरुद्ध विद्रोह हुआ 
तो जनता की सॉवरेनिटी का सिद्धांत रखा गया। किंतु हमारे यहाँ जनता सॉवरेन नहीं है। 
यहाँ पार्लियामेंट सबकुछ नहीं कर सकती | इंग्लैंड की पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं कि 
वहाँ की पार्लियामेंट सॉवरेन है और वह सबकुछ कर सकती है । उन्होंने कहा कि ‘They 
can do everything except making a mana woman and a woman a man... 

परंतु क्या इंग्लैंड कौ पार्लियामेंट यह नियम बना सकती है कि इंग्लैंड का प्रत्येक व्यक्ति 
सर के बल चले | नहीं बना सकती | क्या इंग्लैंड की पार्लियामेंट यह क़ानून बना सकती 
है कि इंग्लैंड का हर व्यक्ति रोज पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लिखाए ॥ जहीं,,यह भी 
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नहीं कर सकती । इंग्लैंड का कोई लिखा हुआ संविधान नहीं हे । वे अपने वहाँ परंपरा को 
अत्यधिक महत्त्व देते हैं। पर क्या उनकी परंपराओं में परिवर्तन नहीं हुआ? हुआ है! 
उसका आधार क्या है! तो जो परंपरा इंग्लैंड के विकास में बाधक हुई, उसको उन्होंने 
छोड़ दिया। जो सहायक हुई, वे पुष्ट होती गई । 

परंपराओं का महत्त्व ब्रिटेन में ही नहीं, हर देश में होता है। हमारे यहाँ Written 
Constitution हैं, पर यह Written Constitution भी देश की परंपराओं का विरोध 
करके नहीं चल सकता | अगर उन परंपराओं का विरोध करने चलता है तो वह Con- 
stitution धर्मानुसार नहीं बना। धर्म के प्रतिकूल बना है। धर्मानुसार वह Constitu- 
tion होगा, जिससे राष्ट्र की धारणा हो! धारणा धर्म से होती है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म 
सर्व प्रभुसत्तासंपन्न है। अन्य सभी संस्थाएँ, सत्ताएँ और इकाइयाँ उसी से शक्ति ग्रहण 
करती हैं। 


संविधान की एक तात्त्विक भूल 

राष्ट्र की धारणा के मापदंड से यदि भारत वर्तमान संविधान का विचार करे तो हमें 
पता चलेगा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमारा एक राष्ट्र है, हम एक जन 
हैं । इसलिए हमने भाषा, प्रांत, जाति, मजहब आदि के आधार पर मूलभूत अधिकारों में 
किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। हमने एक नागरिकता का सिद्धांत माना है। 
अलग-अलग प्रांत होने के बावजूद अमरीका की भाँति यहाँ राज्य और संघ की अलग- 
अलग नागरिकता नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं। इसी प्रकार हमने राज्यों को 
संघ से निकल जाने का अधिकार नहीं दिया है । इतना ही नहीं तो, इन राज्यों की सीमाएँ 
और नाम क्या हों? यह निर्णय संसद्‌ ही कर सकती है । राज्यों के विधानमंडल नहीं । ये 
सब ठीक प्रावधान हैं। भारत की राष्ट्रीयता और परंपरा के अनुकूल हैं । किंतु इतना होने 
पर भी हमने अपने संविधान को संघात्मक AAA federal बनाया है। अर्थात्‌ जो बात 
व्यवहार में रखी है, वह तत्त्वतः अमान्य कर दी है | Federation में इकाइयों की निजी 
सत्ता और प्रभुता होती है। वे एक समझौते के अनुसार ( यहाँ पर संविधान वह समझौता 
है) अपने अधिकार केंद्र या संघ को सौंप देती है। हो सकता है कि ये इकाइयाँ अपने 
संपूर्ण अधिकार केंद्र को सौंप दें। और इस तरह संघ अधिक अधिकार संपन्न हो सकता 
है। किंतु उसके सब अधिकार उसे मिले हुए तथा सौंपे हुए रहते हैं, ऐसा कोई अधिकार 
नहीं, जो उसका अपना ही हो। इस विचार से संविधान भारत के प्रांत की सत्ता को 
मूलभूत मानता है और केंद्र को राज्यों का समूह मात्र। यह सत्य के विपरीत है । भारत 
की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इसमें भारतमाता की जीवमान 
चैतन्यमयी कल्पना नहीं | संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार “इंडिया अर्थात्‌ भारत 
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एक राज्यों का संघ होगा।' अर्थात्‌ बिहारमाता, बंगमाता, पंजाबमाता, कन्नड़माता, 
तमिलमाता आदि माताओं को मिलाकर भारतमाता बनेगी | यह हास्यापद कल्पना है। 
हमने प्रांतों की कल्पना भारतमाता के अंगो के रूप में की है; अलग-अलग माताओं के 
रूप में नहीं । अत: हमारा संविधान संघात्मक न होकर एकात्मक होना चाहिए। 


एकात्मक राज्य कैसा हो 

एकात्मक राज्य का मतलब सारी ताक़त या अधिकारों का केंद्रीकरण नहीं है, जैसे 
घर में जो मुखिया होता है, संपूर्ण कामकाज उसके नाम पर चलता है, परंतु सारी ताक़त 
मुखिया के पास नहीं होती । ताक़त तो बाक़ी लोगों के पास रहती है। आत्मा के आधार 
पर सबकुछ चलता होगा, पर क्या आत्मा के पास ताक़त रहती है? ताक़त तो प्राण के 
पास है और उसके आधार पर अंगों के पास रहती है। एकात्मक राज्य का मतलब 
हाइली ऑटोक्रेटिक राज्य नहीं और न इसका अर्थ है कि प्रांत समाप्त कर दिए जाएँ। 
प्रांतो को अधिकार रह सकता है, रहेगा, बल्कि प्रांतों के नीचे भी जो और बाक़ी संस्थाएँ 
हैं, जैसे कि जनपद हैं, उनको भी अधिकार रहेंगे। इस प्रकार पंचायतों को अधिकार 
चाहिए । हमारी परंपरा में पंचायतों का बहुत ऊँचा स्थान है। पंचायतों को कोई नष्ट नहीं 
कर सकता था। किंतु आज हमारी इन पंचायतों का स्थान हमारे संविधान में नहीं है। 
पंचायतों की कोई अपनी सत्ता नहीं है। पंचायतें तो केवल delegated power के नाते 
से और राज्य सरकारों की कृपा से पैदा होती हैं। आवश्यकता है कि उसकी स्वयंभू सत्ता 
स्वीकार की जाए। इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। शक्ति नीचे तक जाएगी | 


शक्ति के कई स्थान होंगे। किंतु इस सबका एक केंद्र इस नाते से हमारा यह एकात्मक 
राज्य होगा। यह हमारे धर्म के अनुसार होगा। 


धर्म की परिधि में संपूर्ण मानवता सन्निहित 

धर्म को इस कल्पना को और आगे ले जाएँ तो केवल २ ज्य और राष्ट्र का ही नहीं, 
मानव को प्रकृति का भी विचार करना होगा | अर्थात्‌ राष्ट्र का संविधान Natural Law 
के प्रतिकूल नहीं हो सकता। ऐसा बहुत व्यवहार है, जिसके नियम किसी क़ानून में 
लिखे नहीं होते, परंतु होते वे अवश्य हैं । शायद ये नियम क्रानूनों से भी अधिक प्रभावी 
और बंधनकारक होते हैं । अपने माता-पिता का आदर करना चाहिए यह किसी क़ानून 
में नहीं लिखा। आजकल की सरकारें जो बड़ी तेजी से तरह-तरह के क़ानून बना रही हैं, 
उन्होंने भी इस विषय में कोई क़ानून नहीं बनाया। इतने क़ानून बनने के बाद भी ऐसा 
कोई क़ानून नहीं बना कि माता-पिता का आदर करो और कहना मानो। फिर. भी माता- 
पिता का आदर करते हैं। न करनेवालों को कोई अच्छा नहीं कहता। उन्हें बुरा माना 
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जाता है। कल ऐसा ही कोई सवाल आकर खडा हो जाए और अगर कचहरी में भी 
सवाल आकर खडा हो जाए तो वहाँ भी सामान्यत: यह मानेंगे कि माता-पिता का जब 
तक कि adult होने के कारण उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार न कर लिया गया हो, 
कहना मानना चाहिए तथा उनका आदर करना चाहिए। 


वैधता का निर्णायक धर्म है 

इस प्रकार क़ानून या लॉ जो आधारभूत प्राकृतिक एवं आदिरूप है, वही सब 
वस्तुओं और व्यवहार की नियमानुकूलता तथा वैधता का निर्णायक है। इस लॉ को ही 
हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है। Innate Law धर्म का निकटतम पर्याय हो सकता है 
किंतु फिर भी वह धर्म के पूरे भाव प्रकट करने में असमर्थ है।' धर्म' की प्रभुता होने के 
कारण हमारा राज्य का आदर्श ' धर्म राज्य' È राजा धर्म की रक्षा करने के लिए है | जब 
पुराने जमाने में राजा का अभिषेक हुआ करता था तो वह खड़ा होकर कहता था 
“अदण्ड्योउस्मि/ अदण्ड्योऽस्मि! अदण्डयो5स्मि / AA मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। 
वही बात जो पश्चिम का राजा कहा करता था। वहाँ भी राजा कहता था कि King 
cannot do wrong, इसलिए राजा को कोई दंड नहीं दे सकता। राजा के यह कहने पर 
पुरोहित हाथ में एक पलाश का दंड लेकर उसको पीठ पर मारता था और कहता था, 
नहीं 'धर्मदण्ड्योऽसि” तेरे ऊपर भी यह दंड है; यह धर्म का दंड है। तू 'अदंडूय ' नहीं 
है। राजा भागता तथा बेदी की परिक्रमा करता और पुरोहित उसकी पीठ पर पलाश का 
दंड मारता जाता था। तीन चक्कर लगाने के बाद यह विधि समाप्त होती थी। उसे मालूम 
हो जाता था कि उसके ऊपर भी धर्म का दंड है । राजा अदंडूय नहीं, सावरेन नहीं | इसी 
प्रकार जनता भी मनमानी कर सकती है क्या? तो लोग कहेंगे कि हाँ, जनतंत्र का 
मतलब ही यही है । जनता चाहे जो करे | किंतु हमारे यहाँ जनता चाहे भी तो अधर्म नहीं 
कर सकती । एक बार एक धर्मप्रचारक से लोग सवाल पूछ रहे थे। उनका कहना था कि 
ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सबकुछ कर सकता है। एक सज्जन ने कहा, नहीं, ईश्वर 
सर्वशक्तिमान नहीं है । यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या ईश्वर अधर्म कर सकता है? 
समस्या आ गई कि कैसे कहें? क्या यह कहा जाए कि ईश्वर अधर्म कर सकता है या 
यह माना जाए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर अधर्म नहीं कर सकता। यदि 
करेगा तो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा | अधर्म शक्ति का नहीं, दुर्बलता का द्योतक है । आग 
अगर बुझने लगे तो शक्तिशाली नहीं रहेगी । शक्ति मनमानी करने में नहीं, संयमपूर्ण 
व्यवहार में है । अतः सर्वशक्तिमान परमेश्वर संपूर्ण संयमी अर्थात्‌ पूर्ण धर्ममय है | ईश्वर 
जब जन्म लेता है तो मनमानी करने के लिए नहीं वरन्‌ अधर्म के विनाश और धर्म की 
स्थापना के लिए ही | ईश्वर का अवतार भी धर्म के लिए होता है। इसलिए भी सबकुछ 
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कर सकता है। परंतु अधर्म नहीं कर सकता | यदि बुरा न लगे तो कह सकते हैं कि 
ईश्वर से भी बड़ा धर्म है । वह धर्म से चलता है, इसलिए सृष्टि चलती है । राजा धर्म- 
राज्य के प्रमुख के नाते ही विष्णु है। 


क्या धर्मराज्य का अर्थ Theocratic State हे? 
धर्मराज्य अर्थात्‌ Theocratic State नहीं है । इसे अच्छी प्रकार से समझ लें। 
Theocratic State यानी जहाँ पर किसी भी पंथगुरु का राज हो | एक पंथ के लोगों को 
सब अधिकार हों और अन्य पंथावलंबी या तो रह ही न सकें अथवा गुलाम या दूसरे दर्जे 
के नागरिक बनकर रहें । Holy Roman Empire इसी आधार पर चलता था | 'खिलाफ़त' 
के पीछे भी यही कल्पना थी। खलीफा के नाम पर ही दुनिया भर के मुसलमान 
बादशाह राज्य करते थे। किंतु यह 'ख़िलाफ़त' प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ख़त्म हो गई। 
अब उसे पुनः पैदा करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के रूप में एक नई 
Theocratic State बनी है। वे अपने को इसलामी राज्य कहते हैं । वहाँ मुसलमानों को 
छोड़कर बाक़ी के जितने लोग हैं, वे Second hand citizen €\ इनके अतिरिक्त 
इसलामी हुकूमत का और कोई रूप तो वहाँ नहीं दिखता। कुरान, मसजिद, रोजा, ईद, 
नमाज आदि जैसी वहाँ हैं, वैसी हिंदुस्थान में भी हैं। अर्थात्‌ राज्य और मजहब को 
जोड्ने की आवश्यकता नहीं। इससे व्यक्ति का ईश्वर की उपासना करने का सामर्थ्य 
नहीं बढ़ता। हाँ, राज्य अपने कर्तव्यों से अवश्य च्युत हो जाते है धर्म राज्य में यह नहीं 
होता, अपितु प्रत्येक को अपने मजहब की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। Theocratic State 
में एक पंथ को स्वतंत्रता और दूसरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बंधन रहते हैं । धर्मराज्य 
व्यक्ति के विकास, उसके सुख और शांति में मज़हब का स्थान स्वीकार करता है। 
इसलिए धर्म राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी अवस्थाएँ पैदा करे, जिसमें व्यक्ति 
अपने मतानुसार जीवनयापन कर सके। अपने मत को मानने की स्वतंत्रता में दूसरे के 
मत के प्रति सहिष्णुता स्वयमेव आती है। 
हम जानते हैं कि हर प्रकार की स्वतंत्रता की अपनी मर्यादाएँ होती हैं । मुझे हाथ 
घुमाने को स्वतंत्रता है, किंतु जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति की नाक और मेरे हाथ में संघर्ष 
आया कि मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मुझे इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि अपना हाथ 
घुमाकर दूसरे की नाक पर मुक्का लगा दूँ। जहाँ उसके नाक की नोक शुरू हुई कि मेरी 
स्वतंत्रता ख़त्म हो गई | क्योंकि उसकी नाक को भी स्वतंत्रता है। दोनों की स्वतंत्रता की 
रक्षा करनी होगी। वैसे ही प्रत्येक को अपने मजहब की स्वतंत्रता है । किंतु मजहब की 
स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक वह दूसरे के मज़हब में दखल न दे। अगर दूसरे के 
मजहब में दखल देता है तो कहना होगा कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इस प्रकार 
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को मर्यादाएँ हर जगह पर रहेंगी। धर्मराज्य में मजहब की स्वतंत्रता है, पर Theocratic 
State में नहीं | 

आजकल Theocratic State के विरुद्ध सेक्यूलर स्टेट शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । यह शब्द पश्चिम के लोगों से नकल करके लिया है । हमें इसकी जरूरत नहीं 
थी । पाकिस्तान से अलग बताने के लिए हमने सेक्यूलर स्टेट का प्रयोग किया । इसके 
कुछ ग़लत अर्थ लगा लिए गए हैं। रिलीजन का धर्म से अनुवाद किया व Secular 
State का लोगों ने अनुवाद अधार्मिक राज्य किया। कुछ लोगों ने कहा कि धर्महीन 
राज्य और कुछ लोगों ने उस शब्द को अच्छा करने की कोशिश की तो कहा उन्होंने-- 
' धर्म-निरपेक्ष राज्य, ' परंतु ये सबके सब अनुवाद पूर्णतया ग़लत हैं। क्योंकि राज्य तो 
धर्महीन नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं रह सकता, जैसे अग्नि ताप-निरपेक्ष नहीं 
रह सकती । हो जाए तो क्या होगा? अग्नि तापहीन हो जाए या वह ताप विरोधी हो 
जाए? कैसी भी हो जाए, परंतु फिर वह अग्नि ही रहेगी। वह राज्य जिसका काम ही 
यह है कि धर्म की व्यवस्था रहे। समाज में धर्म Law and order रहे, वह धर्म से 
अलग कैसे रह सकता है? इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य तो Lawless राज्य हो जाएगा 
जहाँ Lawlessness है, वहाँ राज्य कहाँ? अर्थात्‌ धर्मनिपरेक्षता और राज्य ये एक-दूसरे 
के विरोधी हैं। राज्य तो धर्म राज्य ही हो सकता है, दूसरा नहीं । दूसरे में तो उसके मूल 
कर्तव्य की ही उपेक्षा हो जाएगी। 


घर्मराज्य में भी राज्य मनमाना नहीं होता 

धर्मराज्य में राज्य मनमाना काम नहीं करेगा। उसे धर्म के हिसाब से चलना होगा। 
हमारी सॉवरेनिटी धर्म में है। अभी एक झगड़ा खडा हो गया है कि पार्लियामेंट बड़ी या 
हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बडी? Judiciary बड़ी या Legislature बड़ा? और लोग 
इसपर झगड़ा करते हैं । यह तो ऐसा ही झगड़ा है कि दायाँ पैर बड़ा कि बायाँ पैर बड़ा? 
क्योंकि ये दोनों ही राज्य के अंग हैं। Legislature भी और Judiciary भी । दोनों के 
अपने-अपने कर्तव्य हैं । अपने-अपने क्षेत्र में अपना स्थान है। कहीं कोई बड़ा, कहीं 
कोई बड़ा। इनमें से किसी को बड़ा मानना विचित्र बात है । परंतु लेजिस्लेचर वाले कहते 
हैं कि हम बडे हैं। और जूडिशियरी वाले कहते हैं कि तुम बनाते हो क़ानून, हम उसका 
इंटरप्रिटेशन देते हैं। हम बड़े कि तुम बड़े? उत्तर मिलता है कि “वाह, वाह! सारा 
अधिकार तो हमने दिया है। संविधान Constitution में परिवर्तन करके यह तय कर 
देते हैं कि कौन बड़ा?” अब यहाँ पर चूँकि Constitution से अधिकार दिए जाते हैं, 
इसलिए वे शायद Constitution में संशोधन की बात कह रहे हैं। किंतु मैं कहूँगा कि 
इस प्रकार का संशोधन आप बहुमत में कर ले जाएँ किंतु वह तो धर्म के विरुद्ध होगा। 
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वास्तव में दोनों समसत्ता है । दोनों में न तो लेजिस्लेचर बड़ा और न जूडिशियरी। दोनों के 
ऊपर बैठा हुआ धर्म बड़ा है। लेजिस्लेचर को धर्मानुसार काम करना होगा। और 
जूडिशियरी को भी धर्मानुसार काम करना होगा। उसके अंदर उसकी मर्यादाएँ होंगी। 
यहाँ सबसे बड़ा न लेजिस्लेचर को, न जूडिशियरी को और न जनता को रखा गया है, 
कुछ लोग कहेंगे वाह! जनता तो सबसे बड़ी चीज़ है, वही तो चुनकर देती है। परंतु 
जनता को भी सबसे बड़ा नहीं रखा गया। क्योंकि जनता को भी धर्मविरुद्ध आचरण 
करने का अधिकार नहीं है। चुना हुआ राजा यदि जनता को अधर्माचरण करने दे और 
उन्हें दंड न दे तो वह वास्तव में राजा नहीं चोर है। धर्म के विरुद्ध जनमत भी नहीं जा 
सकता। किसी प्रकार से चोरों का बहुमत हो जाए और वे बहुमत से किसी चोर को ही 
कोतवाल बनाकर भेज दें तो क्या हाल होगा? तो ये जो इक्यावन चोर हैं, वे किसी चोर 
को कोतवाल बनाकर बिठा दें तो उनचास का क्या कर्तव्य होगा? उनका कर्तव्य होगा 
कि इस इक्यावन के प्रतिनिधि को हटाएँ। 


धर्मानुसार चलने वाला अल्पमत भी श्रेष्ठ 

द्वितीय विश्वयुद्ध में जब हिटलर ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया तो फ्रांस 
उसका सामना नहीं कर पाया। हिटलर की सेनाएँ आगे बढ़ती गईं। उस समय फ्रांस के 
प्रधानमंत्री मार्शल पेतॉ ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। फ्रांस की जनता ने उसका 
समर्थन किया | परंतु डिगॉल भागकर लंदन गया। लंदन में बैठकर उसने कहा कि मैं 
इस समर्पण को स्वीकार नहीं करता हूँ। फ्रांस स्वतंत्र है, फ्रांस स्वतंत्र रहेगा। वहाँ बैठ 
करके फ्रांस की सरकार बनाई और पुन: फ्रांस को स्वतंत्र किया। अब यदि majority 
का rule ही धर्म मानकर चलते तो डिगॉल को भी ठीक नहीं कहा जा सकता। उसे न 
लड़ने का अधिकार था और न स्वतंत्रता का नाम लेने का अधिकार प्राप्त हो सकता था। 
डिगॉल को यदि अधिकार आया तो इसलिए आया कि राष्ट्र बहुमत और जनता से भी 
बड़ा है। राष्ट्र का धर्म इन सबसे ऊपर है । उसने जिस तत्त्व से अधिकार प्राप्त किया, वह 
थी फ्रांस को स्वतंत्रता | स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का धर्म है। उसकी रक्षा करना तथा खोने 
पर उसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। 

हमारे यहाँ भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए majority नहीं खड़ी हुई थी। कुछ लोग 
खड़े हुए थे। कुछ क्रांतिकारी खड़े हुए। कुछ वीर खड़े हुए। उन्होंने लड़ाई लड़ी। 
लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । यह जन्मसिद्ध 
अधिकार उन्होंने majority के समर्थन पर नहीं कहा। जनता से referendum लेकर 
नहीं कहा। आजकल तो लोग कहते हैं कि गोवा का भविष्य रेफरेंडम से तय कर लो, 
कश्मीर में जनमत-संग्रह कराओ आदि। यह गलत है। राष्ट्रीय एकता हमारा धर्म है। 
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उसका निर्णय मतसंग्रह से नहीं होगा वह निर्णय तो प्रकृति ने कर दिया है | शासन कौन 
चलाए? यह तो एक बार बहुमत और चुनाव से तय हो सकता है। परंतु सत्य क्या है, 
यह कभी बहुमत से तय नहीं होता। राजा कौन बनेगा, यह बहुमत से तय होता है, पर 
राजा क्‍या करेगा? यह धर्म से तय होता है । 


बहुमत के विरुद्ध अकेला लिंकन धर्मवीर निकला, उसने 
समझौते की भाषा नहीं अपनार्ड 
आप जानते हैं कि यू.एस.ए. में जहाँ प्रजातंत्र का बहुत बोलबाला कहा जाता हि 
वहाँ पर लिंकन ने ग़लत जनमत को स्वीकार नहीं किया। लिंकन से जब दक्षिणी राज्यों 
ने कहा कि हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि लिंकन ने वहाँ दास प्रथा को समाप्त किया तो 
उस समय लिंकन खड़ा हुआ और उसने लोगों से कहा, 'यह आपको डेमोक्रेटिक अधिकार 
नहीं कि आप अलग हो जाएँ।' लिंकन ने लड़ाई लडी, परंतु उन्हें अलग नहीं होने दिया। 
दास प्रथा को भी नहीं चलने दिया | यह नहीं कहा कि यदि आप दासप्रथा मान लेते हैं तो 
समझौता कर लेते हैं। और समझौते द्वारा थोड़ी-थोड़ी दास-प्रथा रहेगी और थोड़ी-थोड़ी 
नहीं । ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि “आधा तेरा, आधा मेरा ।' उन्होंने कहा कि अमरीका 
की जो परंपरा है, यहाँ का जो धर्म है, प्रकृति है, जिस आधार पर राष्ट्र निर्माण का प्रयत्न 
किया जा रहा है, दास-प्रथा उसके प्रतिकूल है । इसलिए दास-प्रथा नहीं रहेगी | जब लोगों 
ने कहा, हम अलग होते हैं, तो उसने कहा कि तुम अलग भी नहीं होओगे। इस पर वहाँ 
गृहयुद्ध हुआ, परंतु लिंकन ने अधर्म के साथ समझौता नहीं किया 
हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, जैसे पुराने हिंदू विवाह में पति-पत्नी का संबंध 

उनकी मर्जी पर निर्भर नहीं रहता | एक क्या यदि दोनों भी राजी हो जाएँ तो भी वे तलाक 
नहीं दे सकते | उनका आचरण मर्जी से नहीं धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। इसी प्रकार 
राष्ट्रीयता का नाता है । कश्मीर के चालीस लाख लोग कहें कि हम अलग होते हैं; गोवा 
के कहें कि हम अलग होते हैं--कुछ ने कहा कि हम पुर्तगाल को वापिस बुला लेंगे, तो 
यह धर्म के प्रतिकूल है | हिंदुस्थान के पैंतालीस करोड़ लोगों में से यदि चवालीस करोड़ 
6. अमरीकी गृहयुद्ध, 1861 से 1865 के दौरान संयुक्‍त राज्य अमरीका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के मध्य 

लड़ा गया गृहयुद्ध था, जिसमें उत्तरी राज्य विजयी हुए। मूलत: उत्तरी राज्य अमरीका की संघीय एकता बनाए 

रखना चाहते थे और पूरे देश से दास प्रथा हटाना चाहते थे। जबकि दक्षिणी राज्य अमरीका से अलग होकर 

“परिसंघीय राज्य अमरीका” (Confederate States of America) नाम का एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे, 

जिसमें यूरोपीय मूल के श्वेत वर्णीय (गोरे) लोगों को अफ्रीकी मूल के कृष्ण वर्णीय (काले) लोगों को गुलाम 

बनाकर ख़रीदने-बेचने का अधिकार हो। लेकिन तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (1809- 

1865) ने दक्षिणी राज्यों के आगे न झुकते हुए संविधान में 13वाँ संशोधन प्रस्तुत करके दासों की स्वतंत्रता पर 

क़ानूनी मुहर लगा दी तथा देश को सबसे बड़े संकट से पार लगाया। हालाँकि इस युद्ध में 6 लाख से अधिक 

अमरीकी सैनिक मारे गए थे। 
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निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे लोग भी ऐसा कहें, जो धर्म के प्रतिकूल 
बात होगी तो वह कभी सत्य नहीं होगी और यदि इसके विपरीत एक व्यक्ति कहेगा और 
यदि वह धर्मानुसार है तो वह सत्य होगी, क्योंकि सत्य धर्म के साथ रहता है। और उस 
एक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि इस सत्य के आधार पर वह चले तथा लोगों को 


बदले। उसी में से उस एक व्यक्ति को धर्माचरण का, धर्म के हिसाब पर काम करने का 
अधिकार प्राप्त हो जाता है। 


घर्म किसी निकाय अथवा संस्था में नहीँ 
हम अच्छी तरह समझ लें कि बहुमत में या जनता में धर्म नहीं है । धर्म शाश्वत है, 
सनातन है। इसीलिए प्रजातंत्र की व्याख्या में जनता का शासन ही पर्याप्त नहीं; यह 
शासन जनता के हित में भी होना चाहिए। जनता के हित का निर्णय तो धर्म ही कर 
सकता है। अतः जनराज्य को धर्मराज्य होना भी आवश्यक है । Government of the 
people, by the people and for the people में of स्वतंत्रता का, ७५ प्रजातंत्र का 
तथा 07 धर्म का द्योतक है। अत: सच्चा Woda वही हो सकता है, जहाँ स्वतंत्रता और 
धर्म दोनों हों। धर्मराज्य में इन सभी कल्पनाओं का समावेश होता है। 
— aad, अप्रैल 24, 1965 
Oo 
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राज्य की मर्यादा 

कल हम लोगों ने राष्ट्र के विषय में कुछ विचार किया था। हमारी परंपरा के 
अनुसार राष्ट्र एक स्वयंभू, सावयव तथा जीवमान सत्ता है। राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए, अपनी मूलभूत प्रकृति के आविष्करण के लिए, अनेक संस्थाओं को 
जन्म देता है। उन संस्थाओं में से राज्य एक संस्था है, जो महत्त्व की है किंतु सर्वोपरि 
नहीं । प्राचीन साहित्य में कहीं-कहाँ जहाँ राजा का वर्णन किया गया है और राज्य धर्म 
का उसको उपदेश दिया गया है, वहाँ उसे अत्यंत महत्त्वशाली अवश्य बताया गया है। 
वह शायद इसलिए कि उसे अपने कर्तव्य का भान रहे, अपने दायित्व की जानकारी हो। 
बह संपूर्ण समाज जीवन के ऊपर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति है। उसे अपने ऊपर पूरा 
ध्यान देना चाहिए | महाभारत में भीष्म ने यही बात कही | इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कि 
“राजा काल का कारण है अथवा काल राजा का कारण', कहा कि राजा ही काल का 
कारण है | अब इसमें से कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल देते हैं कि उन्होंने राजा को ही 
सर्वोपरि माना है । परंतु यह बात सत्य नहीं है। भीष्म ने राजा को इतना महत्त्व देते हुए 
भी विधि से ऊपर नहीं बताया। राजा का प्रभाव होता है, यह सत्य है और राजा समाज 
में धर्म रहे, इस बात को देखने की जिम्मेदारी लेकर चलता है, यह भी सत्य है, किंतु 
राजा धर्म का निर्माण करनेवाला नहीं होता। धर्म का लोग पालन करें, यही बात वह 
देखनेवाला है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो राजा का स्थान आज के समय में 
जितना executive का होता है, उतना ही है। 


जिम्मेदारी कार्यपालिका की 
कार्यपालिका आज भी क़ानून नहीं बनाती, परंतु राज्य ठीक प्रकार से चले, वह 
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जिम्मेदारी कार्यपालिका पर होती है । अगर कार्यपालिका ठीक न चले तो क़ानून की 
जैसी धज्जियाँ उड़ती हैं, वह आज हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज भी हम कह 
सकते हैं कि 'कार्यपालिका कालस्य कारणं' कि आज जो बुराइयाँ चल रही हैं उसमें 
कार्यपालिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है | आख़िर नशाबंदी क्यों फेल हो गई है? यहाँ 
उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? जिन लोगों पर इस बात का दायित्व डाला गया कि 
नशाबंदी के कार्यक्रम,को सफल बनाओ, जब उन्होंने ही हफ्ता लेना शुरू कर दिया तो 
नशाबंदी चलेगी कहाँ से? उसके लिए ज़िम्मेदारी कार्यपालिका पर आती है और इसी 
जिम्मेदारी के रूप में भीष्म की उपर्युक्त उक्ति है । उसमें से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
हमने राजा को ही सर्वप्रभुतासंपन्न माना है, गलत होगा। अगर इतना किया होता तो फिर 
अत्याचारी राजा वेण को सिंहासन से हटाकर फिर से पृथु को गद्दी पर बिठाने का काम 
ऋषियों ने न किया होता | ऋषियों के इस कार्य को किसी भी शास्त्र ने किसी भी इतिहास 
ने बुरा नहीं कहा, बल्कि अच्छा ही कहा। धर्म की प्रभुता स्वीकार करने पर ही ऋषियों 
को अधर्मी राजा को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। अन्यथा राजा को हटाना अवैध 
माना जाता। यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन न करे तो राजा को हटाना धर्म है। किंतु 
पश्चिम में एक राजा को दूसरे राजा ने संघर्ष करके हटाया या जनता ने उस समय 
हटाया, जब उन्होंने तत्त्वत: राजपद्धति को अमान्य कर दिया। वहाँ राजा ईश्वर का 
प्रतिनिधि है और किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता। 

समाज व्यवस्था में अनेक संस्थाऐँ 

राजा या राज्य सर्वोपरि तो है ही नहीं । वह एकमेव संस्था भी नहीं है। समाज की 
व्यवस्था तथा उसके जीवन का नियमन करने वाली, समाज की व्यवस्था देखनेवाली 
अनेक संस्थाएँ हैं । उनका Horizontal and Vertical अर्थात्‌ प्रादेशिक और व्यावसायिक 
दोनों आधारों पर गठन हुआ है । पंचायतें और जनपदसभाएँ हमारे यहाँ रही हैं | बड़े-से- 
बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम राजा ने भी कभी पंचायतों को समाप्त नहीं किया। इसी प्रकार 
व्यावसायिक संगठन भी रहे हैं। उन्हें भी किसी ने समाप्त नहीं किया अपितु उनकी 
स्वायत्तता को स्वीकार किया गया। अपने-अपने क्षेत्र में उन्होंने नियम बनाए। जाति की 
पंचायतें, श्रेणियाँ, पूग, निगम, ग्राम पंचायतें, जनपदसभाएँ आदि संस्थाएँ नियम बनाती 
थीं। राज्य का काम यही था कि उन नियमों का पालन होता है कि नहीं यह देखें । राज्य 
ने कभी उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया । इस प्रकार हमारे यहाँ राज्य तो जीवन के 
थोडे से हिस्से को ही छूता था। 
इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी अनेक संस्थाएँ जन्म लेती हैं। इस दृष्टि से हमें 


आज कुछ अर्थव्यवस्था का भी विचार करना पडेगा | अर्थव्यवस्था कैसी हो? हमें ऐसी 
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व्यवस्था चाहिए, जो हमारे मानवत्व को विकसित कर सके; हमारे मानवत्व को समाप्त 
न करे; उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और जिसके द्वारा हम मानव से ऊँचे उठकर 
देवत्व को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पर मानव जीवन का पूर्ण विकास; उनका 
देवत्व के रूप में आविर्भाव ही माना गया है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अर्थव्यवस्था 
की क्या मर्यादाएँ होनी चाहिए? इसका विचार करें। 


अर्थव्यवस्था की मर्यादाएँ 

लोगों के भरण-पोषण के लिए, जीवन के विकास के लिए और राष्ट्र की धारणा 
और विकास के लिए जिन मौलिक साधनों की आवश्यकता होती है, उनका उत्पादन 
अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। न्यूनतम मर्यादा के बाद और अधिक समृद्धि और 
सुख के लिए अर्थोत्पादन करना चाहिए या नहीं, यह स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है । पश्चिम 
का अर्थशास्त्र तो इच्छाओं को बराबर बढ़ाते जाना और उनकी आवश्यकताओं की निरंतर 
पूर्ति करना ही अभीष्ट समझता है । इस विषय में उसकी कोई अधिकता मर्यादा रही है। 
सामान्यतया तो पहले इच्छा होती है और फिर उसकी पूर्ति के साधन जुटाए जाते हैं । किंतु 
अब तो हालत यह आ गई है कि जो कुछ पैदा किया जाता है, उसका उपयोग हो, इसके 
लिए लोगों में इच्छा पैदा की जाती है ! बाजार के लिए माल पैदा करने के स्थान पर, पैदा 
किए हुए के लिए बाजार ढूँढ़ना, न मिले तो पैदा करना आज की अर्थनीति का प्रमुख अंग 
बन गया है प्रारंभ में उत्पादन उपभोग का अनुसरण करता था। अब उपभोग उत्पादन का 
अनुचर है। हम चाय का ही उदाहरण लें। चाय को माँग थी, इसलिए चाय नहीं पैदा की 
गई | किंतु चाय पैदा की गई और इसलिए हमें पीनी सिखाई गई। हम अब चाय पीते हैं । 
वह हमारे जीवन का अंग बन गई है । इसी प्रकार हम आजकल वनस्पति तेल का उपयोग 
कर रहे हैं । क्या हमने कभी इसकी माँग की थी? वास्तव में वनस्पति पैदा किया गया और 
फिर हमें उसका उपयोग सिखाया गया। जो कुछ पैदा होता है, यदि उसका उपभोग न करें 
तो वहाँ पर मंदी आ जाएगी | सन्‌ 1930-32 का मंदी' का जमाना हमें याद होगा उस 
समय माल तो था, पर उसकी खपत नहीं थी। इसलिए धड़ाधड़ कारखाने बंद होते जाते 
थे। दिवाले निकल रहे थे तथा बेकारी बढ़ती जाती थी। इसलिए आज महत्त्व की वस्तु 
यह हो गई है कि पैदा माल की खपत हो जाए। 


1. विश्व इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी (The Great Depression) 1929 में शुरू हुई और 1939-40 तक 
जारी रही। इसके बड़े व्यापक आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फासीवाद बढ़ा और अंततः द्वितीय 
विश्वयुद्ध की नौबत आई | महामंदी के महाप्रभाव में 1 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 1929 से 1932 
के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45 प्रतिशत तथा आवास निर्माण की दर में 80 प्रतिशत की कमी हो गई 
थी, इस दौरान 5 हजार से भी अधिक बैंक बंद हो गए थे। 
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अंग्रेजी के साप्ताहिक ऑर्गनाइज़र के संपादक कुछ वर्ष पूर्व अमरीका गए थे। 
वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक मज़ेदार घटना बताई। वहाँ आलू छीलने का चाकू 
बनाने का एक कारखाना है। उस कारखाने का उत्पादन इतना बढ़ गया कि लोगों की 
आवश्यकता से ज़्यादा पैदा करने लगा। अत: प्रश्न हुआ कि लोग यह चाकू अधिक 
संख्या में खरीदें, इसका कोई तरीक़ा ढूँढ़ा जाए। कारखाने के सेल्समैनों की बैठक हुई। 
एक सुझाव रखा गया कि यदि चाकू के बेंटे का रंग आलू के छिलके जैसा ही बनाया 
जाए तो आलू छीलने के बाद छिलके के साथ चाकू को भी कूड़े की टोकरी में फेंकने 
की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार माल की अधिक खपत होगी | चाकू को आकर्षक 
बनाने के लिए सुंदर पैकिंग की भी व्यवस्था की गई। अब यह अर्थव्यवस्था उपभोग 
प्रधान न होकर विनाशोन्मुख है। पुराना फेंको और नया ख़रीदो। नया ख़रीदने की चाह 


उपभोक्ता में पैदा करना; माँग पूरी करना नहीं; माँग पैदा करना, यही आज अर्थव्यवस्था 
का लक्ष्य हो गया है। 


प्रकृति की मर्यादा न भूलें 

किंतु उत्पादन का संबंध प्राकृतिक साधनों से भी है। यदि अंधाधुंध उत्पादन बढ़ाते 
गए तो ये प्राकृतिक साधन कब तक साथ देंगे? कुछ लोग यह कहकर समाधान कर देते 
हैं कि यदि एक प्रकार के साधन समाप्त हो गए तो दूसरी प्रकार की वस्तुओं की खोज 
हो जाएगी। नए-नए सन्स्टीट्यूट ढूँढ़े जा सकते हैं। उनके इस तर्क में निहित बल को 
स्वीकार करने के बाद भी यह कहना पड़ेगा कि प्रकृति की संपदा अपार होने पर भी 
उसको मर्यादा है। यदि बड़ी तेजी के साथ और अनावश्यक रूप से हम उसका खर्च 
करते गए तो एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। 


प्रकृति से उच्छूखलता 

प्रकृति की संपदा की मर्यादा की चिंता न भी करें तो कम-से-कम इतना तो हमें 
मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति में विभिन्न वस्तुओं के बीच एक cyclic relationship 
परस्परावलंबी संबंध है। एक-दूसरे के सहारे खड़ी तीन लकड़यों में से यदि हम एक 
को स्थिति में परिवर्तन कर दें तो शेष दो अपने आप गिर जाएँगी। 

आज को अर्थव्यवस्था और उत्पादन की पद्धति इस equilibrium को बड़ी तेजी 
से बिगाड़ती जा रही है। परिणामत: जहाँ एक ओर हम नई-नई इच्छाओं की पूर्ति के 
लिए नए-नए साधन Ee रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर नए-नए प्रश्‍न हमारी संपूर्ण सभ्यता 
और मानवता को समाप्त करने के लिए पैदा होते जा रहे हैं । हम प्रकृति से उतना तथा 
इस प्रकार लें कि वह उस कमी को स्वयं पुन: पूरित (recoup) कर लें। पेड़ से फल 
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लेने में उसकी हानि नहीं होती, लाभ होता है। पर भूमि से अधिक फ़सल लेने के लोभ 
में हम ऐसे उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे कुछ दिनों के बाद उसकी उत्पादन 
शक्ति समाप्त हो जाती है। आज अमरीका में लाखों एकड़ भूमि इस प्रकार की खेती के 
कारण ऊसर हो चुकी है। यह विनाशलीला कब तक चलती रहेगी? 

कारख़ानेदार मशीन आदि के लिए (depreciation fund) frag निधि की 
व्यवस्था करता है | परंतु प्रकृति के इस कारखाने के लिए हम किसी भी depreciation 
fund की चिंता न करें, यह कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 
कहना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अमर्याद उपभोग नहीं, अपितु संयमित 
उपभोग होना चाहिए। सोद्देश्य, सुखी, विकासमान जीवन के लिए जिन भौतिक साधनों 
की आवश्यकता है, वे अवश्य ही प्राप्त होने चाहिए। भगवान्‌ की सृष्टि का अध्ययन 
करें तो पता चलेगा कि उतनी व्यवस्था उसने की है। किंतु जब हम यह समझकर कि 
भगवान्‌ ने मनुष्य को केवल उपभोगप्रवण प्राणी बनाया है और उसके लिए अंधाधुंध 
उपयोग के लिए ही अपनी संपूर्ण शक्ति खर्च करे तो यह ठीक नहीं । इंजन को चलाने के 
लिए कोयला चाहिए। किंतु कोयला खाने के लिए इंजन नहीं बनाया गया । प्रत्युत हमारा 
प्रयत्न ही यही रहता है कि कम-से-कम ईंधन से ज्यादा-से-ज्यादा शक्ति कैसे पैदा हो, 
यह economic दृष्टिकोण है। मानवजीवन के उद्देश्य का विचार करके हमें ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वह न्यूनतम ईधन से अधिकतम गति के साथ अपने 
लक्ष्य की ओर बढ़ सके | यह अर्थव्यवस्था मानवी होगी। यह मानव के एक पहलू का 
विचार न कर उसके पूर्ण जीवन का तथा अंतिम उद्देश्य का विचार करेगी | यह संहारात्मक 
न होकर सृजनात्मक होगी। यह प्रकृति के शोषण पर निर्भर न रहकर उसके पोषण पर 
निर्भर रहेगी। शोषण नहीं, दोहन हमारा आधार होना चाहिए या प्रकृति का स्तन्य हमारे 
लिए जीवनदायी हो, यही व्यवस्था करनी चाहिए। 


पश्चिम के आर्थिक नारे घातक 

अर्थव्यवस्था का यह मानवी उद्देश्य रहा तो आर्थिक प्रश्नों की ओर देखने को 
हमारी दृष्टि बदल जाएगी | पश्चिम की अर्थव्यवस्था में वह पूँजीवादी हो या समाजवादी 
Value को अत्यंत महत्त्व का एवं केंद्रीय स्थान प्राप्त है। उसके चारों ओर ही संपूर्ण 
आर्थिक विचार चक्कर लगाता रहता है । एक नैयायिक की दृष्टि से ' मूल्य Value संबंधी 
विश्लेषण का चाहे जो महत्त्व हो, किंतु उसके आधार पर जो जीवन दर्शन बने हैं, वे बहुत 
ही अधूरे, अमानवीय एवं कुछ अंशों में नीति विहीन (unethical) भी हैं । एक उदाहरण 
लें। आजकल एक नारा लगया जाता है “कमाने वाला खाएगा'। सामान्यतया तो यह नारा 
कम्युनिस्ट लगाते हैं किंतु पूँजीवादी भी इस नारे के मूल में निहित सिद्धांत से असहमत 
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नहीं । यदि दोनों में झगड़ा है तो इसी बात का कि कौन कितना कमाता है। पूँजीवादी 
साहस और पूँजी को महत्त्व देते हैं और इसलिए खाने में उनका प्रमुख भाग रहा तो उसे 
वे उचित ही मानते हैं। दूसरी ओर कम्युनिस्ट श्रम को ही निर्माता मानते हैं । इसलिए वे 
श्रमिक को ही खाने का अधिकार देते हैं । ये दोनों ही विचार ठीक नहीं हैं। वास्तव में तो 
हमारा नारा होना चाहिए" कमानेवाला खिलाएगा' अथवा 'जो जन्मा सो खाएगा '। खाने 
का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है। कमाने की पात्रता शिक्षा से आती है। समाज में जो 
कमाते नहीं, वे भी खाते हैं। बच्चे, बूढ़े, रोगी, अपाहिज सबकी चिंता समाज को करनी 
पड़ती È प्रत्येक समाज इस कर्तव्य का निर्वाह करता है। मानव की सामाजिकता और 
संस्कृति का मापदंड इस कर्तव्य के निर्वाह की तत्परता ही है। इस कर्तव्य के निर्वाह की 
क्षमता पैदा करना ही अर्थव्यवस्था का काम है। अर्थशास्त्र इस कर्तव्य की प्रेरणा का विचार 
नहीं कर पाता। काम तो मनुष्य इसलिए करता है कि वह अपने इस कर्तव्य का निर्वाह कर 
सके। अन्यथा जिनकी भूख मिट गई है, बे काम ही नहीं करेंगे। 


न्यूनतम स्तर 
मानव के नाते भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी अर्थव्यवस्था का न्यूनतम 

स्तर है 'रोटी, कपड़ा और मकान'। छोटे रूप में इन आवश्यकताओं की अभिव्यंजना 
करते हैं । इसी प्रकार व्यक्ति जो समाज का आधारभूत दायित्व है और किसी भी प्रकार 
के अस्वास्थ्य की दशा में व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की व्यवस्था करना तथा उसके 
निर्वाह को व्यवस्था करना भी समाज का काम है। इतना कम-से-कम जिस राज्य में 
हो, वही धर्मराज्य है, नहीं तो अधर्म राज्य है। रघुवंश में दिलीप का वर्णन करते हुए 
कालिदास ने कहा है-- 

प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणात्‌ भरणादपि। 

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव :॥ 


(प्रजा के शिक्षण, रक्षण और भरण-पोषण की व्यवस्था के कारण वही उनका 
वास्तविक पिता था। उनके पिता तो केवल जन्मदाता थे ) जिस भरत के नाम पर इस देश 
का नाम भारत पड़ा है, उसकी व्याख्या भी यही है कि ' भरणात्‌ रक्षणात्‌ च'_ अर्थात्‌ 
भरण और रक्षण के कारण वह भरत कहलाता था। उसका यह देश भारत है | इस देश में 
भरण-पोषण की गारंटी न रही हो, ' भारत” नाम सार्थक नहीं होगा। 


शिक्षा-समाज का दायित्व 
बच्चे को शिक्षा देना तो समाज के अपने ही हित में है। जन्म से तो मानव पशुवत्‌ 


पैदा होता है। शिक्षा और संस्कार से तो वह समाज का अभिन्न घटक बनता है। जो काम 
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समाज के अपने हित में हो, उसके लिए शुल्क लिया जाए यह तो उलटी बात है। 
कल्पना करें कि कल शिक्षा शुल्क का बहिष्कार करने अथवा उसे देने में असमर्थ होने 
के कारण बच्चे पढ़ना बंद कर दें। क्या समाज इस स्थिति को सहन करेगा? पेड़ लगाने 
और सांचने के लिए हम पेड़ से पैसा नहीं लेते। हम तो अपनी ओर से पूँजी लगाते हैं 
और जानते हैं कि पेड़ के फलने पर हमें फल मिलेंगे ही। शिक्षा भी इसी प्रकार का 
इंवेस्टमेंट है | व्यक्ति शिक्षित होने पर समाज के लिए काम करेगा ही, किंतु जो व्यवस्था 
बचपन से ही हमें व्यक्तिवादी बनाती हो, उसमें समाज की अवहेलना करनेवाले निकलें 

तो आश्चर्य ही क्या? भारत में सन्‌ 1947 पूर्व सभी देशी राज्यों में शिक्षा निःशुल्क थी। 

गुरुकुलों में तो भोजन व रहने को व्यवस्था भी आश्रम में होती थी। केवल भिक्षा माँगने 

के लिए ब्रह्मचारी समाज में जाता था। कोई भी गृहस्थ ब्रह्मचारी को खाली नहीं लौटाता 

था। अर्थात्‌ समाज द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। 


चिकित्सा निःशुल्क 

इसी भाँति चिकित्सा के लिए पैसा लेना पड़े, यह अचंभे की बात है | चिकित्सा भी 
निःशुल्क होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले चिकित्सा के लिए भी पैसा नहीं लिया जाता 
था | आजकल तो मंदिर में जाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तिरुपति में बालाजी के 
मंदिर के दर्शन के लिए चार आने का टिकट लेना पड़ता था। पर दोपहर में 12.00 बजे 
से 1.00 बजे तक ' धर्मदर्शन” होता है, अर्थात्‌ उस समय टिकट नहीं लेना पड़ता। मानो 
पैसा देकर दर्शन करना अधर्मदर्शन होता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज की ओर से 
जीवनयापन और विकास के लिए न्यूनतम की गारंटी होनी ही चाहिए। 


“न्यूनतम” का जन्मसिद्ध अधिकार i 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि यह ' न्यूनतम ' जो सभी को देना है, वह आएगा कहाँ 
से? स्पष्ट है कि वह हमारे प्रयत्नो से व पुरुषार्थ से ही आना चाहिए। अतः जहाँ हमें 
अधिकार के रूप में न्यूनतम स्तर मिला है, वहाँ उत्पादक कर्म अर्थात्‌ पुरुषार्थ विहीन 
व्यक्ति समाज पर भार है | इसी प्रकार जो समाज व्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था लोगों के 
पुरुषार्थ में बाधक हो, वह आत्मघाती है। ऐसी व्यवस्था में समाज व्यक्तियों के प्रति 
आपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाएगा। पुरुषार्थ न करने के कारण व्यक्ति भी, उसकी 
सभी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहीं तो भी, एकांगी रह जाएगा। मानव को पेट और हाथ 
दोनों मिले हैं। यदि हाथों को काम न मिले और पेट को खाना मिलता रहे तो भी मनुष्य 
सुखी नहीं रहेगा। उसका विकास नहीं होगा। निःसंतान स्त्री जैसे अपने जीवन में अधूरापन 
तथा व्यथा का अनुभव करती है, वैसे ही बेकार-पुरुषार्थरहित व्यक्ति अधूरा है। 
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प्रत्येक को काम 

“प्रत्येक को काम' अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिए अर्थात्‌ स्वस्थ 
और सवय व्यक्ति के लिए अपनी गृहस्थाश्रम की आयु में जीविकोपार्जन की व्यवस्था 
होनी ही चाहिए। आज तो कुछ विचित्र ही स्थिति है। एक ओर तो दस वर्ष का बालक 
और सत्तर वर्ष का बूढ़ा काम में जुता हुआ है तो दूसरी ओर पच्चीस वर्ष का नौजवान 
बेकारी से ऊबकर आत्महत्या कर बैठता है। इस अव्यवस्था को दूर करना होगा। 
भगवान्‌ ने हाथ तो दिए हैं, परंतु वे स्वत: उत्पादक नहीं बन सकते | उनके लिए पूँजी का 
सहयोग चाहिए। श्रम और पूँजी का संबंध पुरुष और प्रकृति का संबंध है। सृष्टि इन 
दोनों को लीला है। इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। 


पूँजी का निर्माण 


पूँजी निर्माण के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण उत्पादन का उपभोग करने के स्थान 
पर उसमें से कुछ बचाया जाए और उसे भावी उत्पादन के लिए काम में लिया जाए। 
उपभोग में संयम के बिना पूँजी नहीं बनेगी। कार्ल मार्क्स जिस “अतिरिक्त मूल्य' को 
चर्चा करता है, बही पूँजी निर्माण का आधार है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपति 
इस अतिरिक्त मूल्य के सहारे पूँजी निर्माण करता है। समाजवादी व्यवस्था में यह काम 
राज्य के द्वारा होता है दोनों ही पद्धतियों में संपूर्ण उत्पादन का वितरण श्रमिकों में नहीं 
होता। यदि उत्पादन की पद्धति “बड़े पैमाने' की ओर 'केंद्रित' रही तो पूँजी-निर्माण के 
लिए श्रमिक के द्वारा किए गए संयम और त्याग का भी भान नहीं होता। विकेंद्रीकरण 


में यह लाभ है कि पूँजी के रूप में इस ' अतिरिक्त मूल्य' के प्रयोग में श्रमिक का भी 
हाथ रह सकता है। 


मशीन का प्रभुत्व 

मशीन पूँजी का एक अत्यंत महत्त्व का स्वरूप है। मानव के श्रम को सुकर बनाने 
तथा उसको उत्पादकता एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए ही यंत्र का आविष्कार हुआ है। 
यंत्र मानव का सहायक है, मानव का प्रतिस्पर्धी नहीं किंतु जहाँ मानव-श्रम को एक 
विनियम को वस्तु समझकर उसका मूल्यांकन रुपयों में होने लगा, वहाँ मशीन मानव की 
प्रतिस्पर्धी बन गई | यह पूँजीवादी दृष्टिकोण का दुर्गुण है। यदि मशीन मानव का स्थान 
लेकर उसे भूखा मारे तो वह उन उद्देश्यों के विपरीत होगा, जिनकी सिद्धि के लिए यंत्र 
का आविष्कार हुआ। जड़ मशीन इसके लिए दोषी नहीं। यह बुराई उस अर्थव्यवस्था को 
है, जिसमें साध्य-साधन विवेक लुप्त हो जाता है। हमें मशीन की मर्यादाओं का विचार 
करके ही उसकी उपयुक्तता का निर्धारण करना होगा। इस दृष्टि से पश्चिम की उन 
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मशीनों का, जो वहाँ जनसंख्या की कमी के आधार पर बनी हैं, बिना विचारे आयात 
करना भारी भूल होगी । मशीन देशकाल परिस्थिति निरपेक्ष नहीं सापेक्ष है। विज्ञान की 
आधुनिकतम प्रगति की वह उपज है किंतु प्रतिनिधि नहीं | ज्ञान किसी देश-विशेष की 
बपौती नहीं । किंतु उसका प्रयोग प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं 
के अनुसार करता है। हमारी मशीन हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही 
नहीं, अपितु हमारे सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवनमूल्यों कौ पोषक नहीं तो कम-से- 
कम अविरोधी अवश्य होनी चाहिए। 


सात मकार (Seven ‘M’s.) 
प्रो. विश्वेश्वरैयार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्थिक दृष्टि से उत्पादन 
प्रणाली का विचार करते समय हमें सात मकारों का विचार करना चाहिए। ये सात 
मकार ¥—Man (मैन), Material (मैटीरियल), Money (मनी), Managment 
(मैनेजमेंट), Motive Power (मोटिव पावर), Market (मार्केट), Machine 
(मशीन) अर्थात्‌ काम करनेवाले या जिनको काम मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों की 
संख्या योग्यता तथा तंत्रज्ञता का विचार करना चाहिए। उपलब्ध अथवा जिनकी उपलब्धि 
संभव है, ऐसे प्रकृति के साधनों का कच्चे माल का विचार करना होगा। हमें यह भी 
देखना होगा कि हमारे पास कितनी पूँजी है। उस पूँजी को अधिकतम लाभ के लिए 
अच्छे-से-अच्छे रूप में लगाया जा सकता है। और कितना सामान्य काम चलाने के 
लिए हाथ में रखना आवश्यक है | हमें अपने देश की शक्ति का भी विचार करना होगा। 
मानव और परिश्रम के अतिरिक्त हवा, पानी, भाप, तेल, गैस, बिजली एवं अणुशक्ति 
सभी से मशीनें चल सकती हैं । इनमें कौन सी शक्ति कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकती 
है और हमें अनार्थिक नहीं होगी, इसका विचार करके ही उत्पादन पद्धति का निर्धारण 
करना होगा। इसी प्रकार प्रबंध कुशलता का विचार अत्यंत आवश्यक है। दस लोगों को 
एक साथ लाकर उसकी ठीक ढंग से योजना करना नहीं आया तो सब बेकार रहेगा। हम 
जो कुछ पैदा करते हैं, वह लोगों के उपयोग में आ सके, इसका भी विचार करना होगा। 


ee 


2. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (1860-1962) भारत के महान्‌ अभियंता जो मैसूर राज्य के 1912 से 1918 तक 
दीवान रहे। बैंक ऑफ मैसूर, कृष्णराजसागर बाँध,भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड 
सोप फैक्टरी, मैसूर विश्वविद्यालय आदि की स्थापना इनके कड़े प्रयासों से ही संभव हो पाई। ये उद्योग को देश 
की जान मानते थे, इसीलिए इन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और 
अधिक विकसित किया। भारतीय उद्योगों के ढाँचागत विकास के लिए इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिसमें-- 
कस्ट्रक्टिंग इंडिया (1920); रूरल इंडस्ट्रयलाइजेशन इन इंडिया (1931); अनएंप्लॉयमेंट इन इंडिया : इट्स 
कॉज एंड क्योर (1932); प्लांड इकॉग्रेमी फॉर इंडिया (1934); नेशनल बिल्डिंग : ए PRA इयर प्लान फॉर 

द प्रोवि्सेस (1937); डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम (1939); प्रोस्पेरिटी शू इंडस्ट्री (1942) तथा कूल विलेज 


इडस्ट्रियलाइजेशन (1945 ) प्रमुख हैं। 
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अर्थात्‌ बाजार का विचार किए बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन आर्थिक दृष्टि से 
समर्थनीय नहीं हो सकता। इन सब बातों का विचार करके हमें उपयुक्त मशीन का 
निर्माण करना चाहिए। किंतु होता यह है कि हम पहले 'मशीन' का खूँटा गाड देते हैं 
और फिर सभी वस्तुओं का सामंजस्य उसके साथ बिठाते हैं। किंतु दुनिया के दूसरे देशों 
में ऐसा नहीं हुआ। अन्यथा नई-नई मशीनें नहीं बनतीं। वास्तव में जो विज्ञान की प्रगति 
का लक्षण है, उसे स्थिर मानकर चलना एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम “मशीन 
बाहर से मँगाते हैं, इसलिए इस विषय में हमारे यहाँ लचीलापन बहुत कम है। हमें 
भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा।' 
उपर्युक्त सातों उपादानों में से कोई भी अपरिवर्तनीय नहीं । वास्तव में प्रत्येक नित्य 
बदलता रहता है। यह परिवर्तन विकास की दिशा में हो, उसमें कष्ट तथा विद्यमान 
शक्ति का छीजन कम-से-कम हो तथा उनके द्वारा हम अपने समाज के दायित्वो का 
निर्वाह कर सकें, इस बात का विचार नियोजकों को करना होगा | एक उदाहरण लें। 
हमारे यहाँ श्रमिक की उत्पादकता बहुत कम है । यंत्र के सहारे वह बढ़ाई जा सकती है। 
बढ़ाना आवश्यक ही है। किंतु यंत्र ऐसा रहा कि जिसको चलाने के लिए बहुत कम 
आदमियों की ज़रूरत पड़े और शेष व्यक्ति बेकार हो जाएँ अथवा इन यंत्रों को बाहर से 
मंगवाने का खर्चा ही इतना अधिक हो कि उसका भुगतान करने में ही बढ़ी हुई उत्पादकता 
अधूरी पड़े तो कहना होगा किं वह यंत्र ठीक नहीं है। जैसे किसी कारखाने की पूरी 
क्षमता का उपयोग न कर पाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं, वैसे ही देश के लोगों को 
बेकार रखना घाटे का सौदा है । यहाँ तो दुहरा घाटा है। खाली मशीन केवल पुरानी पूँजी 
खाती है, नया कुछ नहीं । पर बेकार मनुष्य तो आज भी खाता है। अत: आज तो “कमाने 
` वाला खाएगा' के स्थान पर “खानेवाला कमाएगा' यह लक्ष्य रखकर हमें भारत की अर्थ 
रचना करनी होगी। चर्ख को जगह कताई की मशीनें तो चाहिए, परंतु सब कामों के 
लिए स्वचलित मशीनें नहीं। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य सामने रखकर ही हमें अन्य छह 
उत्पादनों का विचार करना चाहिए। 


अर्थ रचना में व्यक्ति 

व्यक्ति के उपयोग अथवा उसके रोजगार का विचार करते समय हमें पूर्ण एकात्म 
मानव का सदैव विचार रखना होगा। पिछली शताब्दियों के आर्थिक चिंतन और उसपर 
आधारित अर्थव्यवस्था का यह परिणाम हुआ है कि हाड़-मांस का वास्तविक मानव 
हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। हम उसके व्यक्तित्व का तनिक भी विचार नहीं 
करते। पूँजीवादी अर्थशास्त्र मनुष्य को एक अर्थ लोलुप प्राण (Economic man) 
मानकर चलता है। उसके सभी निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से होते हैं। ऐसे व्यक्ति के 
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सामने पाँच रुपए सदैव चार रुपयों से अधिक होते हैं । वह अर्थोत्पादन की प्रेरणा से ही 
काम करता है । ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ उसका लक्ष्य है। जैसे बाज़ार में बाक़ी चीज़ें 
ख़रीदी-बेची जाती हैं, वैसे ही मानवश्रम क्रय-विक्रय की वस्तु है। यह फ्री एंटरप्राइज 
की व्यवस्था है। प्रतिस्पर्धा के ब्रेक को छोड़कर वह किसी दूसरे नियंत्रण को अन्याय 
मानता है। इस दौड़ में जो सबसे पीछे रह गया, उसे साथ लेकर चलने का विचार करने 
के लिए वह तैयार नहीं, प्रत्युत उसके (Marginal unit) विनाश को वह न्याय मानता 
है। वह अनार्थिक है, उसे नष्ट होना चाहिए। यह उसकी धारणा है। उसके विनाश से 
धीरे-धीरे शक्ति सिमटकर कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है | इसको पूँजीवादी अर्थशास्त्र 
स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है। किंतु एकाधिकार होने के बाद प्रतिस्पर्धा का ब्रेक भी 
काम नहीं करता। उस स्थिति में प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा नष्ट हो 
जाती है। मूल्य मनमाने हो जाते हैं तथा गुण कौ दृष्टि से हास होने लगता है। 
उपभोक्ता के नाते भी इस अर्थशास्त्री की दृष्टि मानव की आवश्यकताओं अथवा 
इच्छाओं की ओर नहीं अपितु उसकी जेब पर अर्थात्‌ क्रयशक्ति पर रहती है। भूखे किंतु 
निर्धन की अपेक्षा पेट भरे और साधन की ही वहाँ चिंता की जाती है। फलतः जहाँ 
संपन्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नानाविध वस्तुओं का उत्पादन किया जाता 
है, वहाँ साधनहीन के लिए जीवन-निर्वाह को आवश्यकताओं का भी अभाव बढ़ता 


जाता है। 


पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास नहीं 

उत्पादन केंद्रीकरण एवं एकाधिपत्य के कारण उपभोक्त धीरे-धीरे प्रभावहीन हो 
जाता है। बाजारों का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें रामप्रसाद के पैर के 
नंबर का जूता मिलेगा। सभी क्षेत्रों में यह वर्गीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि व्यक्ति 
का निजी व्यक्तित्व नष्ट होकर वह एक नंबर बनता जा रहा है | ड्यूइ दशमलव प्रणाली 
के अनुसार जैसे पुस्तकों का वर्गीकरण कर उसे एक निश्चित नंबर दिया जाता है । वैसे 
ही मानव को भी दिया जा सकता है | व्यक्ति (Individual ) को ही सबकुछ माननेवाली 
अर्थव्यवस्था ने व्यक्तित्व (Individuality ) को बिल्कुल ही समाप्त करा दिया है। 
स्मष्टतः पूँजीवादी अर्थव्यवस्था “मानव” का विकास करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। 


समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रतिक्रियावादी 
पूँजीवाद के विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था आई। किंतु वह भी मानव को 


उसकी प्रतिष्ठा नहीं दे पाई । उसने पूँजी का स्वामित्व राज्य के हाथ में देकर संतोष कर 
'लिया। 
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किंतु ' राज्य” तो अत्यधिक Impersonal संस्था है | वहाँ का तो हर काम विधि- 
विधान और नियमों के अधीन चलता है। वहाँ तो सामान्यत: स्वविवेक के लिए स्थान 
नहीं और यदि कहीं रहता है तो शासनाधिकारियों में अत्युच्च कर्तव्यभाव एवं समाजनिष्ठा 
न रही तो पक्षपात और भ्रष्टाचार को प्रश्नय मिलता है। 

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ने तो केवल अर्थपरायण मानव का विचार किया तथा 
अन्य क्षेत्रों में उसे स्वतंत्र छोड दिया। अत: वह कुछ मात्रा में अपने व्यक्तित्व का 
विकास कर सका किंतु समाजवादी व्यवस्था तो ATA (Abstract man) जातिवाचक 
मानव का ही विचार करती है। उसमें व्यक्ति की रुचि, प्रकृति एवं गुणों की विविधता 
एवं उसके आधार पर विकास के लिए कोई स्थान नहीं । 

जिस प्रकार जेल मेन्यूअल में मानव का विचार कर उसकी आवश्यकताओं की 
चिंता की गईं है तथा उसके कार्यों का विधान किया गया है, इसी प्रकार समाजवादी 


व्यवस्था में मानव का विचार अत्यंत ही Impersonal आधार पर किया गया है। वहाँ 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है। 


व्यक्ति पर राज्य हावी 


समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति नहीं है। अब संपत्ति के निजी स्वामित्व से 
उत्पन्न होनेवाली समस्याओं से वह मुक्त है। किंतु संपत्ति से तथा उसके अर्जन की एषणा 
से जो व्यक्तित्व का विकास और पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है, उसकी वहाँ कोई समाधान 
कारक व्यवस्था नहीं की गई । राज्य को सर्वेसर्वा बना दिया गया है | व्यक्ति इस भीमकाय 
मशीन का पुर्जा मात्र रह गया है। यह पुर्जा ठीक-ठाक काम करे, इसके लिए किसी अंतःप्रेरणा 
का विचार नहीं हुआ। जिलास' के अनुसार शोषकों का पुराना वर्ग तो समाप्त हो चला है 
किंतु नौकरशाही का नया शोषक वर्ग उत्पन्न हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का जो 
विश्लेषण किया, उसमें कम्युनिज्म को पूँजीवाद की स्वाभाविक परिणति बताया है । पूँजीवाद 
में ही पूँजीवाद के विनाश के बीज छिपे हुए हैं, यह उसका विधान है। 
यह कल्पना साम्यवादी कार्यकर्ताओं को अपनी अंतिम विजय का विश्वास दिलाने 
के लिए चाहे लाभप्रद प्रतीत हो, किंतु उससे मानव की सुधारवादी एवं क्रांतिकारी प्रेरणा 
नष्ट हो जाती है। वह युग का निर्माता नहीं अथवा क्रांति का स्रष्टा नहीं। जो कुछ पूर्व 
निश्चित है, उसका निमित्त मात्र है । उसका काम तो विधि के विधान में कुछ तेजी लाना 
है। इसलिए वह मज़दूरों का संगठन करके भी उनके हित की चिंता नहीं करता, बल्कि 
` उन्हें साधन के रूप में ही प्रयोग करता है। कार्ल मार्क्स का दुंद्वात्मक भौतिकवादी विधान 
भी तब तक काम करता है, जब तक पूँजीवाद नष्ट होकर सर्वहारा के अधिनायक के 
3. मिलोवान जिलास (1911-1995) यूगोस्लाव कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ, विचारक और लेखक थे। 
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रूप में राज्य सर्वेसर्वा नहीं बन जाता। इसके बाद राज्य इस नियम को काम में नहीं आने 
देता। प्रति क्रांति को रोकने के नाम पर राज्य अधिकाधिक निरंकुश बनता जाता है तथा 
वह दिन जब राज्य समाप्त होकर राज्य-विहीन समाज व्यवस्था जन्म लेगी, एक कल्पना 
मात्र रह जाती है। वास्तव में क्रिया, प्रतिक्रिया और संक्रिया की प्रक्रिया को रोकना ही 
मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार एक प्रतिगामी एवं प्रगतिविरोधी कार्य है । मार्क्स अपने ही 
दर्शन को झुठलाता है । इन दोनों ही अवस्थाओं में मानव के सही एवं पूर्ण रूप को नहीं 
समझा गया। एक में उसे स्वार्थी, अर्थपरायण, संघर्षशील एवं मत्स्यन्याय-प्रवण प्राणी 
माना गया है, तो दूसरी में व्यवस्थाओं और परिस्थितियों का दास, अकिंचन एवं अनास्थामय 
माना गया है। शक्तियों का केंद्रीकरण दोनों में अभिप्रेत है। फलतः दोनों का परिणाम 
अमानवीयकरण (Dehumanisation) में हो रहा है। 
भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव अपने को खोता जा रहा है | हमें मानव को पुनः 
अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करना होगा, उसकी गरिमा का उसे ज्ञान कराना होगा, उसको 
शक्तियों को जगाना होगा तथा उसे देवत्व की प्राप्ति के हेतु पुरुषार्थशील बनाना होगा। 
यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही संभव है। 
हमें समाजवाद अथवा पूँजीवाद नहीं “मानव का उत्कर्ष और सुख चाहिए। मानव ' 
को दाँव पर लगाकर आज दोनों लड़ रहे हैं। दोनों ने न तो मानव को समझा है और न 


उन्हें मानव को चिंता है। 


डमारी अर्थव्यवस्था 

हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए- 

1. प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की आश्वस्ति तथा राष्ट्र को सुरक्षा 
सामर्थ्य की व्यवस्था। 
इस स्तर के उपरांत उत्तरोत्तर समृद्धि, जिससे व्यक्ति और राष्ट्र को वे साधन 
उपलब्ध हो सकें, जिससे वे अपनी चिति के आधार पर विश्‍व की प्रगति में 
योगदान कर सकें। 
उपर्युक्त लक्ष्यों की सिद्धि के लिए प्रत्येक सवय एवं स्वस्थ व्यक्ति को _ 
साभिप्राय रोज़गार का अवसर देना तथा प्रकृति के साधनों का मितव्ययिता 
के साथ उपयोग करना। 
राष्ट्र के उत्पादक उपादानों का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिको का विकास 


करना। 
यह व्यवस्था 'मानव' की अवहेलना न कर उसके विकास में साधक हो 


तथा समाज के सांस्कृतिक एवं अन्य जीवन-मूल्यों की रक्षा करे। यह 
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लक्ष्मण रेखा है, जिसका अतिक्रमण अर्थ रचना किसी भी परिस्थिति में नहीं 
कर सकती। 
6. विभिन्न उद्योगों आदि में राज्य, व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का 
निर्णय व्यावहारिक आधार पर हो। 
ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिनका विचार कर हमें अर्थ रचना करनी होगी। आज 
की परिस्थिति में यदि किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा में 
परिवर्तन को बताना हो तो वे हैं “विकेंद्रीकरण और स्वदेशी ' | हम आज जो रचना कर 
रहे हैं, उसमें ' केंद्रीकरण' जान अथवा अनजान में हमारी श्रद्धा का विषय बन गया है। 
केंद्रीकरण ही आर्थिक है, यह हमारी मान्यता बन गई है और इसलिए उसके दुष्परिणाम 
को चिंता न करते हुए अथवा जानकर भी विवश से हम उसी ओर बढ़ रहे हैं । यही हाल 
“स्वदेशी का है। स्वदेशी की कल्पना बीते युग की तथा प्रतिगामीपन की द्योतक समझी 
जाती है। विदेशों की हर वस्तु हम बडे चाव से ले रहे हैं। विचार, व्यवस्था, पद्धति, 
पूँजी, उत्पादन-प्रणाली, प्रौद्योगिकी तथा उपभोग के मानदंड सभी क्षेत्रों में हम विदेशों 
पर निर्भर हैं । यह प्रगति का रास्ता नहीं । इससे विकास नहीं होगा। हम अपने 'स्व' को 
विस्मृत कर परतंत्र हो जाएँगे। ' स्वदेशी ' के भावात्मक रूप को समझकर हमें उसे सृजन 
का आधार एवं अवलंब बनाना चाहिए। 


नवनिर्माण करना होगा 

समयाभाव के कारण मैंने अर्थव्यवस्था के संस्थागत पहलुओं (Institutional 
Aspects) की चर्चा नहीं को है। किंतु यह स्पष्ट है कि अनेक पुरानी संस्थाएँ बदलेगी 
और नई जन्म लेंगी। इस परिवर्तन के कारण जिनका पुरानी संस्थाओं में निहित स्वार्थ है, 
उन्हें धक्का लगेगा। कुछ लोग जो प्रकृति से ही अपरिवर्तनवादी हैं, उन्हें भी सुधार और 
सृजन के इन प्रयत्नो में कुछ कष्ट होगा। किंतु बिना औषधि के रोग ठीक नहीं होता और 
व्यायाम के कष्ट उठाए बिना बल भी नहीं आता। अतः हमें यथास्थिति का मोह त्यागकर 
नव-निर्माण करना होगा। हमारी रचना में प्राचीन के प्रति अश्रद्धा एवं अवज्ञा का भाव 
अवश्य नहीं होना चाहिए। किंतु उससे चिपके रहने की आवश्यकता नहीं । परितर्वन की 
दिशा कौन सी होगी, इसका हमने ऊपर विचार किया है। 


उपसंहार 

हमने “मानव' के समग्र एवं संकलित स्वरूप का इन चार दिनों में थोड़ा विचार 
किया है। इस आधार पर हम चलें तो हम भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों के साथ 
राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता और विश्व एकता के आदर्शों को एक समन्वित रूप में 
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(Integrated) रख सकेंगे। इनके बीच का विरोध नष्ट होकर वे परस्पर पूरक होंगे । 
मानव अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। 

हमने यहाँ तात्त्विक विवेचन किया है। किंतु भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता मात्र 
दर्शन शास्त्री एवं Academician नहीं । हम तो भारतीय जनसंघ के माध्यम से राष्ट्र को 
सबल, समृद्ध और सुखी बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। अत: इस अधिष्ठान पर हमें 
राष्ट्र रचना का व्यावहारिक प्रयत्न करना होगा। हमने अपनी प्राचीन संस्कृति का भी 
विचार किया है। किंतु हम कोई पुरातत्त्ववेत्ता नहीं है । हम किसी पुरातत्त्व संग्रहालय के 
संरक्षक बनकर नहीं बैठना चाहते। हमारा ध्येय संस्कृति का संरक्षण नहीं अपितु उसे 
गति देकर सजीव व सक्षम बनाना है। उसके आधार पर राष्ट्र की धारणा हो और हमारा 
समाज स्वस्थ एवं विकासोन्मुख जीवन व्यतीत कर सके, इसकी व्यवस्था करनी है। इस 
दृष्टि से हमें अनेक रूढ़ियाँ ख़त्म करनी होगी, बहुत से सुधार करने होंगे, जो हमारे 
मानव का विकास और राष्ट्र की एकात्मता की वृद्धि में पोषक हों, वह हम करेंगे और 
जो बाधक हो उसे हटाएँगे। ईश्वर ने जैसा शरीर दिया है, उसमें मीनमेख निकालकर 
अथवा आत्मग्लानि लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। पर शरीर में फोड़ा होने पर 
उसका ऑपरेशन तो आवश्यक है। सजीव और स्वस्थ अंगों को काटने की जरूरत नहीं 
है। आज यदि समाज में छुआछूत और भेदभाव घर कर गए हैं, जिसके कारण लोग 
मानव को मानव समझकर नहीं चलते और जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक सिद्ध हो 
रहे हैं तो हम उनको ख़त्म करेंगे। 

हमें उन संस्थाओं का निर्माण करना होगा, जो हमारे अंदर कर्मचेतना पैदा करें, 
हमें स्व-केंद्रित एवं स्वार्थी बनाने के स्थान पर राष्ट्रसेवी बनाएँ, अपने बंधुओं के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ही नहीं उनके प्रति आत्मीयता और प्रेम पैदा करें। 

इस प्रकार को संस्थाएँ ही वास्तव में हमारी चिति का आविष्कार कर सकेंगी। 


हमारा विराट्‌ 

जैसे राष्ट्र का आधार चिति होती है वैसे ही जिस शक्ति से राष्ट्र की धारणा होती 
है, उसे ‘fate’ कहते हैं। “विराट्‌” राष्ट्र की वह कर्मशक्ति है, जो चिति से जाग्रत्‌ एवं 
संगठित होती है। विराट्‌ का राष्ट्रजीवन में वही स्थान है, जो शरीर में प्राण का है। प्राण 
से ही सभी इंद्रियों को शक्ति मिलती है। बुद्धि को चैतन्य प्राप्त होता है और आत्मा 
शरीरस्थ रहता है। राष्ट्र में भी विराटू के सबल होने पर ही उसके भिन्न-भिन्न अवयव 
अर्थात्‌ संस्था सक्षम और समर्थ होती हैं। अन्यथा संस्थागत व्यवस्था केवल दिखावा 
मात्र रह जाता है। विराट्‌ के आधार पर ही प्रजातंत्र सफल होता है और राज्य बलशाली 
बनता है | इसी अवस्था में राष्ट्र की विविधता उसकी एकता के लिए बाधक नहीं होती। 
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भाषा, व्यवसाय आदि भेद तो सभी जगह होते हैं । किंतु जहाँ विराट्‌ जाग्रतू रहता है, वहाँ 
संघर्ष नहीं होते, सब लोग शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों की भाँति या कुटुंब के घटकों 
के समान परस्परपूरकता से काम करते रहते हैं । 


हम विराटू जाग्रत्‌ करें 

हमें अपने राष्ट्र के विराट्‌ को जाग्रत्‌ करने का काम करना है । अपने प्राचीन के 
प्रति गौरव का भाव लेकर, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन लेकर और भविष्य की 
महत्त्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुट जाएँ। हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने 
की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमरीका को प्रतिकृति। 

विश्‍व का ज्ञान और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसा 
भारत निर्माण करेंगे, जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा तथा जिसमें 
जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानव ही नहीं, अपितु सृष्टि 
के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर 'नर से नारायण” बनने में समर्थ हो सकेगा। यह 
हमारी संस्कृति का शाश्वत दैवी और प्रबहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्वमानव के 
लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। भगवान्‌ हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य में सफल हों, 
यही प्रार्थना है। 


पाञ्चजन्य अप्रैल 25, 1965 
oO 
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योजनाओं की असफलता साधनों के अभाव में नहीं 
( गतांक से आगे ) * 

यह धनराशि अधिक समझी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने इसे घटाकर 21,500 
करोड़ के निश्चित लक्ष्य तथा साधन जुट सकें तो 22,500 करोड़ तक की योजना बनाने 
का निर्णय लिया। आयोग के विभागों ने जो कार्यक्रम बनाए थे, वे 1960-61 के मूल्यों 
पर थे। 21,500 करोड़ का लक्ष्य 1962-63 के मूल्यों पर निश्चित हुआ है। 


पंचवर्षीय विभाजन कृत्रिम 

1960-61 में थोक मूल्य सूचक अंक (1952-53 < 100) 124.9 था, यह 
1963-64 में बढ़कर 135.3 हो गया तथा जनवरी 1965 में 158.5 था, अर्थात्‌ इन 
वित्तीय लक्ष्यों का कार्यक्रम के साथ कोई मेल नहीं रहेगा। अब जब भौतिक कार्यक्रम 
को काटने की कोशिश की जा रही है तो उसमें किसी निश्चित सिद्धांत या परस्परपूरकता 
का आधार न होकर सौदेबाजी तथा विभिन्न प्रदेशों के राजनीतिक दबाव भी कारगर 
सिद्ध होंगे। स्पष्ट है कि इसमें से गठी हुई, परस्परपूरक कार्यक्रमों वाली तथा एकात्म 
समन्वित एवं संतुलित योजना तैयार नहीं हो सकती। अच्छा तो यह होगा कि योजना 
के भौतिक कार्यक्रमों को ख़ूब सोच विचार कर पूर्ण विवरण के साथ तैयार किया जाए। 
किंतु उसको 5 वर्ष की अवधि से न बाँधा जाए। राष्ट्र के जीवन का पंचवर्षीय काल 
खंडों में विभाजन कृत्रिम है । इससे चुनाव के दलीय राजनीतिक उद्देश्य भले की सिद्ध 
हों, आर्थिक उद्देश्यों की ओर बढ़ने में कोई लाभ नहीं होता बल्कि असंतुलन ही 
बढ़ता है। 


* देखें, योजना बदलो-1, अध्याय-11 । 
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- असंभव शर्ते 


1. साधनों के बारे में इतना ही बताया गया है कि 2500 करोड़ रुपए विदेशी 
सहायता के रूप में तथा 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक के टेक्स लगाकर 
इकट्ठा किया जाए। शेष विभिन्न सरकारें अपने राजस्व से जुटा सकेंगी, 
किंतु उसके लिए शर्तें यह होंगी कि तीसरी योजना के राष्ट्रीय आमदनी 
संबंधी तथा अन्य लक्ष्य 1965-66 के अंत तक पूरे हो जाएँ। 

2. सरकारों की टेक्स से आय प्रति वर्ष कम-से-कम 8 प्रतिशत बढ़ती जाए, 
जो उत्पादन लक्ष्यों की उपलब्धि पर निर्भर है। 

3. सरकारी उद्योगों से कम-से-कम 12 प्रतिशत का मुनाफा कमाया जाए। 
सुरक्षा पुनर्वास तथा खाद्य सहायता की मदों में खर्चा न बढ़े | 
सरकार के सामान्य प्रशासन तथा योजना से बारह के विकास खर्च में 
क्रमश: 5 और 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि न हो। 

6. सरकार के खर्चो में भारी किफायत बरती जाए। 

अभी तक के अनुभवों से इतना कहा जा सकता है कि ऊपर की सभी बातें 

असंभव जैसी हैं, “न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी ' वाली कहावत चरितार्थ होगी। 
सुरक्षा और पुनर्वास का व्यय हमारे हाथों में नहीं है। पाकिस्तान और चीन का जैसा 
रवैया चला आ रहा है, उससे यह मानना कि इन मदों में हमें अधिक खर्च नहीं करना 
पड़ेगा, यथार्थ से आँखें मूँदना होगा। इस प्रकार के अयथार्थवादी अनुमानों का यह 
परिणाम होता है कि लक्ष्यों और उपलब्धियों में भारी अंतर आ जाता है तथा जनता के 
ऊपर भार बढ़ता जाता है। 

चौथी योजना के लिए जो भौतिक लक्ष्य स्मृति पत्र में दिए है, उनका फिर से निर्धारण 

हो रहा है, क्योंकि वे 1960-61 के मूल्यों पर 24000 करोड़ रुपए के वित्तीय लक्ष्यों के 
आधार पर तय किए गए थे। अत: उनका यहाँ पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। 


तेज़ी से बढ़ती ss बेकारी 


रोज़गार की दृष्टि से चौथी योजना में 2 करोड़ लोगों को काम देने का अनुमान लगाया 
गया है। अभी तक का अनुभव यह है कि योजनाएँ बनाते समय कितने लोगों की रोज़गार 
को व्यवस्था का वायदा किया जाता है, उससे काफ़ी कम लोगों को काम मिलता है । तीसरी- 
योजना ने कृषि के अतिरिक्त क्षेत्रों मे 2 करोड़ 50 लाख लोगों का रोज़गार देने का लक्ष्य 
रखा था। किंतु अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मुश्किल से 95 लाख लोगों को काम 
मिल पाएगा। इसी प्रकार दूसरी योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 80 लाख लोगों को काम देने 
को बात थी, किंतु कुल मिलाकर 65 लाख लोगों को काम मिल पाया। 
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प्रत्येक योजना में बेकारी को ख़त्म करना तो दूर, पाँच वर्षों में नए श्रमयोग्य 
व्यक्तियों को भी पूरी तरह रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती। फलत: प्रत्येक योजना 
के बाद बेकारों की सख्या बढ़ती जाती है। 


(लाख में ) 
दूसरी तीसरी चौथी 
योजना आरंभ में बेकारों की संख्या 53 80 125 
काम लायक व्यक्तियों की नई भरती 100 175 231 
कुल रोज़गार का लक्ष्य 100 140 200 
कुल रोजगार का अनुमान 73 ॥ ८0 
योजना के अंत में बेकारी की संख्या 80 125 156 


अर्ध-रोजगार वालों की समस्या बेकारों से अलग है। उनकी संख्या में भी भारी 
बढ़ोतरी हो रही है। स्पष्ट है कि हम देश के विकास के लिए मानवशक्ति का पूरा 
उपयोग नहीं कर रहे | योजनाओं की यह मौलिक गलती है कि श्रम प्रधान नहीं है। 

वित्तीय लक्ष्यों की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र की चौथी योजना पिछली तीन योजनाओं 
में कुल मिलाकर किए गए ख़र्चे से भी अधिक है। नीचे लिखे आँकड़ों से यह स्पष्ट हो 
जाएगा। 


सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र कुल करोड़ रुपए में 


कुल व्यय पूँजी पूँजी पूँजी कुल व्यय 
विनियोग विनियोग विनियोग 


पहली योजना 1960 1560 1800 3360 3760 
(1951-56) 

दूसरी योजना 4600 3650 3100 6750 7700 
(1956-61) 

तीसरी योजना 7500 6300 4100 10400 11600 
कुल 14060 11510 9000 20510 23060 
चौथी योजना 15620 12995 6980 19975 22600 


चीजों के दाम और इसलिए योजनाओं की लागत बढ़ जाने के कारण हमें बढ़े हुए 
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आँकड़ों से तो घबराने की ज़रूरत नहीं । किंतु सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए 
निर्धारित लक्ष्यो के अनुपात को देखने के बाद यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार 
की हवस बढ़ती जा रही है। अभी तक का अनुभव यह बताता है कि सरकारी क्षेत्र अपने 
जिम्मे काम तो बहुत ले लेता है, पर उसे पूरा नहीं कर पाता, दूसरी ओर गैर-सरकारी 
क्षेत्र न केवल दिए हुए लक्ष्यों को पूरा करता है बल्कि आगे भी निकल जाता हैं । योजना 
का मतलब है कि देश के साधनों को इस तरह काम में लाया जाए कि कम-से-कम 
समय में ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ हो सके। 
इस दृष्टि से जिसमें काम करने की ताक़त है, कमाकर देश की समृद्धि बढ़ाने का 
मौक़ा देना चाहिए। हाँ, कमाने के बाद कमाई में सारा देश भागीदार हो, इसके लिए 
ठीक बँटवारे का अवश्य ध्यान रखना होगा। किंतु पुरुषार्थ पर प्रतिबंध लगाना उचित 
नहीं। पर जिस किताबी समाजवाद के नाम पर योजनाएँ बनाई जा रही है, उसमें यह 
प्रतिबंध आवश्यक समझा जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 'प्रजातंत्र और 
समाजवाद' पर नियुक्त उप समिति के प्रतिवेदन के परिच्छेद 33 में स्पष्ट लिखा है, 
“सामाजिक न्याय का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सरकारी क्षेत्र के 
विस्तार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की बढ़ोतरी की दिशा और ढंग पर प्रभावी नियंत्रण न 
लाया जाए।'' चौथी योजना इसी आधार पर बनाई गई है। 
जनसंघ का मत है कि निजी और सरकारी क्षेत्र के किताबी भेद को समाप्त कर 
एक राष्ट्रीय क्षेत्र को कल्पना करनी चाहिए और फिर प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को 
उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश का विकास करने का अवसर देना चाहिए। 
हर क़दम पर रोक लगाने की प्रवृत्ति अंग्रेजी जमाने की देन तथा परस्पर अविश्वास की 
सूचक है। 
चौथी योजना बड़ी हो या छोटी यह भी विवाद आजकल चल रहा है। देश की 
गरीबी और आवश्यकताओं को बताकर बड़ी योजनाओं की अपरिहार्यता का प्रतिपादन 
किया जाता है। दूसरी ओर साधनों के अभाव के आधार पर योजना को छोटी करने की 
सलाह दी जाती है। हम योजना को छोटी करने की बात नहीं कह सकते। यदि ऐसा 
किया गया तो गरीबी को मिटाना तो दूर, हम आज का स्तर भी क्रायम नहीं रख पाएंगे । 


विकास के लिए तो साधन जुटाए जा सकते हैं। पिछली योजनाओं की असफलता का 
कारण साधनों की कमी नहीं है। 


जनता पर भार 
1958-59 को क़ौमतों के अनुसार 1948 से लेकर 1951 तक 1,300 करोड़ रुपए 


प्रतिवर्ष पूँजी निर्माण का अनुमान लगाया गया। पहली योजना में यह औसत 1,600 
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करोड रुपए प्रतिवर्ष तथा दूसरी में 2,500 करोड रुपए प्रतिवर्ष हो गया। तीसरी योजना 
के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किंतु केंद्रीय सरकार के साधनों से जबकि पहली योजना में 
1396.3 करोड़ रुपए का तथा दूसरी में 3,470 करोड़ रुपए का पूँजी निर्माण हुआ था, 
वहाँ तीसरी योजना के पहले चार वर्षा में 50,025 करोड़ रुपए के पूँजी निर्माण का 
अनुमान है । पूँजी निर्माण के लिए बचत के साथ ही बढ़े हुए सरकारी खर्चा के लिए भी 
जनता ने साधन जुटाए हैं। 1950-51 में केंद्र और प्रांत की सरकार राष्ट्रीय आमदनी का 
8.2 प्रतिशत राजस्व के रूप में वसूल करती थी। 1960-61 में यह बढ़कर 12.2 
प्रतिशत हुआ तथा 1965-66 में 16.7 प्रतिशत तथा 1970-71 में 18.5 प्रतिशत होने का 
अनुमान है। 
--पाज्चजन्य, अप्रैल 26, 1965 
Oo 
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17 


डी.एम.के. को बहुभाषी केंद्र चाहिए 
बी.जे.एस. को एकभाषी 


दीनदयालजी के साथ मद्रास में विशेष araf! 


अंग्रेजी भाषा के संबंध में यथास्थिति क्यों न बरक्ररार रखी जाए? 


: एक स्वतंत्र देश को स्वतंत्रता की चुनौतियों से भी निपटना होगा, जैसे हमने 


देश के रजवाड़ों के संबंध में किया। रक्षा के क्षेत्र में हमें चीन के आक्रमण 
को झेलना पड़ा और सेना का आधुनिकीकरण करना पड़ा। हम यथास्थिति 
को बरकरार रखकर चुनौतियों से नहीं निपट सकते। हमें उनका सामना 
करके ही उन पर विजय पानी होगी। 

अंग्रेज़ी भाषा हमें संसार से संचार का अवसर देती है। अगर हम यह 
खिड़की बंद कर दें तो क्या हम दुनिया से कट नहीं जाएँगे ? 


: यह हीन भावना का लक्षण है, जो हमें कहता है कि हमें ज्ञान हमेशा किसी 


बाहरी से लेना पड़ेगा। यह हताशा का स्वर है। हमें अपना ख़ुद का ज्ञान 
अर्जित करके विश्‍व को देना होगा। हमारी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति 
और परंपरा रही है, इसे हम अपनी भाषा में ही विश्व को दे सकते हैं। 
यह सच नहीं है कि अंग्रेजी में ही सारा ज्ञान है, फ्रेंच, जर्मन और रूसी 
भाषाओं में भी काफ़ी कुछ है। हमारे लाखों युवा केवल अंग्रेजी सीखते हैं, 
अगर वे अन्य भाषाएँ भी सीखें तो हमारे ज्ञान में कई गुना वृद्धि होगी। 
कया यह सच है कि हिंदीभाषी राज्यों में भी 80 प्रतिशत काम अंग्रेज़ी 
में होता है? 
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इस पाप में हर राज्य सरकार बराबर की भागीदार है। लेकिन जहाँ तक हिंदी 
वाले राज्यों में हिंदी के प्रयोग की बात है, वे अन्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा 
का इस्तेमाल करनेवाले राज्यों से कहीं आगे हैं। आज के समय में उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में विधायिका के सभी कार्य हिंदी 
भाषा में ही होते हैं। अन्य सभी दफ्तरों में भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा 
है। कुछ सालों की बात है, जब हिंदी पूरी तरह अंग्रेजी की जगह ले लेगी। 
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़्यादातर काम हिंदी में होता है और कई मामलों 
की सुनवाई भी हिंदी में होती है। सन्‌ 1950 से पहले जब संविधान नहीं 
बना था तब मध्य भारत हाई कोर्ट में हिंदी इस्तेमाल होती थी। यह दिखता 
है कि सरकारी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हिंदी उपयुक्त है। 
इस भाषा का इतना विकास हो चुका है कि इसे सरकारी कामकाज की 
भाषा बनाया जा सके। अगर कोई दिक्कत है तो तंत्र की इच्छाशक्ति को 
कमी है। कुछ मामलों में सरकारी अमले की हिंदी की जानकारी की कमी 
भी एक कारण हो सकती है। 

क्या गैर-हिंदीभाषी राज्यों को दिक्कत होगी, अगर हिंदी को एकमात्र 
सरकारी भाषा बनाया जाए और क्या इससे हिंदीभाषी राज्यों को बढ़ावा 
नहीं मिलेगा ? 

अगर सभी स्थानीय भाषाओं को यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं का माध्यम 
बना दिया जाता है तो भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि 
अगर हिंदी की शिक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए और राजनीतिक लोग 
हिंदी के प्रति द्वेष उत्पन्न करना बंद कर दें तो गैर-हिंदीभाषी राज्यों के लोग 
जल्द ही हिंदीभाषी राज्यों से आगे निकल जाएँगे, जैसा कि अभी अंग्रेज़ी के 
मामले में है। 

अगर अंग्रेज़ी को हटा दिया जाए तो कया देश की एकता पर असर नहीं 
पड़ेगा ? 

देश की एकता लोगों की इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। अगर उनका साथ 
रहने का मजबूत इरादा है, राष्ट्र में उनका विश्वास है तो जनता और सरकार 
हर क़ीमत पर अखंडता बरक्करार रखेगी। जब ये चीजों नहीं थीं तो 1947 में 
न तो बंगाल, न ही पंजाब एक रह पाया जबकि पूरे प्रांतों की भाषा एक ही 
थी। किसी भी जीवित प्राणी का क्षय तभी होता है, जब उसके अंदर किसी 
अवांछित, बाहरी तत्त्व की मौजूदगी हो। अंग्रेज़ी ऐसी ही एक विदेशी चीज़ 
है। अंग्रेजों के शासन में एकता बनावटी और नकारात्मक चीज़ थी। 
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प्रश्‍न : 


उत्तर 


प्रश्‍न : 


उत्तर : 


प्रश्‍न : 


उत्तर 


प्रश्‍न : 


उत्तर 


दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड बारह) 


सकारात्मक और सृजनात्मक एकता हमारी अपनी भाषाओं के ज़रिए ही 
संभव है । 

अगर भाषा देश की एकता के लिए जरूरी नहीं है तो फिर कौन हिंदी 
के लिए fare लिए बैठा है? क्या इससे भारत की विविधता ख़त्म नहीं 
हो जाएगी ? 


: हिंदी की ज़रूरत हमें देश की आंतरिक एकता के लिए नहीं है। हमें एक 


ऐसी सरकारी कामकाज की भाषा चाहिए, जो देश की अपनी हो | ऐतिहासिक 
कारणों से यह जगह हिंदी की है। राज्य स्तर तक सरकारी कामकाज क्षेत्रीय 
भाषाओं में निपटाए जा सकते हैं। कई ऐसे केंद्रीय विभाग जो कि सीधा 
जनता से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी अपने काम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं 
का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में मुश्किल से 5% ही काम रह जाता है 
जो कि अंग्रेजी में होता है। अगर अंग्रेजी जाती है तो उसकी जगह सिर्फ़ 
हिंदी नहीं लेगी, वहाँ भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान मिलेगा। 

आप अंग्रेज़ी को विदेशी भाषा क्यों मानते हैं? हमारे देश के भी कुछ 
लोग उसे अपनी मातृभाषा की तरह ही बोलते हैं। 

कोई भाषा इसलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं हो जाती, क्योंकि वह जनता के एक 
वर्ग द्वारा बोली जाती है। उसके पीछे उसकी आत्मा, साहित्य, संरचना, 

शब्द, अलंकार, रूपक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे जैसी कई चीजें होती हैं, जो 
देश और उसकी भूमि से ताल्लुक रखें। जो उसके संस्कृति और इतिहास 
का हिस्सा हों। भारत की कई क्षेत्रीय भाषाएँ इस कसौटी पर खरी उतरती 
हैं, लेकिन क्या वो 'पूरे भारत' का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब हम उनके 
दृष्टिकोण और साहित्य को देखें? केवल एक ही क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व 

करने के कारण वे क्षेत्रीय हैं। 

भाषा सिर्फ़ एक माध्यम है, संगीत, विज्ञान या फिर दवाओं की तरह। 

बो विदेशी कैसे हो सकती है? 


: भाषा सिर्फ़ विचारों को प्रकट करने का माध्यम नहीं है। वह विचारों को 


आकार देने का माध्यम भी है। 
आप ख़ुद को डी.एम:के. से किस तरह अलग पाते हैं? 


: डी.एम.के. एक बहु-भाषीय केंद्र चाहता है। हम चाहते हैं कि केंद्र में एक 


भाषा हो और साथ ही लोगों को इसके इस्तेमाल में कोई दिक्कत न आए। 
अगर सभी अलग-अलग 14 भाषाओं में केंद्र काम करे तो यह एक बिल्कुल 
ही अलग बात होगी। यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई 
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भाषाएँ हैं। स्विट्जरलैंड में यह किया जा सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल 

भी बहुत छोटा है और भाषाएँ केवल तीन, ज़्यादातर लोग तीनों भाषाएँ 

जानते हैं। जनसंघ की भाषानीति हिंदी के साथ, सभी क्षेत्रीय भाषाओं के 
साथ और ज़रूरी विदेशी भाषाओं के साथ भी इनसाफ़ करती है। 

--ऑर्गनाइज़र; अप्रैल 26, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

Oo 
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कांग्रेस के हाथों में 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं 


झार रत सरकार की घोषणाएँ, जो यूनाइटेड किंगडम की मध्यस्थता करने की पेशकश 
से संबंधित थीं, वे बीच भँवर में फँस गई हैं। राष्ट्र का दृढ निश्चय था कि 
आक्रमणकारियों को देश की ज़मीन से खदेड़ भगाया जाए। लेकिन सरकार असमंजस 
की स्थिति में नज़र आती है। जिस तरह का उनका बरताव है, यह अनिर्णय और आपसी 
समझ का अभाव दरशाता है। जनता ने जो सरकार में अपना विश्वास दिखाया है, वह 
उसे खोती जा रही है। उन्होंने साबित कर दिया है कि देश की एकता, अखंडता और 
सम्मान उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने जनभावनाओं का 
निरादर किया है और जनता के प्रतिनिधित्व का अधिकार खो दिया है। 
— ऑर्गनाइजर; मठ 70, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


19 
योजना बदलो-3 | 


छोटी नहीं, छोटी इकाइयों की बड़ी योजना आवश्यक 

पिछली तीन योजनाओं में नए Saal से जितने साधन जुटाने की बात कही गई, 
उससे अधिक का बोझा जनता पर डाला गया और वह उसने वहन भी किया। किंतु 
दूसरी ओर शासन ने अपने ख़र्चों को कम करके योजना के लिए वित्त जुटाने में कोई 
योगदान नहीं दिया। निम्नलिखित तालिका इस विषय को स्पष्ट करती है-- 


(करोड़ रुपए में) 
प्रथम योजना दूसरी योजना तीसरी योजना | 
अनुमान--वास्तविक अनुमान--वास्तविक मूल्य अनुमान 
1961-64 तक | 


'चालू राजस्व से चत 570 637) 350 50 २9 
नए टेक्स से आय ... oe 850 1078 1710 931 | 
सार्वजनिक ऋण 115 204 700 810 800 548 | 
अल्प बचत 225 243 500 400 600 327 | 
रेलवे का योग 170. 115 150 150 100 72 | 
अन्य सार्वजनिक | 
उद्योगों का अंश z ३ तयी g 450 129 | 
अन्य निधियाँ 178 239 250 230 540 638 

550 616 


घारे की अर्थव्यवस्था 521 18? 1200 948 
विदेशी सहायता o SOO TO | 


2069 4800 4656 7500 
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कांग्रेस के हाथों में 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं 


Rh सरकार को घोषणाएँ, जो यूनाइटेड किंगडम की मध्यस्थता करने की पेशकश 
से संबंधित थीं, वे बीच भंवर में फँस गई हैं। राष्ट्र का दृढ निश्चय था कि 
आक्रमणकारियों को देश की जमीन से खदेड़ भगाया जाए। लेकिन सरकार असमंजस 
को स्थिति में नजर आती है। जिस तरह का उनका बरताव है, यह अनिर्णय और आपसी 
समझ का अभाव दरशाता है। जनता ने जो सरकार में अपना विश्वास दिखाया है, वह 
उसे खोती जा रही है। उन्होंने साबित कर दिया है कि देश की एकता, अखंडता और 
सम्मान उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने जनभावनाओं का 
निरादर किया है और जनता के प्रतिनिधित्व का अधिकार खो दिया है। 
— ऑर्णनाइज़र, AE 10, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


19 


योजना बदलो-3 


छोटी नहीं, छोटी इकाइयों की बड़ी योजना आवश्यक 

पिछली तीन योजनाओं में नए टैक्सों से जितने साधन जुटाने की बात कही गई, 
उससे अधिक का बोझा जनता पर डाला गया और वह उसने वहन भी किया। किंतु 
दूसरी ओर शासन ने अपने ख़र्चों को कम करके योजना के लिए वित्त जुटाने में कोई 
योगदान नहीं दिया। निम्नलिखित तालिका इस विषय को स्पष्ट करती है-- 


(करोड़ रुपए में) 
प्रथम योजना दूसरी योजना तीसरी योजना 
अनुमान--वास्तविक अनुमान--वास्तविक मूल्य अनुमान 
1961-64 तक 


228) MO © eee an 
चालू राजस्व से बचत 570 637 350 50 550 279 


नए टेक्स से आय $3 ऽ 850 1078 1710 931 
सार्वजनिक ऋण 115 204 700 810 800 548 
अल्प बचत 225 243 500 400 600 327 
रेलवे का योग 170 115 150 150 100 72 
अन्य सार्वजनिक 

उद्योगों का अंश द; it A: डा 450 129 
अन्य निधियाँ 178 239 250 230 540 638 


घाटे की अर्थव्यवस्था 521 189 1200 948 550 616 
विदेशी सहायता 290 333 800 1090 2200 1206 
2069 4800 4656 7500 
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योजना का स्वरूप क्या हो 

तीसरी योजना में जो टेक्स लगे, उनसे कुल पाँच वर्षों में, 2400 करोड़ रुपए से 
ज़्यादा की आय कूती जा रही है। कितु साथ ही योजना के विस्तार तथा मूल्यों की वृद्धि 
के कारण योजना का परिव्यय भी 8,400 करोड़ रुपए के लगभग हो गया है। 1965- 
66 में भारत की राष्ट्रीय आमदनी का 13 प्रतिशत तक रैक्‍्सों के रूप में सरकार के पास 
पहुँचेगा। 

अत: प्रश्न साधनों का नहीं बल्कि साधनों के ठीक-ठीक उपयोग का है। हमारी 
योजनाओं का सबसे बड़ा दोष यही है, एक ओर तो सरकार की फिजूलख़र्ची और व्यय 
इतना बढ़ गया है कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो व्यय उत्पादक मदों में लगाना 
चाहिए, वह व्यर्थ खर्च हो जाता है। दूसरी ओर हमने योजनाओं को इतना पूँजीप्रधान 
बनाया है कि जहाँ एक रुपए से काम चलता है, वहाँ चार खर्च करने पडते हैं । इस नाते 
हर योजना पिछली के मुक़ाबले ज़्यादा महँगी सिद्ध हो रही है। इस मामले में सरकारी 
और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योग समान रूप से दोषी है। कारण वे विदेशी 
ढाँचे का अंधानुकरण करके अपनी योजनाएँ बनाते हैं। अत: जरूरत है कि हम भारत 
को आवश्यकता और साधनों के हिसाब से अपने यहाँ का औद्योगिक ढाँचा खड़ा He | 
यदि विकेंद्रीकरण के आधार पर मशीन से चलनेवाले उद्योग खड़े किए जाएँ तो इन 
साधनों से ज्यादा पैदा किया जा सकेगा तथा और अधिक साधन भी जुटाए जा सकेंगे। 
गाँवों और खेती दोनों का विकास करने के लिए भी यह उपयोगी होगा। इससे बेकारी 
और विषमता दोनों ही मिटेगी। 


छोटी डकाड्यो की बड़ी योजना 

इसलिए हम छोटी योजना नहीं चाहते हैं बल्कि छोटी इकाइयों की बड़ी योजना 
चाहते हैं। यह योजना वास्तव में जनता की योजना होगी तथा भारत के प्रत्येक व्यक्ति 
के सामने जिसके पास थोड़े बहुत साधन हैं या कुछ जुटाने का विचार करता है, प्रयत्न 
और पुरुषार्थ का अवसर खड़ा होगा। दो-चार बड़े-बड़े पूँजीपति या सरकार उद्योगपति 
बनकर आएँ तथा शेष जनता मजदूर बनकर उनकी योजनाओं को पूरा करने में ही 
अपना अहो भाग्य समझे, यह ठीक नहीं है। पूँजीपति के शोषण से बचाने का नाम 
लेकर समाजवाद के नारे के आधार पर सरकार अपना विस्तार कर रही है । दूसरी ओर 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर पूँजीवाद अपने पैर जमाना चाहता है। हमें 
शोषण भी ख़त्म करना है और अपनी स्वतंत्रता भी बनानी है 
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विदेशी Gott पर निर्भर योजनाएँ 

इसके लिए हमारा आधार होगा ' विकेंद्रीकरण'। योजनाओं के विदेशी ढाँचे के 
कारण वे अधिकाधिक विदेशी पूँजी पर निर्भर होती रही हैं। कहा तो यह जाता है कि 
उत्पादन की आधुनिक पद्धति को सीखने तथा तंत्रपटुता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
कुछ विशेष उद्योगों में ही विदेशी पूँजी को आमंत्रित किया जाएगा और वह भी अपनी 
शर्तों पर। थोड़े ही दिनों में आत्मनिर्भर हो जाएँगे तथा हमें विदेशी पूँजी की आवश्यकता 
नहीं रहेगी। किंतु अनुभव इसके विपरीत है। धीरे-धीरे देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी 
पूँजी हावी होती जा रही है। हाल ही में तो विदेशी पूँजीपतियों को भारत में अपने उद्योग 
खोलने में पहल करने तथा अपनी इच्छानुसार उद्योगपतियों में से अपने साथी खोजने 
की सुविधा दी गई है। नियंत्रण और बहुतांश पूँजी स्वदेशी हो यह शर्त भी ख़त्म कर 
दी है। इस छूट का सीधा नतीजा यह होगा कि स्वदेश के बड़े-बड़े केंद्रित उद्योग भारत 
में अपने कारख़ाने खोलकर देशी उद्योगों को, और विशेषकर छोटे उद्योगों को समाप्त 
कर देंगे। 


परावलंबन का कारण 

“मेड इन इंडिया' के लेबल लगाकर आज भी देश में विदेशी उद्योगों की मालकियत 
की हजारों ऐसी वस्तुएँ बिक रही हैं, जो हम अपने देश में सहज बना सकते हैं। इस 
प्रकार के साबुन, दंतधावन तथा अन्य विलायती चीज़ों से बाजार पटे पड़े हैं। दवाइयों 
में वे अनाप-शनाप मुनाफा कमा रहे हैं। जितने पेटेंट पंजीयित हुए हैं, अस्सी प्रतिशत 
से अधिक विदेशी हैं । वस्तु और उसको बनाने की प्रक्रिया दोनों का ही यहाँ पेटेंट होता 
है। नतीज़ा यह है कि हमारे उद्यमी बहुत सी वस्तुओं को बनाने से रोक दिए गए हैं। 

विदेशी पूँजी के साथ जितने कारखाने बने हैं, उनमें से अधिकांश का उत्पादन 
कार्यक्रम विदेशी मालिकों के हाथ में है । तंत्रज्ञान वे हमको सिखाने को तैयार नहीं। हाँ, 
कुछ भारतीयों को उन्होंने संचालक मंडल में उनकी हाँ में हाँ मिलाने को रख लिया है 
तथा बिक्री के लिए रखे एजेंटों के रूप में भारी तनख़्वाह देकर भारतीयों को नियुक्त 
किया है। 

चौथी योजना की अभी पूरी रूपरेखा सामने नहीं आई है। किंतु जिस प्रकार की 
उसकी कल्पना की जा रही है, उसमें 3200 करोड़ रुपए की राशि के बढ़ने की ही 
संभावना है। हाल के समाचारों के अनुसार 3700 करोड़ रुपए को विदेशी सहायता का 
अनुमान लगाया जा रहा है। 

विदेशी पूँजी के समर्थक कहते हैं कि बिना बाहर की सहायता लिये हम देश में 
औद्योगिक क्रांति नहीं कर सकते। किंतु जो पूँजी बाहर से आ रही है, उसका यदि 
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विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि उससे भारत का यांत्रिक विकास नहीं हो रहा। डॉ. 
वी.के.आर.वी. राव! ने इस विषय में निम्नलिखित अनुमान लगाए हैं। 

स्पष्ट है कि जो लोग विदेशी पूँजी के सहारे भारत में औद्योगिक क्रांति करना 
चाहते हैं, वे भूल कर रहे हैं। अधिकांश विदेशी पूँजी के साथ यह शर्त लगी रहती है 
कि हम पूँजी लगानेवाले देश का ही माल ख़रीदें। फलतः हम बंध जाते हैं पहली और 
दूसरी योजनाओं की अवधि में जितनी विदेशी सहायता मिली है, उसका 83.7 प्रतिशत 
द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर है तथा कुल 758 प्रतिशत भाग ख़रीद को शर्तों से 
बँधा हुआ है। प्रयत्न करने पर भी ऐसी सहायता नहीं मिल पाती, जिससे जहाँ अच्छा 
और सस्ता माल मिले, वहाँ से ख़रीदा जा सके। प्रायः सहायता देनेवाले देश का माल 
40 प्रतिशत तक महँगा होता है। 


अंधाधुध बढ़ता हुआ ऋण 

1948 में भारत साहूकार था। उस समय सरकारी और गैर-सरकारी दोनों मिलाकर 
हमारे खाते में 1504 करोड़ रुपए जमा थे। रिज़र्व बैंक की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के 
अनुसार 1961 के अंत तक भारत 1798 करोड़ रुपए का क़र्ज़दार हो गया। अर्थात्‌ 
हमारी विदेशी देनदारी में 3201 करोड़ रुपए का अंतर आ गया। 1961 के बाद भी 
हमने क्रर्जा लिया है। केंद्रीय बजट के अनुसार 31 मार्च, 1965 तक भारत का विदेशी 
Hat 2192.23 करोड़ रुपए का अनुमानित है। गैर-सरकारी Hal के तथा पूँजी को 
जोड्ने के बाद यह आकडा 3000 करोड़ रुपए के आसपास WAM | भारत सरकार को 
shail की ब्याज तथा किश्तों को चुकाने के लिए चौथी योजना की अवधि में औसतन 
245 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष चाहिए। अर्थात्‌ हम जितना माल बेचेंगे, उसका एक तिहाई 
दाम कर्जे को किश्तों में चला जाएगा। फिर भी चौथी योजना में जो कार्यक्रम लिये गए 
हैं, उनके लिए कम-से-कम 7200 करोड़ रुपया के माल और मशीनों के आयात का 
अनुमान लगाया गया है। तीसरी योजना में यह रकम 5750 करोड़ रुपया रखी गई थी। 
योजना के रूप और विस्तार को देखते हुए 7200 करोड़ रुपए की रकम आँकी गई है। 


1. विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव (1908-1991) प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्होने संदर्भ में 
विकास के लिए कृषि को प्राथमकिता देने की बात कही थी। ये कई महत्त्वपूर्ण पदों पर Sea 
विभाग में योजना सलाहकार (1945-46); वाशिंगटन में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार (1 ic ); 
निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (1948-1957); कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय (1957-1960) न 
निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली (1960-1963); योजना आयोग के सदस्य (1963-1966); 
केंद्रीय परिवहन व जहाजरानी मंत्री (1967-1969); भारत सरकार में शिक्षा व युवा सेवाओं का पार 
(1969-1971); निदेशक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (1972-77); राष्ट्रीय प्रोफेसर, भारत 
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किंतु क्या यह बुद्धिमानी होगी कि 19000 करोड़ रुपया के पूँजीगत कार्यक्रम में विदेशी 
पूँजी या आयात का हिस्सा इतना अधिक हो। चतुर्थ योजना के अंतर्गत विनियोजन 
परिव्यय पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उद्योग और परिवहन के लिए 11930 करोड़ 
रुपए के विनियोजन का लक्ष्य रखा गया है। विदेशों से पूँजीगत आयात मुख्यत: इसी 
क्षेत्र के लिए होगा। अर्थात्‌ जिस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसमें अधिकाधिक 
परावलंबी बनते जा रहे हैं। 
--पाज्चजन्य HÈ 10, 1965 
m 
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शेख और बेग पर 
राजद्रोह का मुक़दमा चलना चाहिए 


पुणे 14 AS 
जनसंघ के राष्ट्रीय सेक्रेटरी पं. दीनदयालजी ने आज यहाँ माँग की कि शेख़ 

अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग को ' राजद्रोह के अपराध में पकड़कर जेल भेजा जाए 
और उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए।"' 

एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की शेख और बेग के ख़िलाफ़ की गई 
कार्रवाई 'ज़रूरत से बहुत कम है।' 

पूर्व कश्मीरी प्रमुख और उनके साथियों ने देश की एकता और सुरक्षा के विरुद्ध 
काम किया है। ऊटकमंड में उन्हें मिली आजादी का उन्होंने दुरुपयोग किया है, 'स्ट्रेसी 
का मामला इसकी तरफ़ इशारा करता है। सरकार ने एक गंभीर सुरक्षात्मक भूल की है, 
यदि उन्होंने सख्त क़दम नहीं उठाए तो जल्दी ही उन्हें अफ़सोस करना होगा।' 

पाकिस्तान को भारतीय सीमा में घुसपैठ के मामले में श्री उपाध्याय ने कहा कि 


ब्रिटिश सलाहों को मानना, ' कच्छ में युद्ध विराम करवाना, किसी भी तरह जनता की 
भावनाओं और उसकी लड़ने की मंशा को नहीं दरशाता।' 


पाकिस्तान की युद्ध की प्रवृत्ति 
उन्होंने इस बात का भय व्यक्त किया कि सरकार की वर्तमान नीति से पाकिस्तान 


1. इससे पहले 29 अप्रैल, 1958 को “कश्मीर षड्यंत्र कांड' व ' राज्य के ख़िलाफ़ साजिश? के आरोप में जनमत 
संग्रह मोरचा के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला तथा उनके सहयोगी मिर्जा अफज़ल बेग की गिराफ्तारी हुई थी। बाद में 
पं. नेहरू और राज्य के मुखिया गुलाम मोहम्मद सादिक ने राजनीतिक फैसला लेते हुए 8 अप्रैल, 1964 को 
कश्मीर छड्यंत मन के छो AE होमि हो कं GRE Bebe Gar ठह 
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एक ऐसी अवस्था में पड़ा रहेगा, जिसमें वह घात लगाकर अगली बार हमला करने का 
मौक़ा ढूँढ़ेगा। जब तक जवाबी हमला नहीं किया जाता उसके सुधरने की कोई संभावना 


n 


नहीं है। इस तरीक़े से न तो उसकी “युद्ध की प्यास' बुझेगी, न ही इस इलाके में शांति 
स्थापित हो सकेगी। 

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए श्री उपाध्याय ने माँग को कि चौथी योजना में रक्षा के 
लिए भी योजना बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने सात सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया, 
जो निम्न है-- 


1. 


सरकारी क्षेत्र का काम स्टील, ऊर्जा और खनिज तेलों के उत्पादन तक 
सीमित रखा जाए। 
जो भी कार्यक्रम हमारी रक्षा जरूरतों से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें किसी बेहतर 
समय तक के लिए स्थगित रखा जाए। 
चावल मिलों, कपड़ा और चीनी मिलों को राष्ट्रीयकृत करने को सरकार की 
योजनाओं को अभी त्याग देना चाहिए। 
कृषि योग्य भूमि को लेकर अभी जो ' अनिश्‍चितता की स्थिति” बनी हुई है, 
उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। सरकार को यह घोषित कर देना चाहिए कि 
अगले 20 या 25 साल तक वह कृषि भूमि के अधिकारों में किसी किस्म 
का बदलाव नहीं लाएगी। 
विदेशी पूँजी पर निर्भरता को यथासंभव कम करना होगा। 
ख़ुदरा उत्पादों के उद्योगों को विकेंद्रीकृत आधार पर प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए। 
प्रशासन के कार्यों में कड़े आर्थिक बचत के प्रावधान किए जाने चाहिए। 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया; Ae 15, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 
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anje प्रांत संघचालक अन्य अधिकारीगण तथा स्वयंसेवक बंधु ! प्रत्येक व्यक्ति 
अपने सुख की, हित की, उन्नति की कामना लेकर काम करता है । जहाँ दुःख 
हो, वहाँ से दूर रहना और जहाँ सुख हो, वहाँ जाना प्रत्येक व्यक्ति और प्राणी चाहता है। 
हममें भी सुख और हित को भावना आए, कोई अस्वाभाविक नहीं । इस बात का विचार 
करना चाहिए कि हमारा हित कहाँ है । मनुष्य इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाता । 
भगवान्‌ ने यद्यपि मनुष्य को ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेद्रियाँ दी हैं । ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है और कमेंद्रियों के आधर पर जो चाहता है, उसे प्राप्त करते हैं । हमारी ज्ञानेंद्रियाँ 
कई बार सत्‌ ज्ञान नहीं करवाती | विशेषकर जब ये ज्ञानेंद्रियाँ मन के अधीन आ जाती हैं 
तो यह ज्ञानेंद्रियाँ मन के चक्कर में पड़कर जैसे मन कहता है, वैसे कार्य करना प्रारंभ 
करती हैं। मन कहता है, वैसे कार्य करना प्रारंभ करती हैं। मन कहता है, सिनेमा देखने 
चलो, आँख को कष्ट होने पर भी उसे देखने का कार्य करना पड़ता है । इसलिए मन पर 
बुद्धि का नियंत्रण जरूरी है । बुद्धि द्वारा जो बात हितावह होगी, उसे मन से कराना चाहिए | 
बुद्धि के अनुसार मन को कार्य करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। 

अब जब व्यक्ति का विचार आता है तो काम करते-करते अपने को अकेला मान 
चलता है। अपने को सुख मिले, सारी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। यदि कोई 
ज्योतिषी के पास जाता है और पूछता है, कहो महाराज | हमारे ग्रह-नक्षत्र कैसे हैं? वह 
चाहता है कि ग्रह नक्षत्र उसकी आशा के अनुकूल चलें और उसके लिए जो हितावह है, 
उसके अनुसार ही भ्रमण करें। इस तरह अपने को केंद्र बनाकर चलता है। सब लोग 
इसका विचार करें। भोजन करते समय मेरा भोजन अच्छा हो, यही विचार, समाज- 
जाति को भोजन मिले, इसका विचार नहीं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मेरा विचार करे ऐसी 


अपेक्षा रखता है, पर मैं, उनका विजार कहूँ, ऐसी, OL एकल तही | इसी तरह 


संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ण : आंध्र प्रदेश 119 


देश उसका विचार करे ऐसा समझता है, पर वह देश का विचार करे ऐसे अपना कर्तव्य 
नहीं समझता। यह बात ऐसी ही है, जैसे कोई गाय से दूध तो लेना चाहते हैं, पर उसे 
खिलाना नहीं चाहते जैसे किसान खेत से अच्छी फ़सल तो चाहता है, पर उस खेत में 
कुछ मेहनत करने के लिए तैयार नहीं मैं कुछ भी न करूँ तो भी मुझे सभी चीज़ें मिल 
जाएँ, जिसकी उसे आवश्यकता है। यह कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। अपने यहाँ कहा 
गया है, कार्य करो पर फल की अपेक्षा न करो। अब तो बिना कर्म करे फल को अपेक्षा 
करते हैं । यह ऐसे ही है, जैसे बिना बीज बोए फल की अपेक्षा करना। कुआँ खोदे बिना 
पानी मिलना। समाज हमें ज्ञान दे, खाना दे, हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें 
और हम समाज को कुछ न दें तो समाज भी आपको कुछ दे न सकेगा। आप समाज कौ 
चिंता करें तो समाज आपकी चिंता करेगा। समाज अपने पास कुछ रखता नहीं। हम 
समाज को माँ कहते हैं । उसी तरह जब कोई बेटा अपनी माँ को अपनी कमाई लाकर 
देता है, तब माँ स्वयं न खाकर भी अपने बेटे को खिलाती है । इसी तरह समाज भी अपने 
पास कुछ भी न रखते हुए हमको ही देता है। 

यह हिंदू समाज कई सौ वर्षों से देता ही आ रहा है । हमने कभी विचार किया है, 
क्या कि हम उसे कुछ दे रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने समाज को जो दिया है, उसी संचित 
कोष से आज तक हम प्राप्त कर रहे हैं। हम बाहर दुनिया में जाते हैं तो लोग हमारा 
सत्कार करते हैं। दो साल पहले जब मैं अमरीका गया, एक सज्जन मिले और उनसे 
परिचय हुआ तब मैंने कहा, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। तो उसने बड़े आनंद से कहा, 
“You came from the land of Vivekanand.” मुझे गौरव का अनुभव हुआ। 
अपने आचार्य डॉ. रघुवीर' भी कहते थे, जब वे मंगोल देश में गए, तब वहाँ के बड़े- 
बड़े लोगों ने उनके चरण स्पर्श कर चरणामृत लिया। उन्होंने कहा, आज हमारा बड़ा 
सत्‌भाग्य È भारत से जो आचार्य आते हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है । इस तरह हमारे देश 
के प्रति इतनी सदभावना विदेशों में पाई जाती है। यह केवल अपने पूर्वजों द्वारा अपने 
समर्पण के कारण यह भाव जगा है । ऐसे ही पूर्वजों की कमाई हम खा रहे हैं। आज हम 
कुछ दे रहे हैं क्या? हमें भी राष्ट्र को कुछ-न-कुछ देने का विचार करना पड़ेगा। इस 
राष्ट्र का हमारे साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है हमारा और राष्ट्र का संबंध शरीर और उसके 
अवयवों में जैसे संबंध होता है, वैसे ही है। हमने नौकरी करते समय कभी यह विचार 


1. डॉ. आचार्य रघुवीर (1902-1963) महान्‌ भाषाविद्‌, कोशकार-शब्दशास्त्री तथा भारतीय धरोहर के मनीषी थे। 
इन्होंने 4 लाख शब्दों वाले अंग्रेजी-हिंदी तकनीकी शब्दकोश के निर्माण का महान्‌ कार्य कर राष्ट्रभाषा हिंदी का 
शब्द भंडार बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर विश्व में विशेषतः एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर 
उसका संग्रह एवं संरक्षण किया। नेहरू की आत्मघाती चीन-नीति से खिन्न होकर 1961 में कांग्रेस से अलग 
होकर भारतीय जनसंघ के साथ आ गए तथा 1963 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने | दुर्भाग्यवश मई 1963 में 
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किया है कि मेरी इस नौकरी का संबंध राष्ट्र के साथ है क्या? हम बाजार में जाकर कोई 
चीज़ चार आने में ख़रीदते हैं और दूसरी चीज़ तीन आने में, चार आने स्वदेशी है और 
तीन आनेवाली चीज़ विदेशी है। यदि हम तीन आने की विदेशी चीज ख़रीदते हैं तो क्या 
कभी हमने सोचा है कि तीन आने कहाँ जाएँगे? 
उस तीन आने में से एक आना व्यापारी को मिलेगा और दो आने बाहर जाएँगे। 
यदि हम चार आनेवाली देशी चीज़ ख़रीदेंगे तो वे चार आने अपने ही देश में रहेंगे। वह 
पैसे जो हमने वस्तु पर खर्च किए हैं, वे हमी को प्राप्त होंगे। मान लो, हम एक साबुन 
की टिकिया ख़रीदते हैं, यदि चार आने में ख़रीदेंगे तो उसमें से व्यापारी, मज़दूर, 
कारख़ानादार, तेल आदि कच्चे माल वाले के पास जाएगा। यदि साबुन की टिकिया 
ख़रीदने वाला पुस्तक विक्रेता हो तो और यदि उस व्यापारी को जिसने साबुन को 
टिकिया बेची, जब वह किताब ख़रीदने जाएगा तब पुस्तक विक्रता के साबुन पर खर्च 
किए चार आने प्राप्त होंगे। यदि साबुन की टिकिया विदेशी रही तो कोई विदेशी दूसरा 
कोई माल ख़रीदने अपने देश में नहीं आएगा। तब वस्तु पर खर्च किया पैसा विदेशी को 
ही प्राप्त होगा। अर्थात्‌ हमें उस वस्तु का लाभांश प्राप्त न होगा। हमारा अर्थशास्त्र 
राष्ट्रीय अर्थशास्त्र होना चाहिए। आज जो राजनीतिक शास्त्र, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र 
पढ़ते हैं, उसमें व्यक्ति को बड़ा प्रमुख स्थान दिया गया है। जब राष्ट्र की अपेक्षा व्यक्ति 
को प्रमुखता प्राप्त होती है, तब राष्ट्र अधोगति की ओर जाता है। जैसे एक उदाहरण है, 
अमीचंद नामक एक धनाढ्य व्यक्ति ने राबर्ट क्लाइव को मदद की थी और ऐसा कहते 
हैं कि अमीचंद को सहायता के कारण ही राबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत सका। इस 
तरह व्यक्ति का लक्ष्य जब अपने तक ही सीमित रहता है, तब हम हर क़दम पर राष्ट्र 
को बेचते चले जाते हैं। आज हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अमरीका से गेहूँ 
मँगा रहे हैं। इससे हमें अपमान का अनुभव होता है। किसान भी इस विषय में कभी 
विचार नहीं करता। यदि हम प्रतिदिन के भोजन के समय जो जूठा अन्न छोड़ते हैं, वह न 
छोड़ें और आधे दिन का उपवास रखें तो जितनी मात्रा में बाहर से अनाज आ रहा है, 
उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर आज कोई उस दृष्टि से विचार नहीं करता। यदि 
कोई उपवास भी रहता हो तो वह निजी स्वार्थ, पुण्य आदि प्राप्ति के लिए करेगा। पर 
समाज के हेतु एक दिन का उपवास मैं करूँगा, ऐसा कोई विचार करता नहीं । यदि मंदिर 
भी जाते हैं, तो क्या माँगते हैं? तो कोई पास होने के विषय में माँगता है और कोई भी 
समाज के संकट निवारण के लिए कुछ माँगता नहीं । इस तरह किसी तरह का भी कार्य 
करते समय समाज का ध्यान रहता नहीं | यदि किसी को समाज की याद आती भी होगी 
तो संकट के समय पर आती है। 


इस हहद Th मुझे एक घटना याद आती है) एक, सज्जन दे. छजक्रे'क्षर के सामने 
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बहुत बड़ा मैदान था। उस स्थान पर शाखा लगाने का विचार हुआ और उसके लिए 
आज्ञा प्राप्त करने हम उस सज्जन के पास गए, तब वे कहने लगे, आप हिंदू समाज के 
संगठन का काम करते हैं? यह तो कम्यूनल है, इस काम के लिए हम मैदान नहीं देंगे। 
थोड़े समय बाद विचार कर कहने लगे, यदि यह मैदान हम आपको देंगे तो उससे हमें 
क्या लाभ प्राप्त होगा? तो मैंने कहा, हम यह कार्य आपके लाभ के लिए ही कर रहे हैं। 
तो वे कहने लगे, ऐसी गोलमोल बातें मत करो। एक तो आपका काम कम्युनल और 
दूसरा सरकार के विरुद्ध चलता है। इतने पर भी हमें कुछ लाभ न होगा तो हम मैदान 
क्यों दें? तब मैंने कहा, मैदान किराए पर लेंगे तब हम कम्यूनल नहीं कहलाएँगे क्या? 
उस समय किराए से मैदान लेने जैसी अपनी स्थिति नहीं थी तो उसे छोड़कर अन्य जगह 
हमने शाखा प्रारंभ को । 

मैदान ख़ाली रहने पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरह वहाँ तरह-तरह के लोग 
इकट्ठा होने लगे। उसमें कुछ मुसलमान गुंडे भी थे, जो वहाँ जानेवाली स्त्रियों को 
छेड़ते थे। उस सज्जन ने जाकर उन गुंडों को यह कार्य न करने के लिए कहा। जब वे 
नहीँ माने तब वे मुझसे मिलने आए। कहने लगे, मेरे एक संबंधी संघ में जाते हैं, वे 
कहते हैं-संघ कार्य बड़ा अच्छा है, मैं चाहता हूँ, आप अपनी शाखा वहाँ खोलें । मैंने 
कहा, अब हमारी शाखा तो दूसरी जगह चल रही है । इस समय आवश्यकता नहीं | तो वे 
बड़े नम्रता के साथ कहने लगे, मेरे से यह जो बड़ा पाप हो गया है, इसे आपको सुधारना 
ही होगा। मैं सोचने लगा, इस महाशय में इतना परिवर्तन कैसे हुआ । बाद में पता चला 
कि वे गुंडे उनसे मानते नहीं थे और उन्हें मारने की धमकी भी दी थी। तब वे अपनी 
शाखा प्रारंभ करने के लिए कहने आए थे। इस तरह मुसीबत जब आती है तब समाज 
को ज्ञान आता है। इस तरह हम समाज से ज्यादा-ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। 

पाश्चात्य देशों के लोग समाज और व्यक्ति के बीच संघर्ष मानते हैं। कम्युनिस्ट 
लोग समाज में वर्ग देखते हैं और उन वर्गो के बीच संघर्ष है, ऐसे मानकर चलते हैं । मुझे 
एक सज्जन मिले, पूछने पर बताया कि वे समाजवादी हैं । मैंने कहा, आप समाजवादी 
तो नहीं, पेखवादी हैं या आप किसानवादी, मजदूरवादी हो सकते हैं, पर समाजवादी नहीं 
हो सकते । कारण, आप मानते हैं कि समाज में वर्ग होते हैं और उन वगा में संघर्ष होता 
है। इस तरह आप किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर आप समाजवादी 
कैसे कहलाएँगे। जो समग्र समाज का, समाज को वर्गो में विभाजित किए बिना उसका 
विचार करेगा, वह समाजवादी कहलाएगा। 

हम कम्युनिस्टों और समाजवादियों कौ तरह समाज में वर्गो को स्वीकार करते हैं, 
पर इनकी तरह परस्पर वर्गों में मतभेद को स्वीकार नहीं करते। समाज में जो वर्ग 
विद्यमत हैं,क्रहकाकी, सतूर्या स्था या Division of Works के कारण है, ऐसा अपना 
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वर्गों के प्रति दृष्टिकोण है । स्कूल में कई classes होती हैं। ये classes शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं । यदि कोई कहे classes का यह classifica- 
tion संघर्ष के कारण है तो हमें यह मानना पडेगा कि एक ही समाज में रहनेवाले 
वकील और डॉक्टर के बीच भी संघर्ष है । माता, पुत्र, पति-पत्नी, मालिक और मजदूर 
के बीच में संघर्ष है । क्या यह सत्य है? मालिक और मजदूर का स्वार्थ मिलने पर ही 
कोई कारखाना खडा होता है । किसी एक के स्वार्थ पर कारखाना खडा नहीं हो सकता । 
इसलिए मजदूर का interest और मालिक का interest अलग-अलग नहीं है | इस 
तरह मालिक और मजदूर के बीच मतभेद को स्वीकार करना उचित नहीं | पश्चिम के 
लोग व्यक्ति और समाज में मतभेद स्वीकार करते हैं। राज्य व्यक्ति को गुलाम बना 
सकता है। पर पश्चिम के लोगों का यह कहना सरासर ग़लत है कि समाज व्यक्ति को 
गुलाम बनाता है। उसी तरह व्यक्ति और समाज में भी संघर्ष नहीं है । व्यक्ति का हित ही 
समाज का हित है। पेड़ और फूल में संघर्ष कहाँ है? पेड़ तो चाहता है, उसे फूल आए, 
फल आए। पेड़, फल और फूल में संघर्ष नहीं है। क्या फल और 'फूल समझते हैं कि 
पेड़ हमें गुलाम बना रहा है? इसके साथ ही साथ क्‍या पेड़ यह सोचता है कि मैं फल 
और फूल को गुलाम बना रहा हूँ? पेड़ का जीवन लक्ष्य ही है कि उसे फूल और फल 
आएँ, उसी में उसके जीवन की सार्थकता है। 
इसी तरह किसी का यह समझना समाज व्यक्ति को गुलाम बनाता है, भ्रामक और 
मिथ्या है। इसी तरह माँ के जीवन का लक्ष्य बेटा सुखी और पढ़ा-लिखा हो, यही है। 
माँ-बेटे के बीच संघर्ष नहीं रहा। माँ यदि बच्चे को पढ़ने के लिए कहती है और कभी 
डाँटती भी होगी तो वह माँ-बेटे के बीच संघर्ष समझना, साथ ही साथ पुत्र का यह 
समझना कि माँ मुझे गुलाम बना रही है, यह धारणा ग़लत है। बेटे को भी यह प्रतिकूल 
विचार नहीं आता, यदि इसे माँ-बेटे के बीच स्थायी संघर्ष समझे | तो यह पश्चिम की 
देन है, जो सरासर ग़लत है। 
व्यक्ति और समाज एक है। व्यक्ति द्वारा समाज फलता और फूलता है, व्यक्ति 
समाज से हटकर अपना विकास नहीं कर सकता, इस तरह व्यक्ति और समाज का 
विकास परस्परावलंबित है। हमारे बालों का सर के साथ घनिष्ठ संबंध है। बालों को 
काटकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर रोटी-पानी दीजिए, वे ख़राब हो जाएँगे पर बढेंगे 
नहीं। लेकिन जब वे शरीर के साथ रहेंगे, तभी उनका विकास होगा। इसी तरह व्यक्ति 
को समाज से हटकर विचार नहीं करना चाहिए। जब केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार 
होगा, पर समाज और राष्ट्र का नहीं तो व्यक्तिगत स्वार्थ भी पूरा नहीं हो सकता। यदि 
कोई केवल मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, इसका विचार करेगा, पर राष्ट्र का नहीं, तो काम 
नहीं चलेगा। यदि कोई फल की अपेक्षा करे और पेड़ की ओर दुर्लक्ष करे तो फल प्राप्त 
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नहीं होगा। उसी तंरह दूध की अपेक्षाकर गाय के पोषण का दुर्लक्ष होगा तो न दूध ही 
मिलेगा न गाय ही जीवित रहेगी । इसी प्रकार राष्ट्र-समाज का चिंतन छोड़ केवल व्यक्ति 
अपना ही विचार करे तो न उसका विकास होगा, न समाज और राष्ट्र ही संवर्धित होगा। 

समाज में उसी वर्ग के साथ लड़ाई या संघर्ष होगा, जो समाज में भेद उत्पन्न 
करने का प्रयत्न करेगा। समाज में भेद उत्पन्न करना, यही विकृति होगी और वहाँ 
संघर्ष अटल है। हमारा संपूर्ण शरीर उसके भिन्न-भिन्न अवयव, भिन्न-भिन्न कार्य में 
संलग्न हैं, कार्य व्यवस्था का आदर्श नमूना है । विभिन्न अवयवों में जिनके कार्य एक- 
दूसरे से अलग हैं, पर उनमें अपने कार्य के प्रति मतभेद दिखाई देता है क्या? यदि दार 
हाथ ने बाएँ हाथ की चिंता छोड़ दी, उसी तरह शरीर का प्रत्येक अवयव एक-दूसरे 
से असंगत व्यवहार करेगा, तो शरीर का कार्य नहीं चल सकता। जब हाथ अपना काम, 
पैर अपना काम करे, तभी सभी कार्य समुचित रूप से चलेंगे। अवयवों में काम को 
भिन्नता व्यवस्था का अंग है। इस अलग-अलग कार्य को कोई संघर्ष या भेद कैसे कह 
सकता है? 

कार्य का बँटवारा (division of labour) विकसित जीवन का लक्ष्य है। सभी 
कार्य एक के द्वारा ही पूर्ण नहीं हो सकते, इसीलिए कार्य को उचित ढंग से पूर्ण करने के 
लिए विभिन्न वर्गो में बाँटना कार्य की सफलता और उसकी निपुणता के लिए आवश्यक 
है | यदि इसी प्रकार के कार्य-विभाजन से वर्गभेद उत्पन्न होगा तो वह ग़लत है। कार्य 
जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, कार्य विभाजन भी बढ़ता जाएगा। हम जो खाते हैं, वह शरीर 
में पहुँचकर भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है। यही भोजन मांस, खून, मज्जा, हड्डी, 
वीर्य बनता है । यदि किसी ने कहा कि मैं तो खाना खाता हूँ, यह हड्डियाँ कैसे बनीं, यह 
तो अलग कार्य कर रहा है, यह तो विभेद है तो इस तरह की समझ भ्रममूलक है। 
वास्तव में भोजन द्वारा बने खून, हड्डी व वीर्य में विभेद न होकर विविधता है। विकृति 
उसे कहेंगे जन भोजन पेट में पहुँचकर ख़ून बनने के बजाय उससे रक्त विरेचन हो रहा 
होगा। यह विकृति शरीर के लिए प्रतिकूल है, उसी तरह समाज की इस विविधता को 
बिभेद मानकर चलेंगे तो वह विकृति है, जो समाज जीवन के प्रतिकूल है। 

शरीर में दिखाई देनेवाली यह विभिन्नता विभेद के कारण न होकर व्यवस्था के 
कारण है, तभी एक ही शरीर पर आँखों का कार्य देखने का है, मुँह का कार्य बोलने का 
है, पैरों का कार्य चलने का है, यह विविधता जो वस्तुतः व्यवस्था है, शरीर के लिए 
आवश्यक है। उसी तरह हम जब भोजन करते हैं तो उसका खून बनना ज़रूरी है, कारण 
यह शरीर का शक्ति संस्थान है, इसी रक्त से शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव अपने कार्य 
के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि यही भोजन रक्त न होकर फोड़ा बनेगा तो यह 
विकृति होगी, जो शरीर के लिए घातक सिद्ध होगी। जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव 
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हैं। एक ही रक्‍त से शक्ति प्राप्त कर कोई देखने का कार्य करता है तो कोई बोलने का, 
इसी तरह समाज--यह एक और उसकी शक्ति भी एक और उसके घटक अपने-अपने 
बल सामर्थ्य के अनुसार अलग-अलग कार्य करेंगे। जैसे कोई व्यापार करेगा, कोई 
कारख़ाना चलाएगा, कोई नौकरी करेगा। पर कार्य की इस विभिन्नता के कारण संपूर्ण 
समाज को विभिन्‍न वर्गों में विघटित करेंगे तो यह भारी भूल होगी। 

यह भूल समाज में विकृति उत्पन्न करेगी, जिसके कारण सारा समाज बिगड़ 
जाएगा । इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जब कभी विचार करे, तब अपने को समाज 
व राष्ट्र से पृथक्‌ रखकर न करे। यदि कोई राष्ट्र और समाज का विचार छोड़ केवल 
व्यक्तिगत विचार करेगा तो उसका विकास संभव नहीं है। समाज की समुचित कार्य- 
व्यवस्था के लिए उपरोक्त विभाजन किया गया है। जो इस व्यवस्था को वर्ग मानकर 
उनमें संघर्ष है, समझकर चलते हैं | वास्तव में उन्होंने समाज को समझने का प्रयत्न नहीं 
किया। हमारा समाज जीवन विविध रूप में प्रकट हुआ है, विविधता से घबराने को 
आवश्यकता नहीं है । विविधता समाज की आवश्यकता कौ पूर्ति करती है। 

--मड 16, 1965 
o 
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उवर भारत के विषय में प्राय: लोग अपनी भावनाएँ और शंका प्रकट करते हैं । वे 
पूछते हैं कि यह कैसे बनेगा? कुछ लोग कहते हैं कि यह बन नहीं सकता। हममें 
से जिनकी श्रद्धा अखंड भारत में है, वे भी पूछते हैं कि यह अखंड भारत होगा कैसे? 

फिर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किन-किन देशों को मिलाकर अखंड भारत 
बनेगा? अखंड भारत में ब्रह्मा और पाकिस्तान को मिलाना चाहिए, यह विचार अवश्य 
उत्पन्न होता है, पर सामान्यतः लंका और नेपाल अखंड भारत में आते हैं या नहीं, यह 
पूछा नहीं जाता। यह क्यों? 


विभाजन 

जब नेपाल हम से अलग हुआ, तब लोगों के अंतःकरण में “देश का विभाजन 
हुआ है ' ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ । किंतु जब 'पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब जनता 
के अंतःकरण में यह भाव जाग्रत्‌ हुआ कि यह तो देश का विभाजन हुआ | जब नेपाल 
का निर्माण हुआ, तब जनता ने इसे 'विभाजन' नहीं माना और अब भी जनता इसे 
विभाजन न मानकर अपना ही देश मानती है, भले ही वहाँ का राजनीतिक संगठन भिन्न 
है। लेकिन यही बात पाकिस्तान के विषय में दिखाई नहीं देती, जनता इसे देश के 
विभाजन के रूप में देखती है, यह क्यों? इन दो दृष्टिकोणों के बीच का अंतर समझने 
के लिए ' भारत की राष्ट्रीयता क्या है' समझ लेंगे, तब कठिनाई नहीं होगी। 


नेपाल और पाकिस्तान में अंतर 
हम जानते हैं कि संपूर्ण समाज और देश के संबंधों में एकात्मता का भाव, 
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अपनेपन का भाव, यह राष्ट्रीयता की पूँजी है और यही भारत की आत्मा है। इस 
एकात्मकता के भाव का जो विरोध करके चलता है, वह हमारे राष्ट्रीय जीवन के 
प्रतिकूल होकर चलता है, इसलिए यह विष व फोड़े के समान है। जैसे शरीर में विष 
आ जाना हानिकारक होता है, यह समझकर हम उन चीज़ों का विरोध करते हैं, जो 
जीवन के प्रति समान आदर्शों को लेकर चलनेवालों और देश, संस्कृति व इतिहास के 
प्रति आदर व श्रद्धा का भाव रखनेवालों के प्रति विरोधी भाव रखते हैं। ऐसे तत्त्व 
विघटनकारी हैं। 

इस प्रकार का विभेद उत्पन्न करनेवाला तत्त्व पाकिस्तान था। पर नेपाल ने हमारी 
संस्कृति व एकात्मता का विरोध किया है, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। 


नागरिकता और राष्ट्रीयता ! 


यह हमारी परंपरागत विशेषता है कि हम ' राज्य' और 'राष्ट्र' को एक नहीं मानते 
और साथ-ही-साथ यह कभी हमारा दृष्टिकोण भी नहीं रहा कि राजनीतिक दृष्टि से 
भारत और नेपाल एक बनें। बहुत से लोग राज्य और राष्ट्र में अंतर नहीं समझते | आज 
नेपाल में रहनेवाला नेपाल का नागरिक होगा, परंतु राष्ट्रीय दृष्टि से हम और वे अलग 
Tel | राजनीतिक दृष्टि से हम, आंग्ल-भारतीय और मुसलमान भारत के नागरिक हैं, 
पर राष्ट्रीयता को दृष्टि से हममें, आंग्ल-भारतीय और मुसलमानों में जमीन-आसमान 
का अंतर है। शेख अब्दुल्ला भारत का नागरिक है, इसलिए हमने विदेश जाने का उसे 
पासपोर्ट दिया और उसे बंदी भी बनाया, पर उसमें राष्ट्रीयता नहीं है। 


मुसलिम समस्या 


हमारे देश में मुसलमानों के संबंध में बड़ा भ्रम पाया जाता है। वे मसजिद में जाते 
हैं, इस आधार पर हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। पंथ-उपपंथ को हम कभी 
महत्त्व नहीं देते। “एकं सद्विप्रा: बहुधा वदन्ति ऐसा हम कहते हैं। सत्य एक है, पर 
तत्त्ववेत्ता उसे अलग-अलग तरह से प्रकट करते हैं। इसी आधार पर हम ईश्वर को 
गणेश, शिव, विष्णु आदि के रूप में पूजते हैं । यदि किसी ने मोहम्मद की पूजा की तो 
भी आपत्ति कौ बात नहीं। परंतु जो मुसलमान मोहम्मद का अनुयायी है, यदि वह 
अनुयायी मात्र ही हो तो कोई चिंता की बात नहीं, पर चिंता का विषय यह है कि 
मुसलमान बनने के बाद उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। वह राष्ट्र से अलग हो जाता 


है और राष्ट्र के लिए शत्रु हो जाता है । जब यह स्थिति उसकी हो जाती है, तब हिंदू 
और मुसलमान में भेद दिखाई देता है। 
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सामूहिक प्रकृति-भेद 

एक समय श्रीगुरुजी, की विनोबाजी से भेंट हुई। बातचीत के दौरान विनोबाजी ने 
संघ के कार्य संबंधी बातचीत में कहा कि संघ मुसलमानों का शत्रु है और इस पर चर्चा 
प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी भले आदमी हैं। तब श्रीगुरुजी ने कहा, 
“हम मुसलमानों के शत्रु नहीं | मुसलमानों में कुछ लोग भले हो सकते हैं और हिंदुओं में 
कुछ बुरे भी हैं। पर विचारणीय बात यह है कि हिंदू व्यक्तिश: बुरा हो सकता है, लेकिन 
सामूहिक रूप से वह अच्छा ही है, इसके विपरीत व्यक्ति रूप में मुसलमान अच्छा हो 
सकता है, पर सामूहिक रूप में वह बुरा ही है।' श्रीगुरुजी ने विनोबाजी के सामने एक 
प्रश्‍न रखते हुए कहा, 'जब कुछ हिंदू इकट्ठा आते हैं तब वे कोई बुरी बात नहीं सोचते, 
इसके विपरीत जब कुछ मुसलमान इकट्ठा आते हैं तब वे अवश्य ही बुरे मार्ग का 
अवलंबन करते हैं, ऐसा क्यों है?' 

गांधीजी ने भी कहा था कि सामान्य मुसलमान गुंडा होता है (common Mus- 
lim is bully) हिंदू में सर्वसामान्य गुंडा नहीं होता । इस तरह यह सामूहिक प्रकृति-भेद 
हमें समझना चाहिए। जब पेड़ में दूसरी कलम लगाई जाती है, तब पेड़ की प्रकृति बदल 
जाती है, उसी तरह जब कोई मुसलमान बनता है तो वह भी उसी गुण को ग्रहण कर 
लेता है और भारत से अलग हो जाता है। 


हिंदू “सहिष्णु”, मुसलमान “असहिष्णु” 

हममें धार्मिक सहिष्णुता बहुत है। हिंदू समाज में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण देखने 
को मिलते हैं कि एक ही परिवार में रहकर विभिन्न पंथों की उपासना करते हैं | यदि 
पति आर्य-समाजी है और पत्नी हनुमानजी की भक्त है, इस कारण इनमें झगड़ा हुआ, 
ऐसा कभी दिखाई नहीं देता। परंतु जब कोई मुसलमान बनता है तो वह तुरंत नई प्रकृति 
ग्रहण करता है । मुसलमान बनते ही पहला विचार यदि कोई करेगा तो वह यह कि सब 
दुनिया को मुसलमान बनाऊँगा। केवल इतना ही विचार हो तो वह ख़राब नहीं है । हमने 
भी कहा है 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌'। इस प्रयत्न को हमने कभी द्वेषपूर्ण दृष्टि से नहीं 
देखा। किंतु मुसलमान समझता है कि जो मुहम्मद को मानता है, वह अपना है और जो 
नहीं मानता, वह काफिर है। इस तरह वह दूसरे धमां के प्रति असहिष्णु है। 


भारत पर प्रभुत्व की आकांक्षा 
मुसलमान के संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसके जीवन में राजनीतिक 
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आकांक्षा निर्माण होती है, जो उसकी प्रकृति को बदल देती है । अर्थात्‌ वह हिंदुस्तान 
से अलग हो जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि राजनीतिक आकांक्षा के कारण 
मुसलमान की प्रकृति बदली है और कुछ लोगों का विचार है कि मुसलमानों की 
समस्या एक धार्मिक समस्या है। जो इसे धर्मिक समस्या मानते हैं, उनका कहना है कि 
मुसलमानों की शुद्धि करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शुद्धि करने पर भी वे शुद्ध 
न होंगे। यदि शुद्धि कर भी लें तो वे समाज के व्यवहार के साथ समरस नहीं होंगे 
अर्थात्‌ ऐसे लोगों की संतान से विवाह आदि कौन करेगा? शादी, विवाह कौन करेगा, 
यह कोई समस्या नहीं है । सामूहिक रूप से जब यह होगा तो शादी-विवाह की समस्या 
आड़े नहीं आएगी। हिंदू समाज में ही एक जाति का दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं 
होता, इतना ही नहीं तो एक प्रांत में रहनेवाले एक जाति के लोग दूसरे प्रांत में रहनेवाले 
उसी जाति के लोगों से विवाह नहीं करते। एक सारस्वत ब्राह्मण दूसरे प्रांत के सारस्वत 
ब्राह्मण से विवाह नहीं करता | इस कारण राष्ट्रीयता में भेद पैदा हुआ है, ऐसा नजर नहीं 
आता | अलग आकांक्षा, ऐसा भी नजर नहीं आता | लेकिन मुसलमान भारत पर ' राजनीतिक 
श्रेष्ठता' (Political Supremacy) स्थापित करने के विचार को लेकर चलते हैं । 
अत: यह न धार्मिक समस्या है और न सामाजिक, यह तो सीधी राजनीतिक समस्या है | 


आक्रमणकारी विजेलाओं के वारिस 

भारत में इसलाम मौलवी या फकीरों के प्रचार के द्वारा नहीं आया, अपितु वह 
आक्रमणकारियों के द्वारा आया। हिंदुस्तान में वे अपने-आपको विजेता समझने लगे। 
जो व्यक्ति हिंदुस्तान में मुसलमान बना, वह भी अपने-आपको विजेता रूप में समझने 
लगा और यहाँ की प्रत्येक वस्तु से घृणा करने लगा। बाबर भारत में विजेता के रूप में 
आया, इस कारण यहाँ का मुसलमान भी अपने-आपको बाबर की श्रेणी में अर्थात्‌ 
विजेता के रूप में समझने लगा। इसका परिणाम मुसलमान के अंतःकरण में आज तक 
है। इस कारण यदि हम उसे कहें कि इस भूमि को तू भारत माता कह तो वह मानता 
नहीं। इसे माता न मानने के कारण ही पाकिस्तान बना। हमने कहा राम और कृष्ण 


अपने पूर्वज हैं, परंतु वह इन्हें अपना पूर्वज न मानकर अलग से दूसरे पूर्वजों को मानता 
है। 


इसलाम diated है, संस्कृति नहीं 
भारतीय मुसलमान कहते हैं कि इसलाम उनका मज़हब है और संस्कृति भी। 
लेकिन संस्कृति का संबंध देश और राष्ट्र के साथ होता है। मज़हब के साथ उसका 
कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए इसलाम को 'संस्कृति’ कहना गलत है। आज 
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अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, अरब ये सभी इसलाम मज़हब के माननेवाले हैं, पर प्रत्येक 
की संस्कृति भिन्न है। उसी प्रकार ईसाई मज़हब जो फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका आदि में 
है, वह तो एक ही है, पर उनकी संस्कृति एक-दूसरे से भिन्न है। इस तरह यदि यहाँ 
का मुसलमान अपनी मुसलिम संस्कृति अलग समझता है तो उसकी वह कौन सी 
विशेष संस्कृति है? भारत की संस्कृति से भिन्न यदि उसकी संस्कृति है तो यह देश 
उसका कैसे हो सकता है? इसलिए यह कहना पड़ता है कि यहाँ का मुसलमान राष्ट्रीय 
नहीं। हिंदुस्तान-विरोधी जो-जो चीज़ें होंगी, वह उनको ही अपनाता है। हमने भारत 
को 'माँ' कहा, परंतु वह इसे 'दारुल LA” कहता है। हम गाय की पूजा करते हैं, परंतु 
वह उसको काटता है। भारत में वह “बकरीद' कहकर त्योहार मनाता है। 'बकर' का 
अर्थ अरबी में गाय होता है। अर्थात्‌ जो गाय हमारे लिए पूजनीय है, वह इस त्योहार 
पर बलि की जाती है। यह हमारी श्रद्धा के विरुद्ध है 


श्रद्धा-केंद्रों को नष्ट करने का प्रयत्न 

जब कोई आक्रामक आता है तो वह विजेता देश के श्रद्धा-केंद्रों को नष्ट करने 
का प्रयत्न करता है। शक और हूणों ने जब भारत पर आक्रमण किए, तब उन्होंने हमारे 
श्रद्धा-केंद्रों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। किंतु उन्हें हम आत्मसात्‌ कर गए, जिसके 
कारण उनका यह प्रयत्न समाप्त हो गया। बाद में मुसलमान इस प्रयत्न में काफ़ी सफल 
हुए और आज भी यदि किसी मुसलमान को एक मंदिर और एक घर दिखाकर पूछा 
जाए कि तुम किसे नष्ट करोगे तो वह कहेगा, ' मंदिर को।' इसी तरह गाय, स्त्री, चोटी 
के विषय में भी है, मुसलमान इन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हमारा 
और उनका मतभेद राजकीय है। 


विदेशी पूर्वज 
मुसलमान सोहराब और रुस्तम“ को अपना पूर्वज मानता है। ये फारस के प्रसिद्ध 


योद्धा थे। इनका काल मोहम्मद के जन्म के पूर्व का है। मोहम्मद का काल 7वीं 


3. इसलामिक समाजशास्त्र के अनुसार दारुल हरब अर्थात्‌ युद्ध का क्षेत्र, गैर मुसलमानों का देश, वह क्षेत्र जहाँ के 
लोगों ने अभी इसलाम को कबूल नहीं किया है, जहाँ लोगों को मतांतरित करने के उद्देश्य से संघर्ष चल रहा 
el 

4. फारस (ईरान) में एक विख्यात योद्धा था रुस्तम व उनका पुत्र था सोहराब, लेकिन रुस्तम बेटे के जन्म के पहले 
ही फौज में नौकरी करने परदेस जा चुका था । इसलिए उसने सोहराब को कभी न तो देखा था, न ही जानता था 
कि उसका बेटा ही सोहराब है। ताक़त और हिम्मत में सोहराब भी अपने पिता की ही तरह युद्ध करने में नाम 
कमाने लगा और जवान होकर वह यूनान कौ फोज में भरती हो गया | फ़ारस-यूनान युद्ध में दुर्भाग्यवश पिता के 


हाथों ई 
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शताब्दी है। उसी प्रकार चंगेज खाँ और हलाकू', जो मंगोल निवासी थे, उनको वह 
अपना पूर्वज मानता है । वास्तव में जो उसके पूर्व थे, उनको वह अपना पूर्वज मानता 
नहीं । इस देश के लिए जिनका कार्य शत्रुतापूर्ण रहा और जिन्होंने आक्रमण कर राष्ट्रीय 
श्रद्धा-केंद्रों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, उन्हें वह अपना पूर्वज मानता है। यह जो 
यहाँ के मुसलमानों का अराष्ट्रीय दृष्टिकोण है, उसे बदलना होगा। 
कर्बला के मैदान में हसन-हुसैन के बीच झगड़ा हुआ और उनकी स्मृति में वे यहाँ 
' मोहरम' मनाते हैं । कर्बला के युद्ध का संबंध इसलाम मजहब के साथ बिल्कुल नहीं है। 
इसलाम के साथ संबंध न होते हुए भी वे उसे स्वीकार करते हैं । पर भारत के पूर्वज राम, 
` जिनका युद्ध रावण के साथ हुआ, जिस युद्ध को रामलीला के रूप में स्मरण किया जाता 
है, वे उसको नहीं मानते | इसलाम मज़हब को माननेवाला मुसलमान, जो इंडोनेशिया में 
रहता है, वह रामायण पढ़ता है, पर भारत में रहनेवाला मुसलमान कभी रामायण पढ़ता नहीं। 
इसका कारण एक ही है कि इंडोनेशिया के मुसलमान के अंतःकरण में कोई 
राजनीतिक आकांक्षा नहीं, पर यहाँ के मुसलमान में राजनीतिक आकांक्षा है। इसी राजनीतिक 


टकराव के फलस्वरूप यहाँ का मुसलमान राष्ट्रीय तत्त्वो को स्वीकार नहीं करता। इस 
कारण वह अराष्ट्रीय है। 


कृत्रिम संस्कृति और परंपराऐँ 

अपने राजनीतिक इरादों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कृत्रिम संस्कृति और 
परंपराओं की नींव डाली है । वस्तुत: वे वस्तुएँ, जिन्हें वह पूज्य मानता है, वे भारतीय 
वस्तुओं के विपरीत हैं, इस प्रकार वह प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। हम गंगा 
को पवित्र मानते हैं । तो वह दजला और Had को पवित्र मानता है । कोयल और कमल 
हमारे साहित्य वर्णन में अद्वितीय स्थान प्राप्त किए हुए हैं, इसके विपरीत वह बुलबुल 
और नरगिस को अपने साहित्य का आलंबन बनाता है | हमारे यहाँ हिमालय पर्वत को 


श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। जब आर्यसमाज ने शुद्धि आंदोलन” चलाया, उस समय 
मुसलमानों ने एक गीत बनाया-- 


5. चंगेज ख़ान (1162-1227) तथा हलाकू ख़ान (1218-1265) मंगोल शासक थे, जिन्होंने अपनी क्रूरता, 
बर्बरता तथा अत्याचार के बल पर मंगोल साम्राज्य का एशिया में विस्तार किया था। हलाकू ख़ान चंगेज का पोता 
था। विश्व इतिहास में इन दोनों के नाम करोड़ों हत्याएँ दर्ज हैं। एक नए अनुसंधान के अनुसार इन क्रूर मंगोल 
योद्धाओं ने इस क़दर खूनखराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान समेत दक्षिण- 
पश्चिम एशियाई क्षेत्र, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। 

6. शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) ने कौ थी। इसके तहत उन हिंदुओं को, 
जिन्होंने किसी कारणवश ईसाई या इसलाम पंथ स्वीकार कर लिया था, को पुनः हिंदू धर्म में लाकर दीक्षा दी 
जाती किपि-भागेयलाकशङ्साआएंकीलव!माजेतृलिस्तामीभ्रहिमन२शभाट्ीली/हरेसिसी9िया था। 
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“मेरे मौला बुला ले मदीना मुझे ।' 

यह गीत आर्यसमाज के विरुद्ध रचा गया था। इसलिए इसकी अंतिम पंक्ति इस 

प्रकार थी-- 
“यहाँ न जीने देंगे आर्य मुझे।' 

इस तरह यहाँ का मुसलमान संकट के समय मदीना की याद करता है। पर यदि 
हिंदू पर संकट आए तो वह कहाँ भागेगा? जब भारत के बाहर केनिया, जंजीबार, ब्रह्मा 
आदि देशों में हिंदुओं का उत्पीड़न प्रारंभ हुआ, तब वहाँ का हिंदू यदि कहीं जाने की 
सोचता था तो वह केवल भारत देश में ही। इस तरह हिंदू का स्वाभाविक प्रेम भारत 
की ओर है। किंतु मुसलमान का स्वाभाविक लगाव मक्का व मदीना से होता है। इस 
प्रकार यहाँ का मुसलमान यहाँ के जन-जीवन से अलगाव को वृत्ति लेकर चलता है | 
संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की लालसा सदैव उसके मन में रहती है । इसके 
कारण 'हर भारतीय वस्तु से अपना संबंध काटकर उसने अपनी एक स्वत: निर्मित 
संस्कृति और परंपरा को बनाया है । और इसी राजनीतिक आकांक्षा का जीता-जागता 
स्वरूप है पाकिस्तान | 


अलग राष्ट्रीयता 

यदि पाकिस्तान केवल राजनीतिक दृष्टि से एक अलग सत्ता होती तो कोई चिंता 
की बात नहीं थी। कारण, हमारे यहाँ अनेक स्वतंत्र राज्य रहे हैं, जिनकी प्रभुसत्ता भी 
अलग थी, पर इन अलग राज्यों के कारण भारत की राष्ट्रीयता को कुछ बाधा नहीं 
पहुँची | लेकिन पाकिस्तान एक अलग राजनीतिक सत्ता ही नहीं, अपितु हमारी राष्ट्रीयता 
से संबंध काटकर अलग राष्ट्रीयता में विश्वास करता है। 

नेपाल भी राजनीतिक दृष्टि से एक स्वतंत्र राज्य है, पर वह भारतीय राष्ट्रीयता के 
विपरीत कभी गया नहीं। इतना ही नहीं, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब नेपाल 
एक स्वतंत्र राज्य था और यहाँ के हिंदुओं को इस बात का स्वाभिमान था कि एक हिंदू 
राज्य स्वतंत्र है। उसी तरह ब्रह्मा जब अलग हुआ, तो अलग होने के बाद भी उसने 
राष्ट्रीय एकता से किसी तरह का विभेद नहीं किया। लंका के संबंध में भी यही बात है। 
नेपाल, ब्रह्मा और लंका भारत से अलग होने पर भी भारत की राष्ट्रीयता के विरोध में 
नहीं हैं, और न ही उन्होंने भारत की पवित्र भावनाओं का उल्लंघन किया है। इसलिए 
यह अखंड भारत में मिलेंगे या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उठती। पाकिस्तान का सवाल 
इन देशों की तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना अस्तित्व भारत की राष्ट्रीयता से 
अपना संबंध काटकर स्थापित किया है। यह जहर के समान है। 
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एकमात्र हल : मुसलमानों की राजनीतिक पराजय 

इसलिए मुसलमानों का प्रश्‍न हल करें या नहीं, इसमें शंका होनी नहीं चाहिए हमें 
तो इसे हल करना ही पड़ेगा। यह हल कैसे होगा? इसके हल का एक ही मार्ग है, वह 
याने मुसलमानों की राजनीतिक पराजय | 

इस राजनीतिक पराजय के बाद ही उन्हें हम अपने में मिला सकेंगे । इस तरह भारत 
में मुसलमानों की प्रमुख समस्या उनकी राजनीतिक आकांक्षा है । इस मूल प्रवृत्ति को कांग्रेस 
के नेता कभी नहीं समझ सके | वे ऊपरी कारणों को टटोलकर ' ईश्वर अल्लाह तेरे नाम' 
इस तरह का एक नारा हिंदू-मुसलिम एकता के लिए लगाते रहे । इसके द्वारा मुसलमान 
हिंदुओं के साथ मिलकर चलेंगे, ऐसा उनका विचार था। पर उनका यह विचार सार्थक सिद्ध 
न हुआ। वैसे गांधीजी के पूर्व कबीर और नानक ने भी ' एकं सद्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति' 
के आधार पर 'ईश्वर' और ' अल्लाह ' एक ही सत्य के दो अलग-अलग नाम हैं, इसका 
प्रतिपादन अपने साहित्य द्वारा किया | इस तरह गांधीजी का यह कार्य कोई अभिनव कार्य 
नहीं था। गांधीजी और कांग्रेस मुसलमानों की मूल प्रवृत्ति को समझ नहीं सके । कुछ लोगों 
का विचार था, यदि हिंदू-मुसलमानों में शादी-विवाह का संबंध हुआ तो उनको अपने में 
मिलाने का कार्य प्रारंभ होता | इसके अनुरूप कुछ लोगों ने अपने लड़कों के नाम रामप्रसाद 
और अकबर अली रखा और समझे कि इससे राष्ट्रीय एकता होगी । यह विचार सफल सिद्ध 
न हो सका। शादी करो या न करो, पर मुसलमान को जब तक राजनीतिक पराजय प्राप्त 
नहीं होती, तब तक यह ऐक्य की प्रक्रिया (Assimilation process) आरंभ नहीं होगी | 


पाकिस्तान की पूर्ण पराजय आवश्यक 

इस तरह का कार्य एक बार छत्रपति शिवाजी ने प्रारंभ किया था, पर बीच ही में अंग्रेज़ों 
के आने से वह रुक गया | अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की अलगाव वृत्ति को उभारा, जिसके कारण 
राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने की उनकी आकांक्षा और भी प्रबल हुई । इसी के फलस्वरूप 
आगे चलकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ | पाकिस्तान की निर्मिति एक तरह से हमारे लिए 
बड़ा ही सरल साधन सिद्ध हुआ है । पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है, 
उसे परास्त करना भारत जैसे विशाल देश के लिए कठिन कार्य नहीं है । पर यहाँ के मुसलमान 
को परास्त करना कठिन प्रक्रिया है । यहाँ के मुसलमान का स्वाभाविक झुकाव पाकिस्तान 
की ओर है | इसीलिए जब तक पाकिस्तान को पूर्ण राजनीतिक पराजय नहीं दी जाती तब 
तक हिंदुस्तान के मुसलमानों की मनोवृत्ति बदलना संभव नहीं है। 


सभी मुसलमान पाकिस्तानपरस्त 


भारत पर चीन के आक्रमण के समय अख़बारों में एक ख़बर छपी, जिसमें कहा 
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गया था कि कश्मीर पाकिस्तान को देकर संतुष्ट कर दिया जाए, फिर भारत और 
पाकिस्तान दोनों मिलकर चीन से लडें । एक अख़बार ने इस वृत्त को प्रकाशित करते हुए 
गलती से लिखा था कि जनसंघ भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। इस वृत्त को 
पढ़कर कुछ मुसलमान संसद्‌ सदस्यों ने जनसंघ के संसद्‌ सदस्यों को बधाई देते हुए 
कहा कि अब आप और हममें कोई मतभेद नहीं है । अर्थात्‌ मुसलमान संसद्‌ सदस्यों का 
यह कथन इसी ओर इशारा करता है कि सभी मुसलमानों का आकर्षण और लगाव 
पाकिस्तान की ओर है । 


अखंड भारत उन्हे स्वीकार नहीं 

जनसंघ ने अखंड भारत का आदर्श अपनाया है। उसके विरुद्ध कांग्रेसी यह प्रचार 
करते रहे कि ये अखंड भारत वाले हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने के कारण मुसलमानों 
के भी ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान को ख़त्म करना उनका 'मिशन' है। इस तरह के प्रचार 
के कारण मुसलमानों की जो धारणा बनी, उस कारण एक मुसलमान ने मुझसे अपनी 
शंका प्रकट करते हुए कहा, ' आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाकर अखंड भारत 
बनाना चाहते हैं?' मैंने कहा, 'अखंड भारत बनने पर भारत के तीन करोड़ मुसलमान 
और पाकिस्तान के सात करोड़ मुसलमान मिलकर रहेंगे। इससे तुम्हारी शक्ति भी 
बढ़ेगी।' जब मैंने ऐसे कहा तब उसे तर्क तो मान्य हुआ, पर उसे यह बात अच्छी नहीं 
लगी। कारण, वह समझता है कि पाकिस्तान के रूप में उनकी राजनीतिक सत्ता नष्ट हो 
जाएगी। और इसी सत्ता के आधार पर वह अपनी राजनीतिक आकांक्षा को आगे बढ़ाना 
चाहता है। इसलिए वह इस तरह की बातें कभी स्वीकार नहीं करता। इससे वह जिस 
सीढ़ी के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है, वही खिसक जाएगी | 

एक बार मेरी भेंट एक मुसलमान से हुई । बातचीत करने पर उसने बताया कि 
उसके पूर्वज राजपूत थे। जब उसने यह बात कही तो मैंने उसे कहा कि राजपूत की एक 
विशेषता है कि वह अपने अपमान का बदला लिए बिना खामोश नहीं रहता। तब तुम 
भी अपने अपमान का बदला क्यों नहीं लेते? ऐसा कहने पर वह कुछ बोला नहीं। 

अतः अपना यह विश्वास है कि मुसलमानों की राजनीतिक पराजय के अतिरिक्‍त 
दूसरे सभी प्रकार के मार्ग आज प्रतिकूल सिद्ध होंगे । दूसरे प्रकार के मार्ग अपनाने में एक 
भय है कि लोग उल्टे हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध होंगे। कांग्रेस में कुछ हिंदू ऐसे हैं, 
जो अपने को घर में हिंदू कहते हैं, पर बाहर कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहते | ऐसा 
क्यों होता है? यह न्यूनता का भाव (Inferiority complex) हिंदू में पराजय के 
कारण आया है | इसके विपरीत मुसलमानों में राजनीतिक प्रभुता की आकांक्षा के कारण 
वरिष्ठता का भाव (Superiority Complex) आया है। इसे निकालना आवश्यक है। 
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आत्मालोचन की आवश्यकता 

सर्वसाधारण सिद्धांत है कि पराजय आत्मालोचन को प्रेरित करती है। अत: पराभूत 
होने पर वही मुसलमान आत्मालोचन के लिए तत्पर होगा। जब वह आत्मालोचन करेगा, 
तब सही बातें सामने आएँगी। फिर वह सोचेगा, हिंदुओं से अलग रहने में फायदा नहीं है। 
इस तरह वह वरिष्ठता का भाव त्यागकर यहाँ के समाज से, जो हिंदू समाज है, समरस 
होगा। फिर यह सोचेगा, अन्य जैसे राजपूत हैं, मैं भी वैसा ही राजपूत हूँ, वे हिंदू हैं तो मैं 
भी हिंदू हूँ। तब वह मसजिद में भी जाना अवश्यक नहीं समझेगा। इस तरह सांस्कृतिक 
मिलन की प्रक्रिया आरंभ होगी। तब वह अखंड भारत में भी विश्वास करेगा। 


संगठित राष्ट्रीय शक्ति 

अब प्रश्न उठता है कि यह सारा कार्य कब होगा? कौन करेगा? तो उसका यही 
जवाब है कि जिनमें राष्ट्रीयता का भाव शाश्वत रहेगा, वही यह कार्य कर सकेंगे। 
इसलिए ऐसे लोगों का संगठन जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही राष्ट्रीय एकता का 
कार्य अधिक सफल रहेगा। जब राष्ट्रीय लोगों की संगठित शक्ति कम होती है, तभी 
स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता प्रस्थापित करने की अलगाव वृत्ति जन्म लेती है। 


राम और कृष्ण हैं ताना-बाना 

आज राष्ट्रीय शक्ति को शिथिल देखकर द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (द्रमुक) के समर्थक 
स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता प्रस्थापित करना चाहते हैं । मैंने एक बार एक तमिल सज्जन से 
भेंट की । उन्होंने बताया, “राम-कृष्ण हमारे पूर्वज नहीं हैं।' तब मैंने कहा, “राम-कृष्ण 
जब आपके नहीं हैं, तब मुझे राम और कृष्ण को छोड़ तमिल साहित्य बताइए। ऐसा 
तमिल साहित्य है क्या?' भारत की किसी भी भाषा का साहित्य बिना राम-कृष्ण के है 
ही नहीं। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए राम-कृष्ण ताने-बाने के समान हैं और इसी 
से राष्ट्रीय वस्त्र अयोध्या से लंका तक और द्वारका से कामरूप तक बुना जाता है| यदि 
राम और कृष्ण को निकाल दें तो सारा साहित्य बेकार हो जाएगा। 


पंजाबी सूबे का नारा 

द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम को तरह ही पंजाब में सिखों ने पंजाबी सूबे का नारा 
लगाया। वे यहाँ तक कहने लगे कि सिक्ख ' हिंदू' नहीं हैं । यह तो महान्‌ असत्य है, 
इससे बढ़कर असत्य और क्या हो सकता है। गुरु गोविंद ने मुसलमानों से हिंदुओं की 
रक्षा के लिए सिखों को संगठित किया था। उनके जीवन का लक्ष्य था--'जगे धर्म हिंदू 
तुरक धुंध भाजे।' 
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जिनका ऐसा लक्ष्य था, वे ही अब 'हम हिंदू नहीं हैं ' ऐसा कहते हें । उनमें अलग 
राजनीतिक सत्ता की आकांक्षा है। किंतु सिखों में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं, जो अलग 
राजनीतिक सत्ता की आकांक्षा नहीं रखते। ऐसे सिख अपने को श्रेष्ठ हिंदू कहने में गर्व 
का अनुभव करते हैं। इस भाव को अधिकाधिक बढ़ाने को आवश्यकता है। 

इस तरह यह अलगाव और स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की बात सभी 
. तरफ़ दिखाई देती है । इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस समस्या को समझें । रोग को 
समझकर दवा देनी चाहिए। आज तक ग़लत दवा दी गई। इस तरह यह माँग अलग- 
अलग पंथों की ओर से आती रहेगी। यह समस्या एक राजनीतिक समस्या है। इसी 
समस्या के प्रतीक के रूप में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। 


रावलपिंडी का aza तोड़ना होगा 

मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षा को पराजित करने का प्रयत्न शिवाजी ने 
किया। सदाशिव भाऊ ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली का तख्त तोड़ा। क्योंकि उस 
समय वह तख्त ही उनकी राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक था। आज पुनः उसी दूषित 
प्रवृत्ति को नष्ट करना है तो उसके तख़्त को तोड़ना होगा। किंतु उसका तख़्त अब 
दिल्ली न होकर रावलपिंडी में है। अत: जब तक रावलपिंडी का तख्त नहीं टूटता, तब 
तक राष्ट्रीय आत्मसातीकरण (National Assimilation) का कार्य प्रारंभ नहीं होगा। 


हम किसी के शत्रु नहीं 

हिंदुओं की यह परंपरा रही है कि वह किसी के पंथ को बिगाड़े बिना उसे अपने 
में आत्मसात्‌ करता है । आज भी हमें इतने मज़बूत होने को आवश्यकता है कि हम सभी 
को आत्मसात्‌ कर सकें | हम राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक (Aggressive), धर्म के स्तर 
पर सहिष्णु (Tolerant) और सामाजिक स्तर पर आत्मसाती (Assimilative ) रहें, 
तभी राष्ट्रीय जीवन में आई विकृतियों को दूर कर सकते हैं । 

हम किसी व्यक्ति या समाज के शत्रु नहीं, न ही किसी के उपासना पंथ से हमारा 
विरोध है तथा न ही हम किसी पंथ विशेष के शत्रु हैं। हम तो पंथ विशेष द्वारा राजनीतिक 
प्रभुता स्थापन करने की आकांक्षा के शत्रु हैं। 

इस आकांक्षा को समाप्त करने का जो कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, 
आज उसे पुनः आगे बढ़ाने की आवश्यकता है | तभी मुसलमान राष्ट्रीय समाज के साथ 
एकरूप होने को सिद्ध हो पाएगा और तभी अखंड भारत का स्वप्न साकार हो सकेगा। 

मर्ह 17, 1965 
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Tae से मशीनें लाकर लगाने से ही काम नहीं चलता, उनको चलाए रखने के 
लिए भी वहाँ से विभिन्न प्रकार का कच्चा माल तथा मरम्मत के लिए पुर्जे 
मँगाने पड़ते हैं। इस मद में तीसरी योजना में 3800 करोड़ रुपए के आयात का अनुमान 
लगाया था, जो कि दूसरी योजना की अवधि में किए गए कुल आयात से भी अधिक है। 
चौथी योजना भी इसी आधार पर बनाई गई है | विदेशी-मुद्रा का संकट हमारी अर्थव्यवस्था 
का ARR बन गया है । आयात नियंत्रण के परिणामस्वरूप हमारे उद्योग-धंधे अपनी पूरी 
क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अर्थात्‌ हमारी पूँजी सुस्त पड़ी रहती है। इस अवस्था 
में आवश्यक तो यह है कि हम पहले अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लें तथा बाद में 
विस्तार का विचार करें। साथ ही हमें ऐसी उद्योग व्यवस्था लानी चाहिए, जिसको 
चलाने के लिए हम आंतरिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग कर सकें तथा बाहर का 
मुँह न ताकना पडे | 

विदेशी पूँजी मूलतः वहीं लानी चाहिए, जहाँ वह हमारे उद्योगों का विकास कर 
हमें बाहर के आयात से मुक्त कर दे अथवा विदेशों में हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ा 
दे। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि उसको बुलाने में हमें कितना खर्चा पड़ता है, 
उसका देश के साधनों पर क्या परिणाम होता है तथा उससे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान 
तथा यांत्रिकी का विकास होता है या नहीं। इन दृष्टियों से अभी तक जितनी विदेशी 
पूँजी आई है, वह विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुई । 


मूल्यों की स्थिरता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक 
दुर्भाग्य का विषय है कि योजना आयोग तथा शासन के प्रत्येक अधिकारी द्वारा इस 
तथ्य को स्वीकृति के उपरांत भी वे बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर 
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पाए। जब समस्या बहुत गंभीर स्वरूप धारण कर लेती है तथा मूल्यो और आमदनी के 
बीच भारी अंतर हो जाने के बाद श्रमिक और कर्मचारी वेतन-वृद्धि की माँग करते हैं तो 
सरकार मूल्यों को नीचे लाने के नाम पर मूल्य नियंत्रण लागू करती है । किंतु मूल्य रुकते 
नहीं बल्कि चोर बाज़ार शुरू हो जाता है, पर मूल्य सूचक अंक को तो नियंत्रित मूल्यों 
के आधार पर ही फैलाया जाता है | फलत: महँगाई भत्ते पर असर हो जाता है । सामान्य 
मजूदर और कर्मचारी दोनों तरफ से मारा जाता है। 


सरकारी नीतियाँ मूल्य वृद्धि का कारण 

सामान्य धारणा यह है कि महँगाई के लिए व्यापारी ज़िम्मेदार है। अगर सरकार 
व्यापार को अपने हाथ में ले ले तो चीज़ें सस्ती हो जाएँ। किंतु लोग यह भूल जाते हैं कि 
व्यापारी नए तो पैदा नहीं हुए । हमेशा से चले आ रहे हैं | फिर इस वर्ष ही ऐसी कौन सी 
बात हो गई कि चीज़ों के दाम एकदम बढ़ गए। फिर अगर व्यापारी दाम बढ़ाता है तो 
वह कौन सा व्यापारी है? उसे सरकार रोकती क्यों नहीं? साथ ही वो चीज़ें सरकार 
बेचती है, उनका दाम भी क्यों बढ़ा दिया जाता है । पोस्टकार्ड, लिफाफे, तार की दरें 
रेल का किराया, बिजली, खाद, स्टील, पेनसिलीन आदि के भाव तो सरकार ही तय 
करती है। वे व्यय क्यों बढ़ गए? बाहर से आनेवाले गेहूँ का भाव सरकार ने क्यों बढ़ा 
दिया? स्पष्ट है कि मूल्यों के लिए व्यापारी नहीं बल्कि सरकार की नीतियाँ तथा योजना 
के बनानेवाले कसूरवार हैं। पिछली योजनाओं के समान चौथी योजना में भी वे सभी 
बातें मौजूद हैं, जिनके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी होती है। 

व्यक्ति को निरोग रखना तो आवश्यक है; किंतु सक्षम व्यक्ति को काम न देना 
केवल उपभोग पर भार बढ़ाना है। अर्थात्‌ हमें जीवन के सभी क्षेत्रों के बीच संतुलन 
रखना होगा। योजना आयोग ने यह संतुलन बिगाड़ दिया है । 

जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने के स्थान पर योजना के अंतर्गत 
सारी पूँजी भारी बड़े तथा बुनियादी उद्योगों में लगा दी। नतीजा यह हुआ कि खाने, 
पहनने और रहने को चीज़ों की कमी पड़ गई । 


रुपए का मूल्य केवल dae पैसा 

दूसरी तरफ योजना के अंतर्गत तथा शासन के ख़र्चे इतने बढ़ गए कि रुपए का 
चलन बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ा। माल की कमी और रुपए की अधिकता से रुपए 
की salad गिर गई | 1939 के मुकाबले में आज रुपए का मूल्य मुश्किल से 15 पैसे 
होगा । सरकार ने भिन्न-भिन्न चीज़ों पर इतने भारी टैक्स लगाए कि उसका परिणाम भी 
इन वस्तुओं के दाम बढ़ाने में हुआ। नए बजट के अनुसार अकेले मिट्टी के तेल पर 45 


करोड रुपया का टैक्स है। अर्थात्‌ हिंदुस्तान का हर आदमी केवल दीया जलाने का एक 
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रुपया सरकार को देता है । जलाने को माचिस लगती है, उस पर 23 करोड़ रुपए का 
अलग टैक्स है | आपकी बीड़ी और तंबाकू पर 88 करोड़ 32 लाख रुपया, चीनी पर 43 
करोड़ 95 लाख रुपया तथा कपड़े पर 81 करोड़ 8 लाख रुपया का टैक्स | 

उत्पादन शुल्क, तट-कर, बिक्री-कर और चुंगी, ये सब ऐसे कर हैं, जो किसी अंश 
तक मूल्यों को बढ़ाते हैं | इसी प्रकार यदि आधारभूत उत्पादक वस्तुओं का दाम बढ़ाया 
गया तो लागत बढ़ जाएगी और फिर निर्विवाद रूप से चीज़ों के दाम बढ़ जाएँगे। सरकार 
ने बिजली, रेलभाड़ा, खाद, मशीनें, इस्पात, आबकारी आदि के संबंध में ठीक कार्यक्रम 
नहीं बनाया | चौथी योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकारी कारखानों को मूल्यनीति 
का इस प्रकार निर्धारण किया जाए कि उससे कम-से-कम 12 प्रतिशत का मुनाफा हो। 
यदि यह मुनाफा ख़र्चों से किफ़ायत अथवा प्रबंध में कुशलता तथा वैज्ञानिकता से हो तो 
श्लाघ्य है किंतु क़ीमतों को बढ़ाकर मुनाफ़ा करना तो मुनाफ़ाख़ोरी ही कही जाएगी। 


उत्पादक शिक्षा का अभाव 

सरकारी तथा गगैर-सरकारी ख़र्चों की अनुत्पादकता का भी संबंध मूल्यों से होता 
है। यदि उत्पादन कम हो तथा पूँजी निर्माण कम हो तो मूल्य बढ़ जाएँगे। पूँजी की 
उत्पादकता का भी मूल्यों से संबंध है, योजनाओं में इस दृष्टि से कृषि, उद्योग, व्यापार, 
सेवाएँ इसके बीच कोई संतुलन नहीं रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर ख़र्चा उचित 
है। किंतु अध्यापक और डॉक्टर को भी तो खाने को चाहिए। जब तक कृषि और उद्योगों 
के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी, तब तक समाज सेवा के कार्यक्रमों का पूरा लाभ 
नहीं मिलेगा। साथ ही जिस व्यक्ति को शिक्षा मिली है, उसे पढ़कर उत्पादक बनना 
चाहिए। किंतु यह तो बिना शिक्षा पद्धति में वे परिवर्तन तथा प्रत्येक को रोजगार को 
गारंटी के बिना संभव नहीं होगा। व्यक्ति को निरोग रखना ही आवश्यक है किंतु सक्षम 
व्यक्ति को काम न देना केवल उपभोग पर भार पड़ता है। अर्थात्‌ हमें जीवन के सभी 
क्षेत्रों के बीच संतुलन रखना होगा। योजना आयोग ने यह संतुलन बिगाड़ दिया है । चौथी 
योजना में इसको सुधारने को कोई कोशिश नहीं की गई। 


आवश्यक वस्लुओं का उत्पादन आवश्यक 

योजना को प्राथमिकता को बदलकर जीवन को आवश्यक वस्तुओं को भारी 
तादाद में पैदा करना होगा। इनको सस्ते तथा मानवीकृत रूप में बनाया जा सकता है। 
ऐसे आराम की चीज़ें न भी पैदा हुई तो आपत्ति नहीं कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर्स, वातानुकूलित 
गाड़ियाँ या अन्य बिजली के रेजर आदि वस्तुएँ टाली जा सकती हैं। पर खाना, कपड़ा 
और मकान तो चाहिए ही। आवश्यकता है एक योजना इन आवश्यक वस्तुओं के 
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पैदावार पर ही सर्वाधिक भार देकर बनाई जाए। तभी मूल्य स्थिर रह सकेंगे | 

मूल्यों के बढ़ाने का एक कारण सस्ते दामों पर बहुत सी आवश्यक वस्तुओं का 
निर्यात भी है। कपड़ा, चीनी, तिलहन आदि अनेक वस्तुओं का निर्यात देश की 
आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता न करते हुए कर रहे हैं। 

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई वस्तुओं पर सरकार ने विविध प्रकार की 
कर-छूट भी दी है । चीनी में तो इस वर्ष सरकार अपनी ओर से बराबर की भरपाई करनेवाली 
है। हिंदुस्तान 10 करोड़ रुपए की चीनी बाहर भेजेगा। सरकार मिल मालिकों को 10 
करोड़ रुपए अपने पास से और देगी । उत्पादन शुल्क आदि में छूट मिलेगी, वह अलग से | 
इन सब का नतीजा यह होता है कि देश के खरीददारों को ये सब चीज़ें और महँगी मिलती 
हैं । चौथी योजना में इस असंतुलन को सुधारने का कोई उपाय नहीं किया गया। 


किसान और व्यापारी दोनों समाप्त होंगे 

चौथी योजना में क्रीमतों को रोकने के नाम पर भारी कंट्रोल का सुझाव दिया गया 
है। चौथी पंचवर्षीय योजना के स्मृतिपत्र में पृष्ठ 8 पर लिखा है-'“जीवनोपयोगी 
वस्तुओं के मूल्य को बाँधने के लिए प्रतयक्ष नियंत्रणों का उपयोग करने के लिए देश को 
तैयार रहना होगा।'' इस हेतु आयोग का सुझाव है कि अन्न, कपड़ा तथा दूसरी आवश्यक 
वस्तुओं के वितरण को सरकारी एकाधिपत्य में लिया जाए। साथ ही इन क्षेत्रो के 
उत्पादन में भी सरकार प्रवेश करे, यह बताया गया है । 

सरकार के इन क़्दमों से चीजें सस्ती नहीं होंगी बल्कि किसान और व्यापारी दोनों 
ही ख़त्म हो जाएँगे । समाज का व्यापार हाथ में लेकर एक ओर तो सरकार लेवी या 
जबरिया गल्ला वसूली की ओर बढ़ रही है, दूसरी ओर बड़े-बड़े सरकारी फार्मो को 
योजना बनाई जा रही है। इन फार्मा के लिए जमीन किसान से ही छीनी जाएगी। 
सूरतगढ़ के फार्म के नमूने पर रूस हिंदुस्तान के हर प्रांत में सरकारी फार्म खोलने के 
लिए मदद देने को कह रहा है। रूस के सरकारी फार्म असफल हो गए। वह अमरीका 
से गेहूँ ले रहा है तथा अपने यहाँ सरकारी फार्मो को बंद कर रहा है । पर हमें सलाह दी 
जा रही है कि हम ये फार्म बनाएँ। किताबी सिद्धांतों के चक्कर में पड़कर योजना आयोग 
भी इस दिशा में सोच रहा है। 

खेती के साथ धान कूटने, आटा पीसने, कपड़ा बुनने आदि के कारखाने भी 
सरकार स्वयं खोलना चाहती है। निश्चित ही एक ऐसा क़दम है, जो सिद्धांत और 


व्यवहार दोनों दृष्टियों से हानिकर होगा। 
पाञ्चजन्य HÈ 17, 1965 
[1 
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जः क़ौमतों की चर्चा होती है तो साधारणतः शहर में रहनेवाले लोगों का ही विचार 
होता है। किसान को भूल जाते हैं। कुछ लोग तो स्थिर मूल्यों का अर्थ अनाज के 
बहुत नीचे दाम ही समझते हैं । सरकार ने इस वर्ष अनाज के दाम घोषित किए हैं, उसमें 
किसान का कोई ध्यान नहीं रखा गया। किसान को जब तक उसकी फसल का अच्छा 
दाम नहीं मिलेगा तब तक न तो देश की पैदावार बढ़ेगी और न मूल्य ही स्थिर होंगे। जब 
किसान के पास पैसा आएगा, तभी तो वह पूँजी के रूप में खेत में लगाएगा या दूसरे 
उद्योगों की पैदा की हुई चीजों को ख़रीदेगा। 
मूल्य नौति ऐसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले । मूल्यों के साथ 
आमदनी का मेल बिठाना भी आवश्यक है। इसके लिए मजदूर तथा कर्मचारी वर्ग को 
पूरा वेतन मिल सके, इस हिसाब से महँगाई भत्ता आदि का निर्धारण करना चाहिए। 
चौथी योजना में मूल्यों को स्थिर करने के लिए दूरगामी उपाय करने होंगे । मौद्रिक 
एवं वित्तीय नीतियों को बदलना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसा तंत्र भी निर्माण करना 
होगा, जो बाजार को काबू में रख सके | खाद्यान्न निगम यह काम कर सकता है। आज 
जब हालत बिगड़ गई है तो हमें निम्नलिखित तात्कालिक उपाय सुझाते हैं, जिससे 
दूरगामी उपाय कारगर होने तक स्थिति को काबू में लाया जा सकता है-- 
1. खाद्यान के क्षेत्र समाप्त कर दिए जाएँ। 
2. बडे शहरों में राशन प्रथा लागू की जाए, परंतु कुछ मात्रा में खुला व्यापार 
भी बने। राशन की दुकानें मुख्यत: छोरे परचून व्यापारियों को दी जाएँ। 
3. खाद्यान के व्यापार के क्षेत्र मे एकाधिकार समाप्त किया जाए। सरकार एक 


प्रतिस्पर्धी के नाते बाज़ार में प्रवेश करे एकाधिकार न ले। सहकारी समितियों 
को भी एकाधिकार न दिया जाए। 


4. सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों और श्रमिकों के महँगाई भत्ते तथा परिलाभ 
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मूल्य वृद्धि के अनुपात में बढ़ाए जाएँ। उन्हें जीवनोपयोगी वस्तुएँ सस्ते 
मूल्यों पर देने की व्यवस्था हो। 

5. किसान को उसकी फ़सल का प्रोत्साहक मूल्य दिया जाए तथा विभिन्न 
प्रकार की लेवियाँ समाप्त कर दी जाएँ। 


कृषि 

खाद्याभाव आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ' अधिक अन्न उपजाओ' का नारा 
पिछले बीस asf से लगाया जा रहा है । प्रत्येक योजना के निर्माण के समय खाद्य 
आत्मनिर्भरता का वादा किया जाता है । किंतु वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिवर्ष औसत 150 
करोड़ रुपए का अनाज बाहर से मँगाना पड़ता है । अन्नपूर्णा भिखारिणी क्यों बन गई? 
यद्यपि हमारी राष्ट्रीय आमदनी का लगभग आधा खेती से मिलता है। फिर भी योजना 
आयोग ने खेती को प्राथमिकता न देकर भारी उद्योगों को ही महत्त्व दिया। नीचे-लिखे 
आँकडे इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे-- 


खेती, सामुदायिक उद्योग एवं 
विकास योजना यातायात 
तथा सिंचाई 
करोड़ रुपए. कुलका करोड़ रुपए कुलका 
प्रतिशत प्रतिशत 
पहली योजना 813 34.7 937 39.3 
दूसरी योजना 950 20.0 2020 62.0 
तीसरी योजना 1718 23.0 4282 57.0 
मध्यवर्ती जाँच के आधार 1738 21.2 5022 61.2 
पर अनुमान 
चौथी योजना 3400 21.8 8600 55.0 


प्रत्येक योजना में अनुभव यह रहा है कि खेती के लिए निर्धारित व्यय अंत में कम 
हो जाता है तथा उद्योग-धंधों पर बढ़ जाता है। अत: चौथी योजना में भी खेती के लिए 
रखे गए वित्तीय लक्ष्य बाद में कम हो जाएँगे। इस रक्कम का भी बहुत बड़ा हिस्सा बड़े- 
बड़े बाँधों, सामुदायिक योजना तथा अहलकारों पर खर्च होता है । फलतः प्रत्यक्ष किसान 
के पास खेती का विकास करने के लिए इस राशि में से शायद थोड़ा-बहुत ही पहुँच 


पाता होगा। x | 
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निजी तौर पर भी किसान की पूँजी में कोई वृद्धि नहीं हुई है । पूँजी गाँवों की ओर 
जाने के स्थान पर उल्टे शहरों की ओर जा रही है । सहकारी खेतों के नारे ने किसान को 
अपने भविष्य के संबंध में अनिश्‍चित कर दिया है। सिंचाई के पुराने साधन मरम्मत के 
अभाव में बेकार हो गए हैं । छोटी योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी 
योजनाएँ या तो पूरी नहीं हुईं या मूल और बंबों के अभाव में किसान को उनका पानी 
नहीं मिल पाता। जहाँ मिला भी है, वहाँ सुधार-कर या आबपाशी की बढ़ी हुई दरों का 
बोझा इतना अधिक है कि किसान उन्हें सहन नहीं कर पाता। तिस पर भी चौथी योजना 
में योजना आयोग किसान पर नए टैक्स लगाने का विचार कर रहा है। 
योजना आयोग का ऐसा ख़याल है कि पिछले दिनों में देहाती लोगों की आमदनी 
में भारी बढ़ोतरी हुई है। किंतु इसमें अधिक सचाई नहीं है। खेती, पशुपालन, वन तथा 
मत्स्यपालन से 1948-49 में 4250 करोड़ रुपए आमदनी कूती गई थी। 1962-63 में 
इन मदों में 6870 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान है। यह वृद्धि मूलतः मूल्यों में 
वृद्धि के परिणामस्वरूप है। क्योंकि 1948-49 के मूल्यों के आधार पर यह आमदनी 
केवल 5800 करोड़ रुपए रह जाती है । जनसंख्या को वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय 
में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि प्रांतों में 
तो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय नीचे आई है। हमारी अधिकांश जोतें छोटी एवं 
अनार्थिक हैं । इनमें खाने भर को भी पैदा नहीं हो पाता। बढ़े हुए मूल्यों का किसान को 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश गल्ला बिचौलियों के हाथ बेच दिया 
जाता है। हाँ, जिन वस्तुओं को वह ख़रीदता है, वे अवश्य उस बढ़े हुए मूल्यों पर लेनी 
पडती हैं । तिस पर भी पिछले पंद्रह वर्षो में लगान, आबपाशी, पंचायत टेक्स आदि सभी 
में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन शुल्क, बिक्रीकर, चुँगी आदि अप्रत्यक्ष करों का भार भी उसे 
उपभोग के अनुपात में वहन करना ही पड़ता है। इस अवस्था में किसान को अलग से 
छाँटकर उस पर टैक्स लगाने का विचार करना उसके प्रति अन्याय है। आवश्यकता तो 
इस बात की है कि लगान तथा दूसरे टैक्सों में कुछ राहत दी जाए, जिससे खेती के लिए 
पूँजी निर्माण हो सकें तथा खेती को पैदावार बढ़ाने के लिए साधन जुटाए जा सके। चौथी 
पंचवर्षीय योजना में खेती की पैदावार बढ़ाने के बारे में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। 
बल्कि अभी तक को गई घोषणाओं को मात्र दुहराया गया है। साथ ही किसान पर बोझ 
डालने का सुझाव रखा गया है। 
हमाय सुझाव है कि : 
1. भूमि सुधारों को तुरंत लागू करके किसान को भूमि का मालिक बनाया जाए 
तथा आगे कम-से-कम 20 वर्षो तक भूमि संबंधी अधिकारों में कोई परिवर्तन 
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जाए। साल में एक बार किसान को GR की नक़ल मुफ्त दी जाए। 

2. किसान को क्रर्जा देने तथा क्रय-विक्रय की ठीक व्यवस्था की जाए। सहकारी 
समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। किंतु उसे किसी भी प्रकार का एकाधिकार 
नहीं देना चाहिए। एकाधिकार मिलने पर ये शोषण का हथियार बन जाती 
हैं। 

3. सिंचाई की छोटी योजनाओं को पूर्ण करने में किसान को पूरी मदद दी 
जाए। पुराने तालाब, कुओं आदि की मरम्मत सरकार की ओर से की जाए। 
आबपाशी की व्यवस्था सुधारी जाए। 

4. किसान पर टेक्स न लगाए जाएँ तथा अनार्थिक जोत वालों को लगान में 
छूट दी जाए। 

5. लेबी की प्रथा समाप्त कर दी जाए तथा किसान को फसल का पूरा मूल्य 
दिया जाए। 

6. गोवंश हत्या बंद कर पशु सुधार के कार्यक्रमों पर पूरा बल दिया जाए। 

हमारी अर्थव्यवस्था को गतिशील कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चतुर्थ 

पंचवर्षीय योजना में विशेष लक्ष्य नहीं दिया गया। बाद में तो दूसरी योजना बनाते समय 
आगामी बीस-पच्चीस वर्षों के लिए प्राथमिकताएँ, विनियोजन नीति और व्यूहनीति निर्धारित 
की थी, उसी को आँकड़ों के मामूली हेरफेर के साथ चौथी योजना के रूप में प्रस्तुत कर 
दिया गया है। आयोग ने न तो आज तक की कमियों और कमजोरियों को दूर करने का 
उपाय सोचा है और न आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने का मार्ग सुझाया है। यहाँ 
तक कि यह वह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण तथा 
संकट के कारण योजनाओं में कोई आधारभूत परिवर्तन करना चाहिए। बढ़ती हुई बेकारी 
के बावजूद वह प्रत्येक को काम देने का लक्ष्य रखकर योजना बनाने को तैयार नहीं। 
क़ीमतें आसमान छूती जा रही हैं, फिर भी उनको रोकने के लिए वह कंट्रोल लगाने के 
पुराने घिसे-पिटे तथा अव्यावहारिक सुझाव के अतिरिक्त और कोई कारगर व्यवस्था सोच 
ही नहीं पाता। खेती और छोटे उद्योगों को वह शाब्दिक सहायता से बढ़ाना चाहता है। 
जनसामान्य के गिरते हुए जीवन स्तर को वह औसत आमदनी की बल्लियों के सहारे 
'टिकाए रखना चाहता है । विषमताओं को कम करने का उद्देश्य नारे से आगे बढ़ नहीं 
पाया ।“समाजवाद' का दुधारा मध्यवर्गीय धंधों पर ही चल रहा है। शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार 
तथा अन्य बड़े-बड़े लोगों द्वारा काले बाज़ार तथा करों की चोरी के कारण काला धन, 

“नियोजन ' को सुरंग लगाकर ध्वस्त कर रहा है। न तो सरकार के छापे प्रभावी हुए हैं और 

न वित्त मंत्री की सुविधाएँ आकर्षक समझी जा रही हैं । स्वर्ण नियंत्रण क़ानून ने सुनारों को 
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करने, छिपा सोना बाहर निकालने के घोषित उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ । चीज़ों के दाम 
बढ़ने पर योजना आयोग के नुस्खे के अनुसार सरकार ने माल में आने-जाने पर रोक 
लगाई, क्षेत्र बनाए, छापे मारे, मूल्य घोषित किए, लेवी लगाई तथा व्यापार के सरकारीकरण 
को ओर क़दम बढ़ाया | किंतु उससे न तो मूल्य नीचे आए और न धन मिलने में ही सुविधा 
हुई । किसान, व्यापारी और उपभोक्ता तीनों के लिए संकट हो गया। मुद्रा और ऋण का 
विस्तार रोकने के लिए बैंक का ब्याज बढ़ाया, पर उसका परिणाम उद्योग-धंधों की 
उत्पादकता तथा पूँजी निर्माण पर पड़ा, जो दवा इंग्लैंड में कारगर न हो, वही भारत में 
ठीक रहेगी, मानकर चलना भूल होगी। 

योजना आयोग अपने विचारों का इतना शिकार बन गया है कि कोई मौलिक 
चिंतन नहीं कर सकता। आज पहली आवश्यकता तो यह है कि एक स्वतंत्र आयोग 
बिठाना चाहिए, जो पिछले पंद्रह वर्षों की आर्थिक स्थिति तथा अपनाई गई नीतियों की 
जाँच करे और मौलिक ग़लतियों को बताए। 


योजना के प्रति जनसंघ का ठोस मत 

भारतीय जनसंघ प्रारंभ से ही योजनाओं की गलतियों की ओर जनता और सरकार 
का ध्यान आकृष्ट कर उनमें परिवर्तन की माँग कर रहा है। 1952 में प्रथम अधिवेशन! 
के समय पारित प्रस्ताव के विषय में कहा गया था कि-- 

“Se योजना में बेकारी दूर करने और जीवन स्तर उन्नत करने की ओर आवशयक 
ध्यान नहीं दिया गया।"भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अन्न, कपास और 
पटसन को उपज बढ़ाई जाए, किंतु ऐसे साधनों द्वारा, जिनके लिए हम विदेशों पर निर्भर 
न हों॥ कृषि के साथ घरेलू उद्योगों का गाँव में विकास हो ।- रक्षा संबंधी उद्योगों के 
विकास को ओर इस योजना में ध्यान नहीं दिया गया है।'” 

अंबाला में 1958 के अधिवेशन में सुझाव दिया गया था कि-- 

“ye स्थिति के निराकरण के लिए आवश्यक है कि (1 ) शासन अपने खर्चो में 
भारी कटौती करे। (2) सार्वजनिक उद्योगों में कंट्रोलिंग अंश अपने पास रखकर शेष 
शेयर्स जनता को दिए जाएँ। (3) योजना की अवधि बढ़ाई जाए। (4) उन योजनाओं 
को, जो तुरंत फलदायी हैं, शीप्रातिशीप्र पूर किया जाए। (5) योजनाओं की आयात- 
निर्भरता कम करके उन्हें स्वदेशी साधनों के सहारे पूरा किया जाए। 


1. 21 अक्तूबर, 1951 को नई दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को अध्यक्षता में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन 29, 30, 31 
दिसंबर, 1952 को कानपुर में आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री 
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दिसंबर 1958 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना की चर्चा प्रारंभ हुई थी, उस समय 
बंगलौर अधिवेशन में हमने प्रस्ताव किया था कि उपर्युक्त पृष्ठभूमि में तीसरी योजना की 
रचना निम्नलिखित आधार पर होनी चाहिए-- 

1. पूर्ण रोजगार इसका लक्ष्य हो। 

2. कृषि उत्पादन की वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 

3. किसान और मजदूर को उचित मूल्य और पारिश्रमिक की आश्वस्ति हो। 
यह उनके मन से उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा और जीवन स्तर को ऊँचा करने 
के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु उद्योगों के विकास के लिए तथा नया 
बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए भी उपयोगी है। मूल्यों को स्थिर रखने के 
उपाय करने चाहिए। 

4. छोटे यंत्र चालित उद्योगों पर बल देना चाहिए। 

5. सिद्धांत को छोड़कर व्यावहारिक दृष्टि से भी सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के 
स्थान पर दृढीकरण की आवश्यकता है। 

6. बड़े कार्यक्रमों के स्थान पर छोटी स्कीमों पर बल देना चाहिए। दूसरी 
योजना के साथ जुड़ी हुई नई योजनाएँ बनानी चाहिए। 

7. शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए लगने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 

:1960 में नागपुर अधिवेशन में आर्थिक नीति के प्रस्ताव में उपर्युक्त सुझावों को 
दुहराते हुए कहा था : 

“सैनिक सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रतिरक्षा व्यय में बढ़ोतरी आवश्यक है। 
अन्य कम महत्त्व की योजनाएँ अधिक अनुकूल समय के लिए स्थगित की जा सकती 
हैं। प्रशासन में मितव्ययिता से काम लिया जाना चाहिए ।'' 

“प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में पर्याप्त कमी की 
जानी चाहिए।'' 

‘Teel के राजकीय व्यापार को नीति का आश्रय लेकर इस क्षेत्र पर शासन का 
एकाधिकार निर्माण करना उचित नहीं। किंतु यह आवश्यक है कि शासन मूल्यों के 
गिरते समय गल्ला ख़रीदने की तथा अभाव के समय अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज 
की व्यवस्था करें।'' 

1960-61 के लखनऊ अधिवेशन में तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में कहा 
था, “योजनाएँ अभी भी भारी हैं और मशीन बनानेवाले उद्योगों पर बल दिया गया है। 
औद्योगिक नीति में परिवर्तन किए बिना मूल्यवृद्धि और बेकारी की समस्या नहीं सुलझ 
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“सबसे आश्चर्य की बात तो यह है आयोग ने योजना बनाते हुए देश की सुरक्षा 

पर संकट का बिल्कुल विचार नहीं किया। 

“ भारतीय जनसंघ का मत है कि तीसरी योजना की परिकल्पना, तंत्र और आकार 

सबके संबंध में आधारभूत विचार होना चाहिए।'' 

नवंबर 1961 में वाराणसी अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि सभा ने तृतीय पंचवर्षीय 
योजना की आलोचना करते हुए उसके कारण उत्पन्न होनेवाले कर-भार मूल्य वृद्धि, 
आर्थिक असंतुलन आदि की समस्याओं के संबंध में चेतावनी देते हुए योजना के विषय 
में निम्नलिखित रचनात्मक सुझाव दिए थे- 

“नियोजन का उद्देश्य, (1) अधिकतम उत्पादन, (2) समानांतर वितरण, (3) 
न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, (4) सबको जीविकोपार्जन की व्यवस्था तथा (5) 
सभी क्षेत्रों और वर्गो का समन्वित और संतुलित विकास होना चाहिए। उपर्युक्त उद्देश्यों 
की पूर्ति की दिशा में अवसर होने के साथ-साथ तीसरी योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था 
में अब तक उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना होना चाहिए। उसका निर्धारण अधोलिखित 
आधार पर किया जाए-- 

1. मूल्यों की स्थिरता एवं जीवनोपार्जना के अधिकतम अवसरों को उपलब्धि 
के लिए योजना की वरीयताओं में परिवर्तन कर कृषि और छोटे यंत्रचालित 
उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए सघन 
खेती की व्यवस्था हो। 

2. छोटे यंत्र चालित उद्योगों को देश के औद्योगीकरण का आधार बनाना चाहिए। 
इसके अनुकूल यंत्रों की निर्मिति अथवा आयात होना चाहिए। इन उद्योगों 
के लिए उधार, विपणन और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। 

4. उपर्युक्त प्रावधान के अधीन आधारभूत, उत्पादक और उपभोग्य उद्योगों के 
संतुलित विकास का कार्यकम बनाकर जीवनोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन 
पर बल देना चाहिए। 

5. सार्वजनिक क्षेत्र में निजली और यातायात के विकास पर बल देकर वर्तमान 
कमी को दूर करना Alea! दूसरे क्षेत्रों में विस्तार के स्थान पर दृढीकरण 
को ओर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सैद्धांतिक बँटवारे 
की धारणा के स्थान पर एक राष्ट्रीय क्षेत्र की कल्पना कर उसके विकास में 
सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी क्षमता के अनुसार अधिकाधिक 
योग देना चाहिए। 

6. सारवेजनिक निर्माण का, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम 
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सामान्य योजना के अंतर्गत एक सुरक्षा की भी योजना बनाई जाए।'' 


दिसंबर 1962 के भोपाल अधिवेशन में तथा 1963 के अहमदाबाद अधिवेशन में 
भी शासन को चेतावनी एवं सुझाव देते हुए प्रस्ताव पारित किए। 

हम नियोजन के विरुद्ध नहीं, किंतु वर्तमान योजना के विरुद्ध हैं। वह न तो यथार्थ 
पर आधारित है और न समाज में कर्म की प्रेरणा पैदा करती है । विजयवाड़ा अधिवेशन 
में योजना की मोटी रूपरेखा के तौर पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। आवश्यकता है 
कि चौथी योजना इस आधार पर निर्धारित हो-- 


1. 


पाँच वर्ष की कालावधि के लिए योजना बनाने की पद्धति बंद कर दी जाए। 
यह काल-विभाजन कृत्रिम है। इसके आधार पर बनी हुई योजना आँकड़ों 
के साथ, जो स्वयं अपने और अधूरे अनुमान मात्र है, खिलवाड़ तथा भावी 
की सदिच्छा का व्यक्तीकरण मात्र है। आवश्यकता है कि आधारभूत नीतियों 
का निर्धारण कर, उसके अंतर्गत क्रमानुसार व्यावहारिक कार्यक्रम लेकर 
परिकल्पनाओं का विचार किया जाए। 

केवल कार्यक्रमों की नहीं, उद्देश्यों की भी वरीयताएँ निश्चित करनी चाहिए। 
सुरक्षा की आवश्यकताओं के अधीन पूर्ण रोज़गार तथा जीवन की आधारभूत 
आवश्यकताओं की पूर्ति ही हमारे प्राथमिक उद्देश्य होने चाहिए। 

योजना की विनियोजन नीति श्रमप्रधान तथा स्वदेशी पर आधारित होनी 
चाहिए। उत्पादकता की वृद्धि का लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए, किंतु वह 
आयात प्रधान न हो। 

कृषि एवं विकेंद्रित उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए। उनके लिए 
पोषक एवं आवश्यक आधारभूत उद्योगों की ओर शासन ध्यान दे। 
समाजवाद के नाम पर सरकारी क्षेत्र के विकास की नीति छोड़ी जाए। यह 
नीति सिद्धांतत: गलत है तथा व्यवहार में हानिकारक सिद्ध हुई है । वर्तमान 
में सार्वजनिक क्षेत्र के दृढीकरण तथा उसकी कार्यपटुता को सुधारने का 
प्रयत्न करना चाहिए। 

कृषि के विकास के लिए गाँवों में छोटे उद्योग और कृषि का मेल बिठाकर 
ग्रामप्रधान कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए। 

कर भार बढ़ाने का विचार त्यागकर वह बोझा हल्का करना चाहिए। आज 
की कर नीति बेढंगी, अव्यवस्थित तथा दुर्बल है । विभिन्न शासनिक इकाइयों 
के बीच कर-म्रोतों का बँटवारा उनके दायित्व के साथ बेमेल है। इसका 
पुननिर्धारण करना चाहिए। 
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योजना बदलो अभियान 

चीन, पाकिस्तान, कश्मीर, नागालैंड आदि के संबंध में भारतीय जनसंघ ने जो 
यथार्थवादी बात कही, उनकी ओर ध्यान न देने के कारण जिस प्रकार समस्याएँ जटिल 
हो गई हैं, वैसे ही आर्थिक प्रश्नों पर जनसंघ ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उसकी 
सच्चाई आज अधिकाधिक सामने आ रही है। किंतु पंद्रह वर्ष की योजनाओं के 
परिणामस्वरूप देश में एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो गया है, जिसका इन योजनाओं में 
निहित स्वार्थ है। कुछ ऐसे भी तंत्र है, जो कोरे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही विचार करते 
हैं तथा आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं को अंतरिम काल के कष्ट कहकर टाल देते हैं। 
'सब ठीक हो जाएगा' की प्रवृत्ति से बहुत से उदासीन रहकर अपनी जवाबदेयता पर 
परदा डालते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। 

आर्थिक अव्यवस्था से व्यक्ति का जीवन तो कष्टमान हो गया है, राष्ट्र की स्वाधीनता 
और शांति के लिए भी भारी संकट पैदा हो गया है । आज कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान 
दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं | उनके पंचमांगी देश में विप्लव 
और तोड़-फोड़ का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें इन संकटों का मुकाबला करने के लिए 
राष्ट्रीय एकता, नैतिक सामर्थ्य तथा राजनीतिक दृढता के साथ आर्थिक मूल्य वृद्धि पर 
नियंत्रण तथा वांछित शक्ति का सूजन करना होगा। 


पाञ्चजन्य, HÈ 24, 1965 
o 
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सः का विचार एक इकाई है। उसको भिन्न-भिन्न कोणों से देखने का प्रयत्न कई 

करते हैं । किसी भी व्यक्ति का चित्र अन्यान्य दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। 
भिन्न-भिन्न दृष्टि से भी देखा गया तो भी चित्र में चित्रित व्यक्ति के नाक आदि अवयव 
वही होते हैं और दिखाई देनेवाला व्यक्ति वही होता है, इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता 
नहीं | 

हम लोग अपनी हर दिन की प्रार्थना में भगवान्‌ से यह माँगते हैं कि उसके 
आशीर्वाद से हमारी यह संगठित-शक्ति अपने राष्ट्र के परम वैभव पर पहुँचने में समर्थ 
हो। यानी अपने राष्ट्र के परम्‌-वैभव के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। यह परम वैभव 
कया है, इसका थोड़ा सा विचार करना है। 

अपनी प्रार्थना सुनने के पश्चात्‌ एक सज्जन मुझे कहने लगे कि अपनी प्रार्थना 
बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें से एक शब्द एतत्‌ स्वराष्ट्रम्‌ निकाल दीजिए और उसके 
स्थान पर ' मानव' शब्द डाल दीजिए। अपने ही राष्ट्र के वैभव का विचार न करते हुए 
संपूर्ण मानव जाति को परम वैभव पर पहुँचाने का, यह कार्य संकुचित नहीं होगा। 
केवल अपने ही राष्ट्र का विचार करने में संकुचितता की बदबू आती है और दूसरी बात 
यानी अपने ही राष्ट्र का विचार करने में दूसरे राष्ट्रों का कैसा होगा, कया होगा? दूसरे 
राष्ट्र समाप्त हो गए और हम ही रहे तो उससे क्या लाभ? हम मानव हैं, सबका 
कल्याण, सबका वैभव, इसके लिए प्रयत्न करना, यह ठीक होगा। 

दूसरे और एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि संघ में केवल राष्ट्र के विचार बोले 
जाते हैं | उसमें व्यक्ति का विचार ही नहीं । प्रार्थना में अपने लिए शील, शक्ति, ज्ञान दो 
ये सब अपने ध्येय के कंटकाकीर्ण मार्ग सुगम होने के लिए है, इनका अपने को क्या 


फायदा? राष्ट्र के लिए प्राण त्यागो बोलना गलत है। यहाँ व्यक्ति का विचार करते ही 
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नहीं | व्यक्ति-व्यक्ति का विचार किया । राष्ट्र और मानवता का विचार आप खुद हो 
जाएगा | यदि मैं सुखी हो जाऊँ, तो दुनिया भी सुखी होगी । एक कहावत भी ऐसी है कि 
मियाँ दुबले बने । वैसे दुनिया की चिंता करते-करते स्वयं दुबले बने मेरा भला हो, यही 
मुख्य । 
इस प्रकार के दो तरह के विचार सुनाई देते हैं । इन दोनों विचारों को टालकर हम 
सोचने का प्रयत्न करें । इन दोनों विचारों की पूर्ति संघ विचार में होती है, क्‍या हमारे राष्ट्र 
का वैभव यह स्वाभाविक है | व्यक्ति का उत्कर्ष नहीं और राष्ट्र का वैभव हो, यह कैसे 
साध्य है। हम चावल पकाते हैं । चावल पकाने से एक-एक चावल का भाग भी पकता 
चला जाता है। उनको पकाते हैं ये भी कोई न कोई खाकर सुखी बने, इसलिए ही। इसी 
प्रकार राष्ट्र सुखी होना ही है, यानी व्यक्ति-व्यक्ति सुखी होना ही है। बिना व्यक्ति के 
राष्ट्र का वैभव ही नहीं बन सकता, राष्ट्र परम वैभव पर पहुँचेगा, तो व्यक्ति दुःखी नहीं 
रहेगा। शरीर में ताक़त आए और हाथ कमज़ोर रहें, यह कैसे होगा? यदि रहेगा तो शरीर 
में कोई बीमारी होगी। राष्ट्र के किसी हिस्से का वैभव हमने माँगा नहीं संपूर्ण राष्ट्र का 
माँगा है। किसके लिए यह वैभव? राष्ट्र के उद्देश्य सफल बनाने के लिए। 
जो मानवता का हानिकर और घातक है, वह राष्ट्र का वैभव नहीं। दुष्ट को 
हथियार मत दो, पुलिस को देना पड़ेगा। सेना का काम रक्षा करना है, तो उनके हाथों में 
हथियार चाहिए। यदि हमारा राष्ट्र मानवता के लिए है, उसका पोषक है, तो उस राष्ट्र 
का वैभव भी मानवता के लिए ही है। माता का सुख बेटे के दु:ख के लिए नहीं रहता, 
वैसे ही बेटा संपन्न रहे और माँ सुखी नहीं रहेगी, यह भी असंभव है। हमारे राष्ट्र के 
वैभव में मानवता का सुख निहित है। 
आपने राष्ट्र प्रकृति को जिसको कल्पना है, उसे यह समझ में आएगा। लेकिन 
जिसको अपनी राष्ट्रीय-प्रकृति का ज्ञान नहीं, हिंदुओं के सांस्कृतिक जीवन का जिसको 
ज्ञान नहीं, उसको चिंता लगेगी कि बाहर के राष्ट्रों में जो होता है, वह यहाँ भी होगा। 
पश्चिम में व्यक्ति और राष्ट्र की अवहेलना चल रही है, लेकिन अपने यहाँ वैसा होगा 
नहीं, कारण अपने वैभव को कल्पना और पाश्चात्यों की कल्पना इनमें अंतर है । इसलिए 
पहले अपने वैभव की कल्पना का ज्ञान कर लें। 


राष्ट्र की प्रगति कैसे? 

अपने को स्वराज्य मिलने के पश्चात्‌ एक प्रश्‍न निर्माण हुआ है कि हम अपने राष्ट्र 
की प्रगति कैसे करें? आज पश्चिम के कुछ राष्ट्रों ने जो कुछ प्रगति की है और वे वैभव 
संपन्न बने हैं, वही स्थिति अच्छी है। उनके रास्ते पर ही चलकर हम हमारे राष्ट्र की 
प्रगति करें ऐसा विचार आजकल प्रचलित है। स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों को निकालना 
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है, यही मुख्य बात भी, कोई और यह विचार लेकर नहीं चलते थे । अंग्रेजों के समय हम 
जिस बात का विरोध करते थे, आज हम वह बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल ग़लत है, 
उसका गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। 

पश्चिम के तत्त्वज्ञानों का भी हम विचार करें | उनमें जो भी अच्छे और अपने लिए 
लाभदायक चीज़ें हैं, उनको हम ज़रूर अपनाएँगे। लेकिन ऐसा करते समय हमें अपनी 
प्रकृति का भी विचार ज़रूर करना चाहिए। हर एक की प्रकृति अलग-अलग होती है। 
एक को एक चीज़ अच्छी रही तो दूसरे को भी वह अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं । हाथी गन्ना 
खाएगा, घोडा दाना खाएगा, लेकिन शेर को गन्ना या दाने से क्या लाभ। वह तो मांस 
खाता है। हर एक की प्रकृति अलग है। गाय दूध देती है। उसका बछडा उसके स्तन से 
दूध पीता है, लेकिन स्तन पर चिपक रही जोंक (1०८०॥) वह तो केवल खून ही पीती है। 
हमारे लिए जो अच्छा है, वह बाहर से लेने में कोई आपत्ति नहीं । केवल चार लोग कहते 
हैं, इसलिए नहीं | तो अपनी प्रकृति के साथ जो चीज मेल खाती है, वह चीज़ अच्छी, 
ऐसा समझना चाहिए। केवल देखे-सुने अनुकरण करना, यह तो गुलामगिरी होगी | 

आजकल बड़े-बड़े आदर्श निर्माण हो गए हैं। कहीं लोगों को लगता है कि उन 
आदर्शों के पीछे लगने से अपना देश आगे बढ़ेगा । समाजवाद का आज ज्यादा बोलबाला है। 

यह ठीक है क्या? उन आदर्शो से पाश्‍चात्य राष्ट्रों को कुछ मिला है क्या? हमें 
कुछ मिलेगा क्या? पश्चिम की घोषणाएँ अनेक हैं, वे क्या हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रजातंत्र, 
विश्वशांति, समाजवाद, व्यक्ति-स्वातंत्रय, समता, बंधुता, ये सब तात्कालिक परिस्थिति 
से निर्माण हुई घोषणाएँ हैं, समग्र जीवन के अभ्यास से प्रतीत हुआ तत्त्वज्ञान नहीं । 

पाश्चात्य देशों में कैथोलिक-चर्च के हाथ में राजकीय, आर्थिक, धार्मिक, सब 
प्रकार की सत्ता थी। उसका प्रतिकार होकर प्रोटेस्टेंट और इतर अन्य क्रिश्चियन पंथ 
निकले । इन पंथों का रोमन कैथोलिक पंथ से विरोध था। इससे राष्ट्रीय कल्पना का जन्म 
हुआ। इन नए राष्ट्रों में विज्ञान की प्रगति हो गई। उसका लाभ, जिनके हाथ में सत्ता थी, 
उन्होंने उठाया और चारों ओर कारख़ाने निर्माण हो गए। कामगारों की संख्या बढ़ गई, 
उन पर पैसे आदि कमाने हेतु मनमानी जबरदस्ती शुरू हो गई। उससे कामगारों को 
क्रांति हो गई । उससे जिनके हाथों में अधिकार था, वे ही ज़्यादा प्रबंधक बन बैठे | क्रांति 
होकर भी मजदूरों की अवस्था शोचनीय ही बनी रही । संघर्ष हुआ उससे समाजवाद का 
जन्म हुआ और राज्य के हाथ में सब सत्ता अधिकार आकर व्यक्‍्ति- स्वातंत्र्य मिट्टी में 
मिल गया। 

साथ-साथ राष्ट्र-राष्ट्र में संघर्ष शुरू हो गए। बड़े राष्ट्रों ने छोटे राष्ट्रों को निगल 
डालना प्रारंभ कर दिया। विश्वशांति के प्रयत्न प्रारंभ हो गए। लेकिन उसमें भी बड़ों को 
बीटो अधिकार मिल जाने से उनका स्वार्थ ही प्रधान बन गया। इस प्रकार की सब 
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घोषणाएँ. परस्पर विरोधी बनकर मूल उद्देश्यों को ही निष्फल बनाने में ही यशस्वी बन 
गई हैं | इसलिए डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सोशलिज्म ऐसे नए-नए प्रयोग हुए। 


निरूपयोगी घोषणाएँ 

पाश्चात्य राष्ट्रों में इतने सब प्रयोग हुए, लेकिन वहाँ शांति नहीं। अमरीका इतना 
वैभव-संपन्न राष्ट्र है, लेकिन वहाँ के समाज के मन में अशांति ही है। सुख-शांति के 
लिए कहाँ जाना, क्या करना, ऐसी मन:स्थिति में वहाँ का समाज है। समाज और राष्ट्र 
को दृष्टि में पाश्चात्य राष्ट्रों की सब घोषणाएँ निरुपयोगी सिद्ध हुई हैं । पाश्चात्य राष्ट्र ही 
आज अँधेरे में है। ऐसी स्थिति में हमें उनका अनुकरण करना उचित नहीं होगा। ' अंधेनैव 
नीयमाना यथांधाः' ऐसी स्थिति हो गई है। इसलिए नारों का पुनर्विचार हम करें। हमारे 
पास भी कुछ चीज है, जिससे उनको भी हम रास्ता कैसे दिखा सकेंगे, इसका हमें 
विचार करना उचित होगा। 

उपग्रहों को उड़ाया गया, इसमें समाजवाद था। किसी अन्य जीवन-पद्धति की 
विजय नहीं है, जनता की हत्या करनेवाला और लोगों को भूखा रखनेवाला समाजवाद 
अब परमूल्य हो गया है। कनाडा से गेहूँ ख़रीदकर रूस के लोगों को खिलाना पड़ा, 
इसका हम विचार करें, मूर्खता है । उसके अंदर के विचार देखने चाहिए। पाश्चात्य राष्ट्रों 
में जहाँ-जहाँ सैन्य-क्रांति हो गई और नए-नए नारे लगाते हुए वे आगे बढ़े, उनके 
सामने अब प्रश्‍न खड़े हैं। इन प्रश्नों को हम देखें और हमारे पास उन प्रश्नों का कोई 
उत्तर है क्या? इसका भी विचार करें। 

— ae 25, 1965 
O 
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टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ सर्विस, बंगलौर, 25 मई | 

श्री दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव ने आज यहाँ माँग की कि शेख 
अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग पर राजद्रोह का मुक़दमा चलाया जाए एक वार्त्ता में 
उन्होंने कहा कि शेख और उनके सहयोगियों पर भारत सरकार आधे-अधूरे मन से 
कार्रवाई कर रही है। यह न तो समस्या का निदान है, न ही भविष्य के लिए कोई 
रोकथाम का प्रयास। उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा पहले वापस ले लिया गया था उसे 
दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। श्री उपाध्याय ने उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के 
बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, कश्मीर में जनमत संग्रह हो सकता है, लेकिन उसके 
पहले पाकिस्तान को कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र से अपनी सेनाएँ हटानी होंगी। 
उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की नीतियों की ग़लत व्याख्या है और यह कश्मीर के 
भारत का अंग होने के बारे में गलत संदेश भेज रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान के जबरन 
PA का प्रश्‍न है, यह भारत की जिम्मेदारी है कि वह इसे खाली करवाए। श्री उपाध्याय 
ने जम्मू और कश्मीर की सरकार पर भेदभाव अपनाने का इल्जाम लगते हुए कहा कि 
जहाँ जनमत संग्रह के पक्षधर आजाद घूम रहे हैं, वहीं जनसंघ के कुछ कार्यकर्ताओं को 
श्रीनगर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया है। 
उन्होंने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे से निपटने की तैयारी पर बल देते हुए कहा 


कि भारत को परमाणु शस्त्र बनाने चाहिए। 


अनिवार्य सैन्य सेवा पर बल 
सेना में भर्तियों पर जोर देते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि सेना को क्षमता 20 लाख 


तक बढ़ाई जानी चाहिए; 20 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को और भी भरती किया जाना 
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चाहिए और आंतरिक सुरक्षा बलों को भी मजबूत किया जाना चाहिए। सीमा के क्षेत्रों में 
पुलिस का काम केंद्र के अधीन होना चाहिए और इसके लिए अलग सीमा सुरक्षा पुलिस 
का गठन होना चाहिए। जिन तत्त्वों की देश के प्रति निष्ठा संदेहास्पद हो, वैसे सभी तत्त्वों 
को सीमा से कम-से-कम एक मील दूर रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि चतुर्थ 
योजना बिल्कुल अलग मानदंडों पर बनाई जाए। चौथी योजना का ज्ञापन पत्र ऐसा 
दरशाता है जैसे यह पिछली योजना का ही आगे विकास हो। प्राथमिकताएँ सुधारी नहीं 
गई हैं, न ही भविष्य के लिए नई दिशाओं को इसमें शामिल किया गया है। श्री उपाध्याय 
ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों के उद्यम सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। 
इसके वाबजूद केवल तृतीय योजना की नीतियों के आधार पर उन्हें पहले से भी वृहद्‌ 
कार्य सौंप दिया गया है, जो अनुचित होगा। 


भाषा का मुद्दा 
भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर श्री उपाध्याय ने कहा कि यह ग़लत है और 
यूनियन कैबिनेट द्वारा कांग्रेस कार्य समिति को सरकारी भाषा क़ानून में सुधार का काम 
नहीं सौंपा जाना चाहिए। इससे एक पार्टी को पूरे सरकार में घुसपैठ की ग़लत परिपाटी 

शुरू होगी। 

—द टाइम्स ऑफ इंडिया, AF 26, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 
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कः हमने यह विचार किया था कि यदि अपने देश को परम वैभव पर ले जाना है 
तो उस वैभव की कल्पना उसका ज्ञान अपने को रहना चाहिए, पश्चिमी राष्ट्रों ने 
प्रगति की भी है, लेकिन उनकी दृष्टि कैसी है, विचार कैसा किया, उनको आघात कैसे 
सहन करने पड़े और विफल बन गए आदि का विचार कल यहाँ हुआ। पाश्चात्य जीवन 
आज सुखी नहीं है। व्यक्ति और समाज जीवन की मनीषा पूर्ण करने का कुछ साधन 
उनके पास नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम पूर्ण जीवन की ओर देखें। पाश्चात्यों का 
अनुकरण ठीक नहीं, जीवन के संबंध में अपने यहाँ भी विचार हुए हैं। ऋषि-मुनियों ने 
क्या सोचा है, इसका विचार करें। वे विचार यदि हमें अनुकूल लगें और वे देश-काल 
निरपेक्ष हैं तो उनको स्वीकार कर आगे बढ़ें। 

व्यक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका हित किसमें है, इन प्रश्नों के बारे में 
पाश्चात्यों के विचार और अपने विचार इनमें मूलभूत भिन्नता है। मैं, यानी केवल शरीर 
मात्र नहीं, शरीर से आगे बढ़कर 'मैं” कुछ हूँ। शरीर के साथ-साथ मन-बुद्धि सबके 
अंदर मैं निहित है। मन-बुद्धि आदि दिखाई देते नहीं, फिर भी हम उनको मानते हैं। इन 
सभी को सुख मिलता है, तब ही मनुष्य सुखी होता है। नहीं तो दुःखी ही रहता है। सब 
तरह का अनुकूल वातावरण रहते हुए भी कभी-कभी नींद नहीँ आती। मन में कोई 
चिंता नहीं रही तो निश्चितता से आदमी पत्थर पर भी सो जाता है, मन में चिंता रहती है 
` तो उसे भोजन सुखदायक नहीं होता। जिसको फाँसी की सजा हुई है, उसे कितना भी 
भोजन खिलाओ तो वह उसके शरीर को लगता नहीं । शरीर, स्वास्थ्य के लिए आदमी 
को प्रोटींस, वियमिंस कितने चाहिए, इतने मात्र विचार करने से काम नहीं चलेगा। सब 
तरह का भोजन देने से भी शरीर ठीक नहीं होगा। दो आदमियों को बराबर तौलकर भी 


भोजन खिलाया तो भी एक का अच्छा स्वास्थ्य और दूसरे का कम अच्छा दिखाई देता 
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है । इससे निर्णय यह होता है कि शरीर का विकास भोजन पर निर्भर नहीं होता, पश्चिम 
में भी इसका विचार हुआ है। मानसिक रोग चिकित्सा में रोगों को दूर करना है तो मन 
को ठीक करना चाहिए, उसका स्वास्थ्य देखना चाहिए, ऐसा वे मानते हैं। 


सामूहिक संबंध 
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय यानी व्यक्ति है । 'मैं' में ये सब आते 
हैं। परंतु ' मै' इतना ही है क्या? 'मैं' एक हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का एक प्रतिनिधि हूँ, मैं 
समाज के सुख-दुख में भागी हूँ, समाज के दुःख से मुझे पीड़ा होती है । सुख का संबंध 
मेरे बंधुओं और आस-पास के लोगों से रहता है। समाज के व्यक्तियों के साथ ऐसा 
संबंध बढ़ा तो यह भावना बढ़ती है। आकाश के अनेक रंग देखने पर सूर्योदय-सूर्यास्त 
को देखकर, खिलते हुए गुलाब को देखकर, चिडियों का चहचहाना सुनकर और समुद्र 
के किनारे जाते ही पानी की लहरें देखकर हमें आनंद क्यों होता है? हमारा आनंद वहाँ 
तक ही सीमित नहीं। बाह्य जगत्‌ के साथ भी संबंध होता है। कुटुंब के हर व्यक्ति के 
साथ संबंध होता है। हम सबका एक सामूहिक संबंध है। व्यक्ति की एक प्रकृति होती 
है। व्यक्ति के मन जैसा समाज का भी मन रहता है, जिसको Mob-Mentality कहते 
हैं। यह व्यक्ति से अलग रहता है। यह Mob Mentality, समूह भाव अच्छा हो या 
बुरा, उसमें एक संवेदनशीलता होती है। और उसका परिणाम समूह के सभी लोगों पर 
होता है। संगठन, समाज आदि का यही एक भाव आधारभूत है। 
यह समाज केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं। व्यक्तियों के विचारों का और 
भावनाओं का जोड़ भी समाज नहीं, पाश्चात्यों ने ऐसा व्यक्तियों का समूह और भावना, 
विचारों का जोड़ भी समाज माना है | लेकिन वे विचार गलत हैं । समाज का एक अलग 
अस्तित्व है। समाज का एक स्वतंत्र मन और प्रकृति होती है। Group mind और 
Individual mind को जाने, यानी समाज मन नहीं, वह अलग ही होता है। थोडे दिनों 
के पहले पू. गुरुजी और श्री विनोबाजी की भेंट हो गई। विनोबाजी को एक प्रश्‍न पूछा 
गया कि हिंदुओं और मुसलमानों में कौन अच्छा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और 
मुसलमानों में अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। लेकिन जब मुसलमान सामूहिक रूप से आते 
हैं तो उनके मन में बुरा विचार आता है। और जब हिंदू सामूहिक रूप से इकट्ठे आते हैं 
तो उनमें सेवा, तपस्या और विश्व के साक्षात्कार का विचार ही आता है | क्यों. क्योंकि 
दोनों समाज की प्रकृतियाँ ही भिन्न हैं। दोनों के ग्रुप माइंड में अंतर ह) | 
व्यक्ति और समाज के संबंध कहीं से उत्पन्न नहीं हुए हैं। समाज एक सजीव 
सृष्टि है। पेड़, जानवर, मनुष्य जैसे जन्म लेते हैं, वैसे ही समाज का भी जन्म होता है। ये 
जैसे सजीव हैं, वैसे ही समाज भी सजीव है। समाज के जन्म लेने के बाद उसका भी 
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विकास होता है । मोटर जन्म नहीं लेती, वह कारखाने में बनाई जाती है। समाज का 
विकास होता है, लेकिन मोटर का विकास नहीं होगा | समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, 
वह organism है | एक ही व्यक्ति पिता, पति, पुत्र, मित्र, व्यापारी, कवि, भक्त, मानव, 
प्राणी, इन सब में है। 


समस्याएँ विकार हें 

पाश्चात्य देशों में इन सबमें परस्पर विरोध है | विवाहोत्तर पत्नी और माँ-सास और 
बहू में झगडा प्रारंभ होने के पश्चात्‌ वहाँ व्यक्ति के सामने किसका पक्ष लेना, ऐसी 
समस्याएँ पैदा होती हैं । ऐसे संघर्षो को हमने जीवन का आधार माना। नहीं, ये समस्याएँ 
केवल विकार हैं, संस्कृति नहीं । शरीर में कुछ बिगाड़ होने से ही बीमारी आती है । इसी 
प्रकार ये संघर्ष हैं। विकार ही जीवन के आधार रूप में रखना योग्य नहीं | व्यक्ति और 
समाज में निर्माण हुआ विरोध, तो वह ख़राबी ही है। वह प्रकृति का विरोधी होगा। 
बच्चा और माँ, इन दोनों में प्रेम, आत्मीयता नहीं रहती, यह जैसा अनैसर्गिक है, वैसा ही 
वह होगा। 

अपना आधार संघर्ष नहीं, सहयोग है। संघर्ष दुष्टों के साथ राक्षसों के साथ मात्र। 
शरीर रोगों के साथ झगड़ता है। अवयवों के साथ संघर्ष नहीं । कुत्तों को एक स्थान पर 
खाने के लिए छोड़ा, तो झगड़ते हैं। कबूतर, चिड़ियाँ, इनमें समूह की प्रकृति होती है। ये 
झगड़ते नहीं | लड़ना ही जीवन का आधार होने से पश्चिम ने कहा Survival of the 
fittest, लेकिन अपने जीवन में लड़ना या संघर्ष जीवन का आधार न होने से संघर्ष के 
स्थान पर सहयोग आ गया है। वृक्ष और मनुष्य के जीवन में सहयोग है। जैसे शरीर के 
अवयवों में पूरकता है। वृक्ष मनुष्यों ने छोड़ा कार्बन वायु शोषण करते हैं और मनुष्य 
उपयोगी प्राणवायु (oxygen) को बाहर फेंक देते हैं। मनुष्य को संस्कृति किसमें है? 
जीवन के लिए सब बातों का उपयोग ठीक ढंग से कर लेने में है। विकार को पूरक 
बनाना, अनुकूल बनाना, इसमें ही मनुष्य की संस्कृति है। ज़हर को भी दवा के रूप में 
उपयोग में लाना, यह प्रकृति की देन है। 


विचार संपूर्णता का बाकी सह दीत 
इस प्रकार व्यक्ति की सब आनुषंगिक बातों का संपूर्ण विचार करने का सिद्धांत 


अपनाना है। पाश्चात्यों ने जीवन के केवल एक पक्ष को देखा है। एक व्यक्ति के स्वार्थ 
को लेकर हम चले नहीं, हम तो संपूर्णता का विचार करते हैं, जो चीज़ सामने आई, 
उसी को लेकर पाश्चात्य चले। इसमें गंभीर समग्र विचार नहीं | एक समय पर जो लागू 
होता है, वह सब समय में लागू नहीं होता। उनके विचार क्षणिक और तात्कालिक हैं। 
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जैसे एक देहाती अपनी धूप में तपी खुरपी लेकर डॉक्टर के पास गया और कहने लगा 
कि उसकी खुरपी को बुखार है । डॉक्टर ने खुरपी को देखकर कहा, इसको रस्सी 
बाँधकर बावडी में छोड़ दो । पानी में डुबोने से बुखार चला जाएगा | एक दिन उस देहाती 
की माँ को बुखार आ गया, देहाती को वही इलाज याद था। वह डॉक्टर के पास नहीं 
गया और अपनी रोती-चिल्लाती माँ के गले में रस्सी बाँधकर बावड़ी में डुबो fear ऐसे 
ही पाश्चात्यों की स्थिति हो गई है। उन देशों में डार्विन, मार्क्स आदि ने जो सिद्धांत 
बताए, वे सब अर्धसत्य हैं। उन्होंने मनुष्यों के क्षुद्र तथा स्वार्थ भावों को ही उपोषित 
करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार डाकू डाका डालते समय तो संगठित रहते हैं, 
लेकिन धन बाँटते समय आपस में झगड्ते हैं। एक-दूसरे का गला घोंटने का प्रयास 
स्वार्थ के कारण करने से आधे डाकू या सब के सब नष्ट हो जाते हैं । केवल स्वार्थ का 
आधार लेकर समाज को संगठित किया तो वैभव की स्थिति प्राप्त होते ही संघर्ष होना 
संभव है। 
कोई कार्य करने के लिए भगवान्‌ ने इस सृष्टि में हर चीज निर्माण की है। अपना 
समाज भी किसी कारण से पैदा हुआ है। इसलिए उस प्रकृति की योजना को समझकर 
इस पर चलें। परस्पर विरोध करके नहीं, सहकारी बनकर हमें रहना है। शरीर में दो पैर 
हैं, दोनों के सहकार से शरीर आगे चलता है। 
सब सृष्टि में बही बात दिखाई देती है । जिस mission को लेकर हम पैदा हुए हैं 
उसको पूरा करने में हम सब सहयोग दें। इसमें संघर्ष नहीं आना चाहिए। 
पश्चिमी विचार और हमारे विचारों में अंतर है। ; 
मई 26, 1965 
O 
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व्य केवल शरीर नहीं, अपितु शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सबका एक संकलित, 
संगठित रूप है । व्यक्ति के समान समाज भी एक जीवमान चैतन्ययुक्त सत्ता 
है। जिस प्रकार व्यक्ति में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा आदि रहते हैं, उसी प्रकार समाज में 
भी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये रहते हैं। अब यह समाज का शरीर क्या है, हम लोग 
मुख्यत: राष्ट्र का विचार करें | 

समष्टि कई प्रकार की होती है। एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति जब एकत्र होते हैं, 
तब उनकी समष्टि बनती है। कुटुंब, जाति, पंचायत, जनपद, राष्ट्र, मानव, सृष्टि, इस 
प्रकार क्रमशः समष्टि बढ़ती जाती है । व्यक्ति से मानवता तक अनेक समष्टियाँ हैं और 
इनका एक-दूसरे के साथ क्रमश: आरोह करता हुआ संबंध एक-दूसरे में मिल जाता 
है। व्यक्ति कुटुंब में, कुटुंब जाति में ऐसे मानव तक, इन सबमें व्यक्ति है। हर काम 
व्यक्ति से होता है । उदाहरणार्थ, शासन में बहुत लोग होते हैं । कोई विभिन्न विभागों का 
अधिकारी रहता है । विकास विभाग, पुलिस, शिक्षा, योजना आदि सारी जगह वह जाता 
है। उसी प्रकार व्यक्ति कुटुंब से लेकर सृष्टि तक सबका प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तियों 
के भिन्न-भिन्न आधार पर समष्टि बनती है व्यक्तियों का समूह ही समष्टि है। कोई सी 
भी संस्था हो, उसमें (1) सदस्य (2) उद्देश्य निश्चित रहने (3) विधान नियमावली 
लिखित या अलिखित, बिना उसके चार लोगों का संगठन नहीं होता। (4) कृति, संस्था 
के अस्तित्व में हुआ काम यदि हो, वर्ष के समय में कहाँ-कहाँ खेले, इनाम कितने 
मिले, कहाँ-कहाँ किए। फिर मिले हुए, एक स्थान पर रखे रहते हैं, सर्टिफिकेट्स फ्रेम 
बनाकर लगाते हैं। यानी अच्छी-अच्छी चीजें तो रखी जाती हैं। गौरवास्पद बातों का 
संकलन होता है कि जिनसे आगे चलकर प्रेरणा ले सकें। इस प्रकार सदस्य, निश्चित 
उद्देश्कसंविधाऱ और अच्छो कृति, ये दार बातें किसी भी समष्टि में रहती हैं। 
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समष्टि का सामूहिक स्वरूप 

ये चार बातें एक राष्ट्र के संबंध में भी लागू हैं। राष्ट्र यह एक समष्टि का 
सामूहिक स्वरूप है। राष्ट्र के घटक मनुष्य और भूमि होते हैं । मनुष्य, जिनका उस भूमि 
के साथ माता का संबंध है, जो उसको मातृभूमि, पितृभूमि कहे । यह संबंध स्वार्थ प्रेरित 
नहीं रहता। उस भूमि को कोई बेचने का विचार नहीं करता । उसके साथ इतना आत्मीयता 
का संबंध रहता है। यानी पुत्र रूप जनसमुदाय और भूमि मिलाकर देश होता है। देश, 
यानी जमीन के टुकड़े नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर जमीन है। लेकिन वह देश नहीं कहा 
जाता। कारण, वहाँ माँ समझकर उस पर रहने वाले मनुष्य नहीं हैं। 

देश के घटक तो मनुष्य हैं, वे क्यों उस भूमि में उसे माँ कहते हुए रहते हैं? वे 
कुछ-न-कुछ भगवान्‌ से उद्देश्य लेकर आते है राष्ट्रों के जीवनोद्देश्य का तय भगवान्‌ 
को ओर से ही होता है। भगवान्‌ की ओर से क्या तय हुआ, इसका पता लगाना पडता 
है। व्यक्ति भी अपना जीवनोद्देश्य तय नहीं कर सकता तो वह पहचानना पड़ता है। हम 
हिंदुस्तान में ही क्यों पैदा हुए? पुराने कर्म के अनुसार या तो यह जन्म उस भगवान्‌ ने 
तय कर दिया, इसलिए यहाँ क्यों पैदा हुए, उसको ढूँढ़ना पड़ता है। जो खोज करते हुए 
जीवन जीते हैं, वे सफल होते हैं । 

उदाहरणार्थ, पं. सातवलेकर जी' पहले किसी के यहाँ मुनीम थे। उनको लगा कि 
अपना जीवनोद्देश्य किसी की नौकरी करना नहीं है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वेद 
का संशोधन-कार्य हाथ में लिया और उससे वे एक बड़े व्यक्ति बन गए। इस तरह राष्ट्र 
का उद्देश्य भी होता है। उसके अनुसार नियम बनते हैं। राष्ट्र के लिए कौन सी चीजें 
ठीक हैं, उसकी खोज करते हैं। अंतर्दृष्टि से, gana, निरपेक्ष भाव से खोज निकालते 
हैं। कहीं राष्ट्र-जीवन का साक्षात्कार कर लेते हैं । उस जीवनोद्देश्य को पूरा करने के 
लिए जो नियम बनते हैं। 

यह जो जीवनोद्देश्य है, उसको चिति कहते F | चिति, यानी राष्ट्र की प्रकृति, 
उसका साक्षात्कार कर लेने में मनुष्य को आनंद होता है। चिति को प्राप्त करने के लिए 
जो-जो आवश्यक और लायक चीजें होती हैं, उनको धर्म कहते हैं । यही राष्टर- धर्म है। 
अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न होते हैं, वही इतिहास है। जीवन में 


1. वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर (1867-1968) वेदों के गहन अध्येता 
प्रचार तथा इसे सरलता से सिखाने के लिए इन्होंने “संस्कृत स्वयंशिक्षक 
ने 409 ग्रंथों की रचना की, जिनमें भगवदूगीता, उपनिषद्‌ भाष्य ग्रंथमाला 
यजुर्वेद, वैदिक व्याख्यानमाला प्रमुख हैं। राष्ट्रशत्रु का विनाश 
राष्ट्रगति' से तो ब्रिटिश शासन हिल उठा और उसने इसकी सभी 
दिया था। ये 1936 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तथा कई 


में सं काम देखा। जी A 
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, शीर्षस्थ विद्वान्‌ थे । संस्कृत भाषा के 
क्षक ' पुस्तक तैयार की थी | सातवलेकरजी 
, ऋग्वेद संहिता, द्वैत संहिता, महाभारत, 
करने में सक्षम वैदिक मंत्रो के संग्रह 'वैदिक 
प्रतियाँ जब्त कर नष्ट कर डालने का आदेश दे 
वर्षों तक औध रियासत के संघचालक के रूप 
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हुए विजय, बलिदान, त्याग, अन्यान्य व्यवहार, उनमें सुख, समाधान देनेवाली चीज़ें, जो 
गौरवास्पद हैं, जिनको स्मरण करते ही मनुष्य को आनंद होता है और आत्मसाक्षात्कार 
करने में आगे बढ़ता है। इस प्रकार इतिहास काल में हो गई गौरवमयी गाथाएँ, कृतियों 
का संग्रह, यही अपनी संस्कृति है । राष्ट्र के घटक, मनुष्य और भूमि, राष्ट्र का जीवनोद्देश्य, 
राष्ट्रधर्म और राष्ट्र-संस्कृति, ये चार बातें मिलाकर ही राष्ट्र होता है। 

व्यक्ति और राष्ट्र के संबंध कैसे? राष्ट्र व्यक्ति के सहारे काम करता है। 

पँखुड़ियों से फूल बनता है, दोनों का अस्तित्व अलग-अलग नहीं। राष्ट्र का 
जीवन प्रखर करने में ही व्यक्ति की सार्थकता रहती È इनमें परस्पर विरोध नहीं । राष्ट्र 
के उत्कर्ष का माध्यम बनने में ही व्यक्ति-जीवन का विकास है | उद्देश्य का विस्मरण 
हो जाने से संघर्ष निर्माण होता है। समाज व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाता। अपने वर्ग में 
शिक्षक अपने से संचालन कराता है । इसमें अपने को कोई गुलाम नहीं बनाता। पुलिस 
अधिकारी क्यों न हो, पुलिस के हाथ दिखाते ही मोटरकार रुक जाती है। यह बंधन 
नहीं। रक्षण और विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्ति विकास और समाज 
का हित इसमें समन्वय है। इन दोनों में संघर्ष नहीं । व्यक्ति के विकास और हित के लिए 
जो व्यवस्था कही गई है, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। 


पुरुषार्थ की कल्पना आवश्यक 

पुरुषार्थ की कल्पना मनुष्य को करनी आवश्यक है। ऐसे चार तरह के कार्य-- 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चार पूर्ण होते रहे, तो ही सामाजिक जीवन सफल होता है। 
अर्थः जीवनावश्यक सब चीजें प्राप्त करने के लिए राज्य आवश्यक है। और इसका 
घनिष्ठ संबंध है। राजा नहीं, सेना नहीं, पुलिस नहीं तो जीवन का क्या होगा? गुलाम 
बनेंगे | अर्थहीन, राज्यहीन अवस्था बन जाएगी | इसलिए साधन जुटाना चाहिए। इसलिए 
अर्थ पुरुषार्थ आवश्यका कामनाओं को तृप्ति के लिए अर्थ की जरूरत होती है। अर्थ, 
काम पुरुषार्थ का साधन है और काम पुरुषार्थ के साथ अर्थ है। अर्थ का उद्देश्य अपनी 
आशाओं का “काम” तृप्त करने के लिए। उदाहरण, पेट भरने के लिए चावल, कपड़े के 
लिए कपास निर्माण करते हैं | परंतु आशाओं पर बंधन चाहिए, वही धर्म। गेहूँ, चावल, 
द्राक्ष, ये आहार के लिए हैं। मद्य तैयार करने के लिए नहीं। यानी काम-तृप्ति धर्म 
विरोधी नहीं रहनी चाहिए। दूसरे को देकर खाने में मन को शांति मिलती है। और यह 
समझकर बताने वाली बुद्धि होती है। जिन्होंने अनुभव लिया है, उनकी बुद्धि ज्ञान ही 
हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अपने सुख के नियम ऐसे अनुभवी लोगों ने खोज निकाले हैं। 
बीमार आदमी को उपचार के नियम आयुर्वेद ने बताए। उसी प्रकार जीवन के सब नियम 
उन्होंने बनाकर रखे । ये नियम निर्माण नहीं कर सकते, तो उनकी खोज करनी पड़ती है। 
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ये सब नियम धर्म-कार्य के लिए हैं, आख़िर में मोक्ष दिलाने के लिए हैं । मोक्ष यानी 
परम आनंद को स्थिति | 

यह सब मिलाकर राष्ट्र होता है | व्यक्ति और समाज यानी सिक्के के दो पहलू हैं। 
दोनों भी महत्त्वपूर्ण हैं। समाज कितना भी छोटा हुआ, तो भी उसमें दो बाजू रहती ही हैं। 
उन दोनों को, दो बाजू को अलग नहीं कर सकते। 


न्याय-अन्याय का विवेक 

पाश्चात्यों में ' आर्थिक मानव' की मात्र कल्पना की गई है। अर्थशास्त्र में चार से 
पाँच रुपया ज्यादा है, लेकिन न्यायपूर्ण और प्रामाणिकता से मिले चार रुपए, अन्याय से 
मिले पाँच रुपए से अच्छे रहते हैं । उसकी क़ीमत ज़्यादा है। आज अपनी स्थिति बहुत 
ख़राब हो गई है । इसका कारण यह है कि यह जो न्याय, अन्याय का विवेक है, उसको 
हम भूल बैठे हैं । प्रजातंत्र में 'राजकीय-मानव' की मात्र कल्पना है। इस प्रकार एक- 
एक बात का अलग-अलग विचार पाश्चात्यों ने किया है, उससे परस्पर विरोध निर्माण 
होने से एक-दूसरे के साथ सहकार नहीं, उनका तर्क परस्पर मेल नहीं खाता। 

अपने यहाँ सब बातों का समग्र विचार किया गया है । अंतिम हित निर्माण करने में 
कौन समर्थ रहते हैं, बीमार आदमी को कौन सी औषधि देनी चाहिए। इसका तय जनता, 
सरकार, न्यायालय इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। उसका तय केवल वैद्य ही कर 
सकता है । वैद्यकीय शास्त्र में यह एक धर्म, नियमों का ज्ञान, वही अंतिम अधिकारी होता 
है । सब क्षेत्रों में यही नियम लागू है । ये सब मिलकर धर्म होता है । जन्म होते ही माता के 
स्तन में दूध तैयार रहता है । जन्म होते ही प्राणी स्तर पर रहे व्यक्तियों का समाज पोषण 
करता है । उसे ज्ञान देता है, अन्यान्य संस्कार करता है और उसको मनुष्य बनाता है। सब 
सामाजिक संस्थाओं का यह करणीय कार्य है। कुटुंब, पंचायत, जाति और अनिवार्य पक्ष 
में राज्य, ये सब व्यक्ति को सहायता देनेवाले आधार हैं । सबके आख़िर में राज्य है । लेकिन 
आज के समाजवाद में सबसे प्रथम और आख़िर में भी राज्य है। 

व्यक्ति को निष्काम-कर्म करना चाहिए। पितऋण, मातृऋण, देशक्रण, देवऋण आदि 
सब ऋण चुकाने चाहिए और इसलिए उसको काम मिलना चाहिए | कर्म के अनुसार फल 
मिलता है। वह फल भी व्यक्ति को समाज को समर्पण कर देना चाहिए। किसान खेती 
करता है और आख़िर में निर्माण हुई फ़सल समाज को अर्पण करता है | इसी को ही यज्ञ 
कहते हैं । उस फसल का समाज समानता से वितरण करता है। जैसे माँ अपने चार बेटें 
में कोई भी चीज़ समानता से और आत्मीयता से बाँटती है। समाज यानी कुटुंब, जाति, 
पंचायत और शासन | शासन एक ही नहीं | व्यक्ति कमाया हुआ धन माँ के पास देता है 
और माँ फिर चारों भाइयों को ज़रूरत के अनुसार धन देती है। कमाया हुआ धन कोई 
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पंचायत को, कोई राज्य को कर के रूप में देते हैं। इस धन का आगे राज्य क्या करेगा? 
स्कूल, दवाखाना आदि आवश्यक बातें, माँ के जैसी आत्मीयता से समाज को देता है। 
इसी को यज्ञ-चक्र कहते हैं। समुद्र से भाप, बादल, बरसात, नदी, समुद्र यह है उसी 
प्रकार व्यक्ति समाज का परस्पर सुखपूरक रीति से चक्र फिरता है। कर्म, फल, यज्ञ, यह 
चक्र जहाँ है, वहीं समाज ठीक तरह से चलता है। समाज में सुव्यवस्था रहती है। 


पश्चिम ने बाँटा 

पाश्चात्यों ने एक समुच्चय के रूप में जीवन का समग्र विचार न करते हुए, उसको 
अनेक हिस्सों में बॉटा है और जीवन का टुकड़े-टुकड़े में विचार किया है। उदाहरणत:, 
पाश्चात्य पद्धति से रोगों का निदान करके उस पर इलाज होता है, उसमें व्यक्ति के शरीर 
का विचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। 
रोगों का निदान करके शरीरानुकूल इलाज किया जाता है। सबको एक ही दवा नहीं दी 
जाती। पाश्चात्यों की भोजन-पद्धति, भोजन करने का तरीक़ा भी खंड-खंड में है। हम 
चावल दाल मिलाकर खाते हैं। लेकिन पाश्चात्यों को सब मिलाकर कैसे खाना है, 
मालूम नहीं। वे अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग खाते हैं । हमने जीवन को संपूर्ण रूप 
से देखा है। केवल आर्थिक कार्यक्रम-लेकर कोई चले तो उसकी उन्नति नहीं होती। 
परीक्षा में विद्यार्थी सब विषयों में पास हुआ तो ही उत्तीर्ण होता है । केवल एक विषय में 
पास होकर नहीं चलेगा। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन सब में पास हुए तो ही जीवन 
सफल और यशस्वी बनता है। व्यक्ति और समाज के हित का सदैव विचार चाहिए। 
ज़ोर से भागना भी है तो पैर को साथ देनेवाली दृष्टि भी चाहिए। आँख नहीं और तेज़ 
दौड़ेगा, तो वह कहाँ जाकर टकराएगा? 

अपने शरीर के अंदर ताक़त यानी अपना प्राण है। वैसे समाज का प्राण यानी 
विराट्‌ है। राष्ट्र के अंदर अगर विराट्‌ है, संगठित शक्ति, क्षात्र तेज है तो ही राष्ट्र ठीक 
रहता है । यदि निरोगी सशक्त अवस्था में है तो शरीर के सब अवयवों में शक्ति रहती है। 
यदि यही दुर्बल है तो राष्ट्र दुर्बल रहता है, विकृतियाँ पैदा होती हैं। रा.स्व. संघ समाज 
की वह प्राणशक्ति है । वही सब क्षेत्रों में कार्य कर रही है हृदय पैर की छोटी उँगली की 
भी चिंता करता है | उसी तरह लद्दाख पर हमला हुआ तो यहाँ हमें दु:ख होता है । संघ 
का कार्य विराट्‌ को मज़बूत बनाना है। 

विराट्‌ को जाग्रत्‌ करना यानी संगठन का कार्य करना है। टुकड़ा-पद्धति से यह 
कार्य नहीं होगा। इसलिए हम पश्चिम के पद-चिह्नों पर चलना बंद करें और अपनी 
पद्धति का ज्ञानदीप आगे लें। इससे पाश्चात्यों को भी मार्ग-दर्शन करने का सामर्थ्य 
अपने में आएगा। हम पश्चिम को अपनी एकात्म जीवन-पद्धति, एकात्म मानवतावाद 
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देना चाहते हैं । हम अपने रास्ते पर चलते हुए एक आदर्श जीवन-- 
'एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्याम्‌ सर्वमानवाः॥ 


ऐसा एक आत्मविश्वास का भाव लेकर, हम कार्य करके दिखाएँगे तो पाश्चात्य राष्ट्र 
अपने पीछे जरूर आ जाएँगे। इसलिए इस मार्ग का रक्षण करना चाहिए। हमारी संगठित 
शक्ति से धर्म का रक्षण करते हुए परम वैभव प्राप्त करना है, ऐसी अपनी प्रार्थना है। 
उसको हम हर दिन कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि भगवान्‌ से केवल खीर 
माँगने से काम नहीं चलेगा। खीर हज़म करने की सामर्थ्य, जीर्ण शक्ति भी हमें चाहिए। 
शरीर स्वस्थ रहा तो कोई सी भी चीज़ जीर्ण होती है। अपनी कार्य पद्धति में अपने 
जीवनादर्शो का रक्षण करनेवाली शक्ति का विन्यास होता है। वृद्धि होती है। विराट्‌ 
जाग्रत्‌ होता है। उससे राष्ट्र का परम वैभव मिलाने की सिद्धता होती है। इसलिए यह 
संगठन का कार्य करणीय है। इसे स्वीकार करें। 
--मर्ड़ 27, 1965 
[_] 
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आवश्यकता है भारत-अमरीका मैत्री के लिए 
एक टिकाऊ आधार की 


3T’ ये देखा जाना बाक़ी है कि भारतीय प्रधानमंत्री शास्त्री के रूस दौरे' के क्या 
अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन एक भारतीय जो कि हाल के अमरीकी हाव- 
भाव से दुखी हुआ है, उसका व्यथित होना स्वाभाविक ही है। बढ़-चढ़ के बातें करनेवाले 
और मीठी छुरी में mh करना किसी आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं है। अभी के 
देश के हालत देखें तो मीठी छुरी के बरताव से भविष्य को लेकर आशंका जागती है। 
अगर इस क़दम से भारत-अमरीका संबंध कुछ साल पीछे चले जाएँ तो कोई आश्चर्य 
नहीं होगा। 
भारत और अमरीका दोनों देशों में ऐसे लोग हैं, जो भारत के अमरीकी संबंधों को 
और बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं और स्वत: ही मित्र हो सकते हैं। 
पूरब और पश्चिम में ये लोकतंत्र के मज़बूत खंभों की तरह उभरेंगे। लेकिन लंबे समय 
के लिए संबंध बनाने हों तो यह धुरी बहुत कमज़ोर है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण 
हैं, जब विचारधारा के अंतर को भुलाकर दो देश सहयोगी बने हैं। अगर देखा जाए तो 
अमरीका लोकतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक कभी नहीं रहा है। बल्कि जहाँ-जहाँ उसके 
क़दम पड़े हैं, वहाँ से लोकतंत्र का नामोनिशान ही मिट गया है। अमरीका की नक़ल पर 
या उसके किसी पर जबरन आरोपित कर देने से लोकतंत्र आ भी नहीं सकता। लोकतंत्र 
1. भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री (1904-1966) ने मई 1965 में सोवियत रूस का दौरा किया था। 
द्विपक्षीय संबंधों पर रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोसाइजिन से कई दौर की वार्ता के पश्चात्‌ जारी 


संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों के संबंध प्रगाढ करने, भारत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप 
न करने, भारत को विश्व के दोनों शक्ति समूहों से तटस्थ बने रहने तथा भारत को सोवियत संघ की तरफ से दी 


जा रही सहावा) AAAS ONL अते जैसे प्रमुत्र विंड शीत) by eGangotri 
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के लिए जरूरी है कि जनता खुद उसे स्वीकार करे। इसलिए जो अमरीका से मैत्री चाहते 
हैं, उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि वे कोई सुनहरे सपने बुनना न शुरू करें। 
ठोस सच्चाई के धरातल पर ही इन मैत्री संबंधों का निर्माण हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय 
संबंधों के मामले में भारत और अमरीका एक-दूसरे के सहयोगी भी हो सकते हैं और 
पूरक भी। दूसरी तरफ़ हमारी आंतरिक नीतियाँ ऐसी भी हैं, जो एक-दूसरे को पसंद न 
आएँ। यहाँ दोनों तरफ़ से गलती होती रही है। उधर से जहाँ हमें अन्य किसी भी सहयोगी 
राष्ट्र जैसा समझ लिया जाता है, वहीं भारत के पक्ष के लोग यह मानकर चलते हैं कि 
उनकी नीतियाँ तो इतनी अच्छी हैं कि कोई भी उनका समर्थन ही करेगा। द्विपक्षीय वार्त्ता 
और संबंधों को समझने में यह एक बड़ी भूल है। हमें अपने तरीक़े बदलने होंगे। 
अमरीका अब तक भारत-पाक के नाजुक रिश्ते को समझने में भी भूल करता रहा 
है। वहीं भारतीय अमरीका के साम्यवाद के कड़े विरोध को समझने में नाकाम रहते हैं। 
अगर भारत अमरीका संबंधों में बीच में कोई कंकड़ है तो वह है अमरीका का पाकिस्तान 
के प्रति नरम रवैया। भारत के ख़िलाफ़ किसी भी मसले पर पाकिस्तान आराम से 
अमरीका के समर्थन पर निर्भर रह सकता है। ऐसी हालत में भारत सिर्फ़ सदमे में देखता 
रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की साम्यवादी चीन से भी लुकाछिपी चलती ही रहती 
है। अमरीका का पाकिस्तान प्रेम का राज उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्गीय पंडित 
नेहरू का कृष्ण मेनन के प्रति था। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि सोवियत रूस की 
ख़िलाफ़त में भी अमरीका भारत का सहयोग चाहता है, लेकिन भारत हमेशा उससे 
इनकार करता रहा है। जो लोग साम्यवादी लोगों के ख़िलाफ़ भी हैं, उन्हें भी भारत 
सोवियत मैत्री में फायदा नजर आता है। अमरीका का सोवियत रूस से विरोध पुराने 
स्टालिन के जमाने के आधार पर है। अभी हाल के बदलावों के कारण रूस और चीन 
के संबंधों में दरार आई है, साथ ही सोवियत फोबिया से ग्रस्त भारतीय लोगों की गिनती 
भी कुछ कम हुई है। 
अगर हमें अमरीका की दोस्ती भारत सोवियत संबंधों को खोकर पानी है तो बहुत 
कम लोगों को यह सौदा फायदे का लगेगा। कुछ अतिवादियों को छोड दें तो ज्यादातर 
भारतीय अमरीका और रूस दोनों से मैत्री चाहते हैं। यह कार्य दुरूह और नाजुक है, 
लेकिन असंभव नहीं है। अगर कुछ निश्चित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए तो यह 
किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें अपने संबंधों को ऐसे ही क्षेत्रों में रखना होगा, 
जहाँ मामला दोनों देशों के हितों का हो। बाक़ी सभी मामलों में या तो हम तटस्थ 
भूमिका में हों या फिर ऐसी नीति अपनाएं, जिससे दूसरे का नुकसान न हो। भारत का 
अपना उपदेश देनेवाला रवैया छोड़ना होगा, साथ ही अमरीका को भी बार-बार भारत- 
पाक के बील0 EARS tn RAL ARCOLA OTRO RE पाक को 


आवश्यकता है: भारत-अमरीका मैत्री के लिए एक टिकाऊ आधार की 167 


समर्थन देना बंद कर दे तो उस से भी मामले काफ़ी हद तक सरल हो जाएँगे। अगर वह 
अपनी कृपादृष्टि पाक पर बनाए भी रखे तो सीधे हस्तक्षेप के बिना भारत के पास 
शिक्कायत का मौक़ा नहीं होगा । 

हाल की घटनाओं से भारत-अमरीका संबंधों को काफ़ी क्षति पहुंची है। जब तक 

कुछ सामाजिक स्तर के प्रयास नहीं किए जाते, पूर्व की स्थिति को बहाल करना मुश्किल 

है। देश में कुछ ऐसे भी तत्त्व हैं, जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर 

अमरीका सचमुच में साम्यवादी कम्युनिस्टों का विरोधी है, तो उसे ऐसा कुछ नहीं करना 
चाहिए, जिससे इन ताक़तों को और बल मिले। 

--ऑर्गनाइज़र; AF 31, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[_] 
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सरकार के सीमा सुरक्षा में विफल” रहने के 
कारण राष्ट्रपति शासन की मोग 


राः 3 जून। भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने आज 
यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस्तीफ़े की माँग करते हुए कहा कि सरकार सीमा कौ 
सुरक्षा में विफल रही है। अपनी इस 'विफलता' के कारण उसे इस्तीफ़ा देकर राष्ट्रपति 
शासन लागू करना चाहिए। यहाँ एक प्रेस वार्ता में बोल रहे श्री उपाध्याय ने कहा, ' हर 
लक्षण' मध्याविधि चुनावों की माँग करता है। ऐसा क़दम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ही 
नहीं होगा बल्कि यह जनता के मनोबल को भी बढ़ाएगा। श्री उपाध्याय ने सरकार से 
कच्छ की खाड़ी में युद्ध बंद करने की ब्रिटिश पेशकश को ठुकराने की माँग की | उनका 
कहना है कि अपने मामले निपटने की भारत की क्षमता को यह कम आँकने का मौक़ा 
देगा। उनका ये भी कहना था कि कश्मीर मसले को उलझाने की यह ब्रिटिश चाल है। 


भाषा विवाद 
ओ उपाध्याय ने कांग्रेस कार्य समिति के भाषा पर लिये गए निर्णय का स्वागत 
किया । उन्होंने कहा कि जनसंघ अनिश्चित काल तक अंग्रेज़ी को जारी रखने के पक्ष में 
नहीं है। अंग्रेजी का इस्तेमाल सिर्फ इस सरकार तक ही किया जाना चाहिए। (पी:टी.आई. 
के हवाले से) 
> व टाइम्स ऑफ इंडिया; जून 4, 1965 
(अंग्रेज़ी से रश 
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द्विभाषावाद के विरोध A जनसंघ 


शो 5 जून। भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 
आज कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने अपने फैसले में “दक्षिण के हिंदी विरोधी 
तत्त्वो ' का तुष्टीकरण किया है। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि वे 
अनिश्‍चित काल तक द्विभाषा को अपनाए जाने का विरोध करते हैं, साथ ही उन्होंने 
अगले दस वर्षो में अंग्रेजी का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की वकालत भी को। उन्होंने 
यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं में कई क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने के फैसले का 
स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अंग्रेजी को कई विद्यालयों में जरूरी विषय 


बनाने का विरोध करते हैं । 


यूनाइटेड किंगडम की योजना अस्वीकार करने की दलील 
श्री उपाध्याय ने पश्चिमी ताक़तों के भारत के मामलों में दखलंदाजी का विरोध 
जताते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान कच्छ की खाड़ी खाली नहीं कर देता, ऐसे 
किसी भी क्रदम का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कच्छ सीमा पर आभासी युद्ध 
बंदी ' लागू करने के लिए शास्त्री सरकार की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख 
अब्दुल्ला के लिए ऊटकमंड में पाबंदियाँ हैं, लेकिन उन्हें लगातार नमाज़ के बाद 
होनेवाले जलसों में भाग लेने की छूट मिली हुई है। संघ प्रमुख के मुताबिक शेख केरल 
से मुसलिम हमदर्दो को इकट्ठा कर रहे हैं। पी.टी.आई. के अनुसार श्री उपाध्याय ने 
माँग की कि भारत के हित में न होने के कारण कच्छ की खाड़ी संबंधी ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री के प्रस्तावों को “ठुकरा' दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ब्रिटिश 
आक्रमणकारी और पीड़ित दोनों को एक ही तराजू से तौल रहे हैं। ऐसे प्रस्तावों को 


जगहों पर जंग 
मानने COORG SATS, मी, जारे. पर जंग शुर करने का न्योता 
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देना, जैसे कि वह पूर्वी सीमाओं पर पहले से ही कर रहा है। उन्होंने भारत सरकार से 

एक रक्षा आधारित योजना बनाने का आग्रह किया, ताकि पाकिस्तान और चीनी आक्रमण 
के अंदेशे से छुटकारा मिले। 

— दें टाइम्स ऑफ इंडिया; जून 6, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

o 
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शास्त्री सरकार का एक वर्ष 


Ue जवाहर लाल नेहरू की पहली पुण्यतिथि के कारण कई लोग 'नेहरू के बिना 

एक साल' के शीर्षक से लिख रहे हैं। यह एक नकारात्मकता दरशाता है। मैंने एक 
सकारात्मक शीर्षक शास्त्री के शासन का एक वर्ष ' चुना है। इस एक साल पर कहीं 
शास्त्री की छाप है या नहीं, वह एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारत 
से नेहरू युग का अंत हो चुका है। जितनी जल्दी हम अपने अतीत से मुक्ति पा लें, यह 
उतना ही अच्छा होगा। हमें वर्तमान में जीना है और भविष्य के लिए जीना है। 


सूबेदारों का उदय 

लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री की कुरसी सँभालना एक ऐसी घटना है, 
जिसके लिए हर भारतवासी गर्व कर सकता है। कई लोगों ने इस घटना से पहले, यानी 
पंडित नेहरू की मृत्यु होते ही भारत के पतन की भविष्यवाणियाँ की थीं । उन्होंने महसूस 
किया था कि सत्ता के लिए होनेवाला संघर्ष देश को समाप्त कर देगा। लेकिन सत्ता का 
हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण तरीक़े से हुआ, इससे विनाश के भविष्यवक्ताओं को अपना 
भविष्य ही अधर में जाता नज़र आया होगा। मैं आसानी से हुए सत्ता परिवर्तन के कारणों 
में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका श्रेय श्री मोरारजी देसाई को जरूर दिया जाना 
चाहिए, जिन्होंने अपने आप से आगे बढ़ाकर शास्त्रीजी को जगह दी। हो सकता है कि 
यह खुद को महान्‌ साबित करने के लिए उठाया गया क़दम हो, लेकिन ऐसे अवसरों पर 
किए गए छोटे से छोटे प्रयास महत साबित होते हैं। 

जिस तरह से शास्त्री को चुना गया है, उसने जरूर भविष्य के लिए काँटो भरी राह 
तैयार कर दी है। सर्वसम्मति का निर्णय अपनाने का फैसला किया गया था। श्री कामराज 


ने pcre BBA ARATE सदस्यों मे, ही बात नहीं को, बल्कि उन्होंने 
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राज्यों के मुख्यमंत्रियो से भी मशवरा किया । मालूम पड़ता है, मुख्यमंत्रियों ने अपना पक्ष 
मजबूती से रखा। उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो गया। इसी एक कारण ने प्रधानमंत्री 
और उनकी सरकार को मुख्यमंत्रियों पर निर्भर बना दिया है। घटना दर घटना हम यह 
देख रहे हैं कि सत्ता धीरे-धीरे केंद्र से राज्यों की तरफ सरक रही है। चाहे संविधान इस 
मसले पर जो भी कहता हो और आपातकाल घोषित कर के चाहे जितनी भी शक्ति हाथ 
आ जाती हो, लेकिन राज्यों को नजरंदाज करने को भूल अब नहीं की जा सकती। 


शास्त्री कैसे उलझे 

श्री शास्त्री ने अच्छी शुरुआत की | वे एक आम आदमी हैं, जो सबसे ऊँचे पद तक 
पहुँचे हैं। उनके वक्‍तव्यों से पता चलता है कि वे चीज़ों को एक आम आदमी के 
नज़रिए से देखते हैं। इसे देखकर आम आदमी में एक नया विश्वास जागा, लेकिन उन्हें 
अपने निर्णयों पर दृढ़ भी होना था। जिस तरह से केंद्र ने दास कमीशन की रिपोर्ट पर 
काम किया और सरदार प्रताप सिंह कैरों को पद से हटाया, उससे उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई 
है। उड़ीसा में भी उन्हें दृढ होने की ज़रूरत थी, लेकिन यह विश्वास बहुत कम देर 
ठहरा। शायद पार्टी के अंदर का गरम माहौल उनके झेलने लायक़ नहीं रह गया था। 
इसका नतीजा यह हुआ कि भ्रष्टाचार को मिटाने की योजना बस एक नारा बनकर रह 
गई। एक सदाचार समिति की स्थापना और सतर्कता-निगरानी आयोग के बनने के 
अलावा इस वायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। 

ऐसा लगा था कि श्री शास्त्री नेहरू के नवशेक़दम पर नहीं चलेंगे । लेकिन कम्युनिस्ट 
और उनके अपने साथी ही उन्हें उसी मार्ग पर धकेलने में कामयाब हो गए । जो कम्युनिस्ट 
कल तक नेहरू के सामने ऐसे क़दम उठाने में हिचकते थे, अब उन्होंने अग्रणियों की 
भूमिका निभाई । नेहरू काल के निर्णयों के लिए शास्त्री को किसी तरह से ज़िम्मेदार नहीं 
ठहराया जा सकता। अभी उन्हें सब कुछ दुरुस्त करने का मौक़ा नहीं मिला है। उधर 
कम्युनिस्टों के पास अपने छुपे हुए दुराग्रह थे, उनका आरोप था कि शास्त्री नेहरू के 
रास्ते से भटक रहे हैं। शास्त्री में खुश्चेव या कोसाइजिन जैसी क्षमता नहीं थी कि वो 
बदलाव को जरूरतों को स्वीकारते और उनकी पैरवी करते, यह बताते कि पिछली 
नीतियाँ नाकाम रही हैं। लेकिन यहाँ श्री शास्त्री इस भयादोहन में फँस गए और अपनी 
निष्ठा साबित करने के चक्कर में अब उन्हीं नीतियों पर नेहरू से भी आगे निकल रहे हैं। 


स्थिति को अपने काबू में न रखना 
शास्त्री सरकार को कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कठिन फैसले लेने का मौक़ा मिला 
है। लेकिन उनके फैसले किसी, भी, तरह, नए उह. थे, ते, लहीफ़ैसले,थि/>ज्ेछक्कि नेहरू ने 
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लिये होते। जब चीन ने परमाणु विस्फोट किया तो पूरे देश की माँग थी कि भारत भी 
परमाणु शक्तिसंपन्न हो। लेकिन यहाँ शास्त्रीजी के क़दम लड़खड़ाए और उन्होंने नेहरू 
के 'खुद की बनाई हुई काल्पनिक दुनिया' में ही रहना मंजूर किया। 

आर्थिक क्षेत्रों और योजना के क्षेत्र में भी देखें तो शास्त्री के आने से योजना 
आयोग या नीतिगत मामलों में कोई अंतर नहीं आया है। उन्हें खाद्य क्षेत्र पसंद नहीं हैं 
लेकिन वे उसे पूरी तरह हटा नहीं सकते | उनका मानना है कि खर्चो में कटौती की जानी 
चाहिए, लेकिन वे चतुर्थ योजना के आकार में कोई कटौती नहीं कर पाते | एक प्रधानमंत्री 
के तौर पर और दूसरी तरफ योजना आयोग के प्रमुख के तौर पर शास्त्री दोहरे व्यक्तित्व 
लगते हैं। सरकार की खाद्य नीति के नाकाम होने का यह एक बड़ा कारण है। 

जब शास्त्रीजी ने कार्यभार सँभाला था तो उन्होंने क़ीमतों और भ्रष्टाचार को दो 
सबसे बड़ी समस्याएँ कहा था। सरकार दोनों को सँभालने में नाकाम रही है। उनके 
विचार और कार्य प्रणाली किसी भी तरह पंडित नेहरू से अलग नहीं है। 


Basha की सरकार 

कश्मीर और नागालैंड के मामलों को शास्त्रीजी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी देख 
चुके थे। यद्यपि वहाँ नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी गति धीमी पड़ 
गई है। अगर आज नेहरू जीवित होते तो उनके नाम पर शास्त्रीजी ने अपने हिसाब से 
बदलाव कर लिये होते और उनका श्रेय पंडित नेहरू को चला जाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल 
में इन मामलों को लेकर गंभीर मतभेद हैं। श्री शास्त्री ने कई बार शेख़ अब्दुल्ला को 
मनमर्ज़ी करने की छूट दी है। अगर आज जयप्रकाश योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पा 
रहा तो उसका एकमात्र कारण यह है कि शास्त्री में नेहरू जितना आत्मविश्वास नहीं है। 

भाषा की समस्या पूरी तरह पंडित नेहरू को बनाई हुई है। लेकिन अगर आज 
पंडित नेहरू जीवित होते तो न तो व्यापक प्रदर्शन होते, न ही हिंसा और रक्तपात होता। 
शास्त्री सरकार ने एक क़दम पीछे खींच लिया है। नेहरू के नेतृत्व में ऐसा नहीं किया 
जाता। जिस तरीक़े से शास्त्रीजी ने स्थिति का सामना किया है, उससे लगता है कि वह 
हिंदी की क़ुरबानी एक ऐसी स्थिति के लिए देना चाहते हैं, जिसके बारे में वह स्वयं 


विश्‍वस्त नहीं हैं। 
पाकिस्तान के मामले में शास्त्रीजी ने केवल पंडित नेहरू की नक़ल की है। इस 


मामले में दोनों के निर्णय बिल्कुल एक से हैं। 
यह नेहरू के बिना चल रहा नेहरूवाद है 

जहाँ तक विदेश मामलों का प्रश्‍न है तो पंडित नेहरू के अंतिम दिनों में भी भारत 
की स्थिति बड़ी कमज़ोर रही है। जबकि विदेश मंत्रालय का प्रभार एक अलग मंत्री को 
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दे दिया गया है, इन मामलों को सुधारने पर बहुत कम ही ध्यान दिया गया है। सरदार 
स्वर्ण सिंह' ने कोई भी मजबूत स्थिति हासिल करने में नाकामयाबी ही दिखाई है, इस 
साल संपन्न समझौतों में बमुश्किल ही कोई लाभकारी बात दिखती है। किसी देश के 
साथ हमारे संबंध नहीं सुधरे हैं। 
जब सरकार ने वामपंथी कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने का फैसला किया था तो 
वह थोड़ी मज़बूत दिखी थी। लेकिन पूरा काम ही आधे-अधूरे मन से किया गया था। 
इसमें सरकार की असमंजस की स्थिति साफ़ दिखती रही। 
सरकार के हर बार जान-बूझकर या अनदेखा किए जाने के कारण जितनी घटनाएँ 
हुई हैं, उन सब को गिनाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अनिर्णय की 
स्थिति बनी हुई है। जहाँ सरकार स्पष्ट निर्णय की स्थिति में दिखती है, वहाँ पर वह 
पुरानी ही नीतियों का पालन कर रही होती है। अपने हिसाब से उन्होंने कोई नए फैसले 
नहीं लिये हैं। 
यह साल घटनाओं से भरा हुआ रहा है। नेहरू काल के लंबे इतिहास ने इस वर्ष 
पर भी अपनी छाया डाली है। पंडित नेहरू की नीतियों और कार्यों से जो ताक़तें उत्पन्न 
हुई थीं, उन्होंने साल भर अपने को केवल स्थापित किया है। इस सरकार के बारे में 
ज्यादा-से-ज्यादा यही कहा जा सकता है कि यह नेहरू की सरकार से किसी भी तरह 
अलग नहीं है। शास्त्री सरकार नेहरू के बिना चल रही नेहरू की सरकार है। शास्त्रीजी 
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह शत्रु न बनाएँ, लेकिन विरोधियों का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है। वह ऐसे में पसंद किए जा सकते हैं लेकिन वह असरदार नहीं हो पाएँगे। 
एक ऐसे देश में, जो बरसों विदेशी शासन का शिकार रहा है, जहाँ सूबेदारों का विद्रोह में 
उठ खड़े होना कोई नई बात नहीं है, वहाँ एक कमज़ोर केंद्रीय नेतृत्व के नतीजे घातक 
सिद्ध हो सकते हैं। पुरानी भूलों को सुधारने के लिए भागीरथ प्रयासों की जरूरत है। 
क्या शास्त्री इन मानदंडों पर खरे उतरेंगे? अगर वे अडिग रहते हैं तो हो सकता है वे 
अपने ही साथियों में कम पसंद किए जाएँ, लेकिन निस्संदेह उन्हें देशवासियों का समर्थन 
मिलेगा। अभी समय है कि वे अपने साथियों और समर्थकों को भलीभाँति चुन लें। 
--आर्यनाइज़रः जून 7, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 


1. सरदार स्वर्ण सिंह (1907-1994), भारत सरकार में 1952 से 76 तक कैबिनेट मंत्री रहे, 1964-66 के दौरान 
भारत के विदेश मंत्री थे। 
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हः यह कहते हैं कि संघ का उद्देश्य हिंदू समाज का संगठन करना है। संगठन के 
बाद क्या करेंगे, ऐसा पूछे जाने पर प्रश्‍न उठता है कि क्या नहीं करेंगे? हमारे लिए 
जो कुछ करणीय और उपयोगी है, वह सबकुछ हम करेंगे। जब हम हमारी असमाधानकारक 
स्थिति की कारण-मीमांसा करते हैं तो इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि संगठन का भाव 
जितना प्रबल चाहिए, उतना नहीं होने से हमें सुख और समाधान नहीं मिलता | 

हम प्रार्थना में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है | 
परम वैभव की कल्पना में सबकुछ है। वैभव अधूरा नहीं होता। शरीर से दुर्बल और 
बुद्धि तेज हो या शरीर सुदृढ और बुद्धि मोटी हो तो उसे ठीक नहीं माना जाता। अतः 
शरीर, बुद्धि और मन सबकुछ ठीक होने पर ही व्यक्ति ठीक कहलाता है। अतः वैभव 
ही सबकुछ È वैभव की हमारी कल्पना एकांगी नहीं | क्योंकि केवल एक चीज मिलने 
से सब प्रकार का सुख नहीं होता। राष्ट्र में ज्ञान, बल, समृद्धि, एकता, विश्व में सम्मान 
सबकुछ चाहिंए। कोई नई समस्या उत्पन्न हुई, उसे ही लेकर चलना और अन्य सब 
पिछली समस्याओं को भूल जाने से वे समस्याएँ हल नहीं हो जातीं। 


परम वैभव 
हम प्रार्थना में कहते हैं, हम राष्ट्र को पूर्ण वैभवशाली बनाएंगे, संगठित शक्ति खड़ी 


करेंगे और धर्म का संरक्षण करेंगे। इन सबमें हमारा लक्ष्य क्या है-संगठन, परम वैभव, 
धर्म-संरक्षण या राष्ट्र का पुनरुत्थान? वास्तविकता यह है कि ये सब एक ही बात है। 
प्रकाश करना या बिजली जलाना, ये दोनों एक ही बात है। ये सब चीज़ें एक-दूसरे से 
संबंधित हैं | संगठन है तो वैभव है, संगठन के अभाव में वैभव नहीं। धर्म में भी सब चीजें 
आ जाती हैं | हमने तो भगवान्‌ से केवल एक आशीर्वाद ही माँगा है और उसी में सब 
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चीज़ें एक साथ माँग ली हैं कि हे भगवान्‌ तेरे आशीर्वाद से हमारी यह संगठित कार्यशक्ति 
धर्म की रक्षा कर परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो। जहाँ संगठित कार्यशक्ति है, वहाँ 
पर सब चीज़ें प्राप्त होंगी | जहाँ धर्म है, वहाँ संगठन भी होगा । शरीर में प्राण है तो सबकुछ 
है, प्राण के अभाव में शरीर का एक-एक जीवकोष सड़-गल जाता है। अत: शरीर के 
संगठन करने का अर्थ है शरीर के प्राण को मज़बूत करना है । इसी प्रकार धर्म है तो सब 
ठीक है। धर्म के बिना संगठन नहीं | स्वार्थ के लिए कुछ देर के लिए चार चोर यदि एक 
साथ आ भी गए तो वह संगठन नहीं कहलाता | बाद में (चार चोरों का उदाहरण) उनमें 
झगड़ा होकर विनाश हो जाता है | संगठन तो वहीं है जहाँ धर्म है । संगठन में सामर्थ्य होता 
है, उत्तेजना नहीं । शरीर दुर्बल है तो अभी थोड़ी देर के लिए कुछ दे दो, इस प्रकार मौक़ा 
निभाने के लिए संगठन नहीं है | संगठन तो राष्ट्र के बल के स्थायी भाव के लिए है। धर्म 
से ही संगठन होता है। धर्म का अर्थ है, जिससे धारणा होती है। धर्म को हटाकर बल 
कहाँ पे होगा? पेड़ में जो खाद उपयोगी है, वह देने से ही तथा कितनी उपयोगी है उतनी 
देने से ही तथा कितना पानी चाहिए, उतना पानी देने पर ही वह बढ़ेगा। गेहूँ की ऋतु में 
मक्का बोने से काम नहीं चलेगा? क्योंकि सबकी अपनी-अपनी प्रकृति है। उसी प्रकृति 
के अनुसार अपना-अपना विकास होता है। यह विकास या बल धर्म से ही आता है। 
मनुष्य को ऑक्सीजन व पेड़-पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए दोनों में जीवन है, 
ऐसा सोचकर पेड़-पौधों को ऑक्सीजन या मनुष्य को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जा 
सकती | शेर का बल मांस खाने से और घोड़े का बल उसका दाना-घास आदि खाने से 
ही ASM | घोड़ा मांस खाकर या शेर घास खाकर नहीं रह सकता । आग का धर्म गरम 
और बर्फ का धर्म ठंडक है । उसी में उनकी ताक़त है । आग को ठंडा करने से या बर्फ को 
गरम करने से उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। हर एक का अपना गुणधर्म होता है। शहद 
कड़वा नहीं, मीठा ही चाहिए और मिर्च तीखी ही चाहिए, मीठी नहीं | हर एक वस्तु में 
उसका जो गुण है, वह नहीं तो वह बुरी है। 


हमारी दृष्टि सर्वांगीण 

संगठन में और वैभव में सबकुछ है, इसका अर्थ कबाड़ी की दुकान की तरह 
अच्छा-बुरा सबकुछ होना नहीं है। परम वैभव में विकास की जितनी भी बातें हैं, वे सब 
हैं। धर्म में वे सब हैं। हमारी दृष्टि सर्वागीण है, जबकि बाक़ी के लोग एकांगी हैं । हम 
सब बातों का विचार करते हैं । जैसे शरीर की सब बातों का विचार करते हुए हम पहले 
वह विचार करते हैं कि शरीर में बल चाहिए और उसके लिए आवश्यक भोजन आदि 


खाते हैं । सबसे पहले मूल बात का ध्यान आवश्यक है बाकी सबकुछ तो करेंगे। अत: 
धर्म के आधार पर संगठन को अपनाया है। 
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हमारी संगठित कार्यशक्ति अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो, इस 
एक वाक्य में हमने सबकुछ माँग लिया है | एक व्यक्ति अंधा, निस्संतान व ग़रीब था। 
उसे भगवान्‌ ने एक ही वर माँगने को कहा। उसने माँगा कि मैं अपनी आँखों से अपने 
पोते को सोने की थाली में खीर पीता हुआ देखूँ। इस प्रकार उसने आँख, बेटा, धन और 
अपनी दीर्घ आयु सब माँग लिया। केवल वैभव माँगने से क्या होगा? एक टायफाइड के 
मरीज को कुछ ठीक होते ही खीर पिला दी, उल्टा रिलैप्स हो गया और वह फिर बचा 
ही नहीं। तो केवल वैभव माँगने से क्या होगा, उसे बचाने और टिकाने के लिए ताक़त 
भी चाहिए। बिना ताक़त ही स्वराज्य मिल जाने से कितनी समस्याएँ आ गईं? ये सब 
समस्याएँ क्यों आईं, क्योंकि हमने इन सबका अलग-अलग करके विचार किया। 
घी खाने का आनंद उसी को है, जो उसे पचा सकता है। घी अच्छी वस्तु होते हुए 
भी ताक़तवर के बल को बढ़ाता है और दुर्बल के बल को घटाता है | दुर्बल को घी खाने 
से दस्त लग जाएँगे और वह और भी दुर्बल हो जाएगा। इसी प्रकार वैभव बल से अलग 
नहीं | बलवाले का वैभव बढ़ता रहता है, पर जिसके पास बल नहीं, उसका वैभव घट 
जाता है। एक सज्जन ने घूस द्वारा एक लाख रुपया इकट्ठा किया। उसे कहाँ रखा जाए, 
यह समस्या उत्पन्न हो गई। चिंता से वह पागल हो गया, पागलख़ाने में रहा और वहाँ 
बेहोशी में उसने घूस की बात सबको बता दी। एक साधारण नाई का अचानक लाटरी से 
पचास हज़ार रुपए के इनाम की घोषणा सुनते ही प्रसन्नता से हार्ट फेल हो गया। हम 
चाहते तो ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री के समान सीधे ही अंतिम वस्तु वैभव माँग लेते। 
पर हमने सीधा वैभव नहीं माँगा और हमारी संगठित कार्य शक्ति, धर्म का संरक्षण और 
वैभव, ये सब माँगा। क्योंकि ये तीनों एक ही हैं । एक के बिना दूसरी टिकेगी नहीं । 
संगठन हो और वैभव न हो, यह हमारी कल्पना ही नहीं, क्योंकि वह संगठन धर्म 
विहीन होगा और फिर उसमें से असंगठन हो जाएगा। इसलिए हमने ये तीनों एक साथ 
माँगे हैं हम इन तीनों को एक साथ विचारकर चलें। हमने कोई चीज छोड़ी है तो अधर्म 
छोड़ा है, जो वैभव नहीं है, वह छोड़ा है। इनको टिकाने का रास्ता संगठन का, बल का 
है। इसलिए अपने समाज का बल बढ़ाना, संगठन करना, इस पर ही हमने सबसे 
अधिक जोर दिया है। संगठन से बाक़ी बातें अपने आप होती हैं। 
पानी पीने से प्यास अवश्य बुझेगी। पानी पीना और प्यास बुझना दोनों काम एक 
साथ होते हैं। इसके लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्यास बुझाने के लिए 
पानी पीऊँगा। संगठन बढ़ाने के साथ ही वैभव बढ़ता जाता है। संगठन धर्म रक्षा, 
वैभव--ये सब कार्य एक साथ ही होते हैं । जैसे-जैसे संगठन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। 
है कि समाज में जब तक विशिष्ट मात्रा में संगठन न हो, वैभव कौ 


यह बात दूसरी 
पाए। जैसे बीमारी से अत्यधिक दुर्बल हो जाने पर भी शरीर में कुछ बल 


अनुभूति न हो पा 
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तो बचा हुआ रहता ही है। फिर भी उसकी अनुभूति नहीं होती । ऐसा लगता है, मानो 
शरीर में बल है ही नहीं | कुछ बल बढ़ने पर उसे बल बढ़ रहा है, यह अनुभूति होती है 
और आनंद का अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार समाज के बल को इतना बढ़ाएँ कि 
उसमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए। 


दुर्बलता के कारण भय 

आज दुर्बलता के कारण हर समस्या हमारे सामने भयंकर रूप में खड़ी हो जाती 
है। जैसे गणित के निपुण छात्र को गणित की समस्या को हल करने में आनंद का 
अनुभव होता है, पर दुर्बल छात्र को परेशानी होती है, बोझा लगता है, उसी प्रकार 
दुर्बलता के कारण आज समाज को सारी समस्याएँ बोझा लगती हैं । चीन के आक्रमण से 
उस चुनौती का सामना करने का आनंद आना चाहिए था, पर दुर्बलता के कारण वह 
भार लगता है। अकाल के समय अपने कर्तव्य पालन को दिखाने का मौक़ा होता है। 
आग में डालने से ही सोने को अपना खरापन सिद्ध करने का मौक़ा मिलता है | परंतु यह 
सब बल के पीछे हैं। अतः समाज का बल कम-से-कम इतना बढ़ जाए कि उसे आनंद 
होने लगे। 

अतः संघ का कार्य यह है कि समाज को इस पर लाकर खड़ा कर दे कि उसे 
अपने बल की अनुभूति होने लग जाए। जैसे एक डॉक्टर बीमार को चलने-फिरने और 
खाने-पीने लायक करके छोड़ देता है, फिर वह नित्य के खाने-पीने आदि से स्वयं 
अधिक बल प्राप्त कर लेता है। फिर उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहती। अतः 
अपने समाज में बल और वैभव की अनुभूति होने लग जाए, इतना संगठन हम शाखा के 
माध्यम से करना चाहते हैं । बाक़ी तो सब समाज स्वयं कर लेगा। 

--जून 7, 1965 
Oo 
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कः हम लोगों ने विचार किया था कि हमारे संगठन को कल्पना में स्वभावत: ही 

अपने राष्ट्र के धर्म का संरक्षण और उसका परम वैभव निहित है। कुछ लोग 
आपत्ति उठाते हैं कि राष्ट्र के संगठन की बात करना संकुचितता है। संपूर्ण मानव जाति 
का संगठन क्यों नहीं करते। मैंने ऐसे एक सज्जन से कहा कि मानव का संगठन करना 
भी तो संकुचितता है, क्योंकि मानव के अतिरिक्त भी बहुत प्राणि हैं, अतः प्राणि मात्र 
का संगठन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पशुओं का संगठन कैसे हो सकता है, 
इसका भी तो विचार कीजिए। उनकी भिन्न-भिन्न प्रकृति, संस्कृति, भाषा, आचार- 
विचार हैं, उनमें संगठन कैसे हो सकता है? अतः अपने राष्ट्र का संगठन कर फिर 
मानवता के लिए उनका उपयोग करें तब तो यह संभव है अन्यथा मानवों का संगठन 
एक नारा मात्र ही रहेगा। 

राष्ट्र की सीमा तोड़कर संसार के सब मानवों का संगठन करने के प्रयत्न दो प्रकार 
के लोगों ने किए। राष्ट्रों का संघ बनाकर प्रयास किया गया, पर वह आगे चला नहीं। 
दूसरे रूप में युद्ध के नाम पर मानव मात्र का संगठन का प्रयास किया गया। पर आगे 
चलकर इनमें भी परस्पर भयंकर युद्ध हुए और अंत में राष्ट्रीयता का स्वरूप ही सब 
जगह प्रकट हुआ। 

जैसे यदि कहीं मुर्गी के नाम पर लड़ाई हो गई तो इसके कारण सब मुर्गियों को 
ख़त्म नहीं किया जाता। किस प्रकार का जूता पहले खोला जाएगा, इस पर दो सट्टेबाजों 
ने सट्टा लगा दिया तो इस पर जूता पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार 
राष्ट्र के नाम पर लड़ाई होती है तो राष्ट्र को ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर राष्ट्र से 
तो अनेकों लाभ भी हैं । राष्ट्रभाव भावनात्मक ऐक्य, कर्मशक्ति की दिशा व भावनाओं 
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को साकार रूप में प्रकट करता है । राष्ट्रभाव बिना यह केवल जमीन का टुकड़ा रह 
जाएगा मातृभूमि के प्रति देवत्व का भाव राष्ट्रीयता के कारण ही है! सब को एक सूत्र 
में बाँधनेवाली राष्ट्रीयता की कल्पना है । मनुष्य के जीवन में सब प्रकार को स्फूर्ति का 
केंद्र यह राष्ट्रीयत्व ही है । जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, मन 
की भावनाओं को संयमित और जीवित रखने के लिए राष्ट्रभाव चाहिए । 


वर्गीकरण संगठन में बाधक नहीं 

मानव अनेक राष्ट्रों से मिलकर बनता है । वर्ग में गण और वाहिनियाँ तथा चर्चा के 
लिए गट बनाए हैं, ये संगठन में बाधक नहीं, साधक हैं । व्यवस्था के लिए गण और गट 
आवश्यक हैं। विद्यालय में कक्षाएँ न होकर विद्यालय के संपूर्ण छात्रों को सारे शिक्षक 
एक साथ पढ़ाएँ तो पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई की व्यवस्था के लिए विद्यालय में 
कक्षाएँ बनानी पड़ती हैं। हाँ, अड़चन तब आती है जब व्यवस्था को भूलकर गणों के 
स्वयंसेवक अपने-अपने गण को बिल्कुल अलग समझकर गण के नाम पर दूसरे गण से 
लड़ने लग जाएँ। 

राष्ट्र केवल एक भूमि में रहनेवाले मानवों का समूह नहीं तो राष्ट्र की अपनी एक 
प्रकृति है, वह इसका धर्म है, राष्ट्र धर्म है। जैसे एक घर में अनेक लोग साथ रहने से 
परिवार नहीं बनता। मेहमान, किराएदार या कभी-कभी चोर के एक ही घर में रहने से 
वे एक परिवार के अंग नहीं बन जाते, वैसे ही किसी भूमि खंड में एक साथ रहने मात्र 
से राष्ट्र नहीं बनता। 

हर राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है, उसके होने पर ही कोई व्यक्ति 
उस राष्ट्र का अंग बनता है। यहूदी दो हजार वर्ष पूर्व पैलेस्टाइन से. निकाल दिए गए; 
इटली, जर्मनी आदि विभिन्न देशों में बस गए। पर वे उन देशों के अंग नहीं बने, किंतु 
दुनिया भर के देशों में रहनेवाले जे यहूदी एक बने रहे और इजरायल राष्ट्र बनने पर सब 
वहाँ एकरूप होकर बस गए । किसी राष्ट्र की अपनी विशिष्ट प्रकृति या धर्म समाप्त हो 
जाने पर वह राष्ट्र मर जाता है | यूनान और मिस्र के पुराने राष्ट्र मर गए। इसका अर्थ यह 
नहीं कि वहाँ की सारी भूमि समुद्र के गर्भ में समा गई या वहाँ का सारा मानव समुदाय 
नष्ट होकर नया प्रकट हुआ। तो वह हुआ कि जिस भावना, प्रकृति व दृष्टिकोण को 
लेकर वहाँ का पुराना समाज था, वह ख़त्म हो गया। प्राण निकल जाने पर शरीर रहते 
हुए भी व्यक्ति मर जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र का प्राण राष्ट्रधर्म, समाप्त होने पर यूनान, 
सीरिया व मिस्र के पुराने राष्ट्र ख़त्म हो गए। पर हमारा पुराना राष्ट्र जीवित है, क्योंकि 
1. इजराइल, संसार के यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है, जो 14 मई, 1948 को अस्तित्व में आया। 


इजरायल राष्ट्र प्राचीन पैलेस्टाइन (वर्तमान फिलिस्तीन) का ही बृहत्‌ भाग है। 
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हमारी पुरानी भावना मौजूद है | इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म का संरक्षण करेंगे | धर्म 
चला गया तो राष्ट्र मर गया | 


रास्ता देता है राष्ट्र 

राष्ट्र संपूर्ण मानवता के योगदान में एक रास्ता भी देता है। सेना में सब टुकड़ियाँ 
भिन्न-भिन्न काम करती हैं, पर लक्ष्य सबका एक है। भोजन परोसते समय सब अपना- 
अपना पृथक्‌ खाना परोसें तभी पूर्ण भोजन होता है। इसी प्रकार सब जब अपना-अपना 
काम करते हैं तो सब काम पूरे हो जाते हैं। 

सब दुनिया के मानव इकट्ठे होने पर भाषा, खान-पान, आदि की अनेकों समस्याएँ 
आ जाएँगी। मानो किसी जादू से संसार के सारे मानव अपने पुराने इतिहास, परंपरा, 
वाणी आदि सबको भूल जाएँ तो भी सारे मानवों के हित का विचार करने पर सबको 
भिनन राष्ट्रों में ही बाँटना पड़ेगा। 

जिन्होंने भी राष्ट्र के अस्तित्व की अवहेलना की तो क्या हुआ? ईसाइयों ने राष्ट्र 
को न मानकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रमुख माना, पर राष्ट्रीयता प्रबल होकर ईसाइयत 
पीछे रह गई और पोप का महत्त्व कम हो गया। इसलाम ने भी पहले राष्ट्रभाव को नहीं 
माना, परंतु व्यवहार में आज मुसलमान भी अरब, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, पख्तुनिस्तान, 
पाकिस्तान आदि अलग-अलग राष्ट्रों में बँटा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रभाव ने खलीफा 
को ख़त्म कर दिया। अरबी की जगह तुर्की का प्रचलन किया। इन देशों में इसलाम पीछे 
रह गया, राष्ट्रीयता प्रमुख हो गई | ईसाई देशों में भी आज ईसाइयत दूसरे या तीसरे नंबर 
पर Sunday Religion मात्र बनकर रह गया है। और राष्ट्रभाव ही प्रबल हो गया। 
साम्यवाद ने भी राष्ट्रवाद का खंडन कर सारी दुनिया की बात की। पर साम्यवाद को 
माननेवाले भी आज भिन्न-भिनन राष्ट्रों में बँटे हुए हैं । और उनकी राष्ट्र भावना प्रबल हो 
रही है। द्वितीय महायुद्ध के समय पुराने बुर्जुआ रूस के गुणगान गाए गए। चीन और 
रूस भी अपने देशवासियों में राष्ट्रभाव ही भर रहे हैं । चाहे वे हमारे यहाँ के राष्ट्रवाद को 
मिटाने का प्रयास ही करें। राष्ट्र को मिटाया नहीं जा सकता। मिटाने का प्रयास करनेवाले 
स्वयं इसके शिकार हो गए। 


2. 1920 के दशक में टर्की में व्याप्त ख़लीफ़ा के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन हुआ। इसके बाद 
1924 में मुस्तफा कमाल पाशा “कमाल अतातुर्क' (1881-1938) के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा का पद 
समाप्त कर देश को रूढ़िवादी सोच से बाहर निकाला। कमाल पाशा ने अपने शासनकाल के दौरान देश की 
शिक्षा, क़ानून व सैन्य प्रणाली को आधुनिक शैली में परिवर्तित करते हुए एक आदर्श सामाजिक, आर्थिक व 


राजनीतिक लव्ह, विकसित 0 Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


182 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय (खंड बारह) 


राष्ट्र बनाए नहीं जाते 

वास्तव में राष्ट्र पैदा होते हैं। बढ़ते भी हैं और मर भी जाते हैं। पर बनाए नहीं 
जाते। मोटर आदि बनावटी चीजें बनाई जा सकती हैं। पर जीवनमान चीज़ बनाई नहीं 
जाती, पैदा होती है। आज इसलाम व ईसाइयत भी राष्ट्रीयता के साधन बन गए हैं। 

अब एक प्रश्‍न और है कि केवल हिंदुओं का ही संगठन क्यों? हिंदू, मुसलमान, 
ईसाई तीनों मतों का क्यों नहीं? वास्तव में संगठन और धर्म संरक्षण दोनों एक ही हैं। 
अतः संगठन एक प्रकृति वालों में ही हो सकता है। जो जिसकी प्रकृति के अनुकूल 
खाद्य-पदार्थ होता है, वही भोजन कहलाता है। मनुष्य की प्रकृति के अनुसार गेहूँ, 
चावल, दाल, साग उसका भोजन है, पर संखिया या जमालघोटा नहीं । इस देश के साथ 
हिंदू की प्रकृति है, अतः वहाँ हिंदुओं का ही संगठन हो सकता है। जिनकी प्रकृति में 
भिन्नता है, उन सबको मिलाने से राष्ट्र का संगठन नहीं हो सकता। शक-हूणों ने जब 
अपनी प्रकृति छोड़कर हमारी प्रकृति को अपनाया तो वे हज्म होकर इस राष्ट्र के अंग 
बन गए। यहाँ के मुसलमान अपने को राम-कृष्ण की संतान नहीं कहते। यहाँ की परंपरा 
को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने इस देश पर जो आक्रमणकारी थे, उनकी भावनाओं के 
साथ अपने को समरस कर लिया और आज भी आक्रमण की इच्छा रखते हैं। अत: यह 
मजहब का प्रश्‍न नहीं, मज़हब की लड़ाई के लिए आर्य समाज ही काफ़ी है। न यह 
सामाजिक प्रश्‍न है, यह तो राजनीतिक संघर्ष है। शक-हूणों के समान जब यहाँ के 


मुसलमानों का भी राजनीतिक पराभव होगा, तब से अपनी आक्रमण प्रकृति छोड़कर इस 
देश के साथ समरस हो सकते हैं। 


विविधता में एकला 


हिंदू समाज को विविधताएँ और विभिन्न जातियाँ एक राष्ट्रभाव में बाधक नहीं, 
क्योंकि विविधताएँ होते हुए भी उनमें मूलभूत एकता È पर एक और बात बाधक है 
कि अपने किसी भी व्यक्ति के गुणों को तो अपने प्रांत या जाति का गौरव मानते हैं, पर 
दोषों को हिंदू समाज का बताते हैं। वास्तव में इससे बिल्कुल उल्टा होना चाहिए कि 
सारा श्रेय समाज को दें और कमी को अपनी व्यक्तिगत या जातिगत मानें। इसके बिना 
राष्ट्र में न्यूनताभाव आ जाता है | एक व्यक्ति ने कहा कि जिन्ना ने हमें हिंदू बना दिया। 
मार पड़ने पर हमें हिंदुत्व का भान हुआ। तो यह ठीक नहीं। हिंदुत्व की सकारात्मक 
भावना लेकर चलो। 

हिंदू समाज के लिए काम करनेवाले एक कार्यकर्ता ने कहा Hindu is a dying 
race (यह जाति मरने वाली है), मैंने कहा कि हिंदू जाति नहीं मरेगी, भगवान्‌ की 
घोषणा ऐसी लीक असाही होता.तो एक कए जाक फिदअ्रीक्रित नहीं रहती। 
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डॉक्टरजी ने संघ चलाया तब तो हिंदू का नाम लेना भी कठिन था। हम सब भगवान्‌ कौ 

योजना में ही काम कर रहे हैं। अत: यह समाज ख़त्म नहीं होगा, जीवित रहेगा। इसका 

एक मिशन है, उसे दुनिया को देना है, उसे दिए बिना वह ख़त्म नहीं हो सकता। हम 
सब इस कार्य में जुट जाएँ तो सुख और शांति का संदेश दुनिया को दे सकेंगे। 

--जून 8, 1965 

Oo 
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हिंदी विरोधी आंदोलन को 
विदेशी ताक़तों का बढ़ावा 


बजा ने कांग्रेस कार्य मंडल का अब तक सभी भाषाओं को पढ़ाए जाने के मामले 
में समर्थन ही किया है। लेकिन हम अंग्रेजी को अनिश्‍चित काल तक जारी रखने 
के विरोधी हैं। हिंदी के इस्तेमाल को शुरू करने में किसी किस्म की बाधा नहीं होनी 
चाहिए। इस एक अवरोध के चलते हिंदी को केंद्र की भाषा बनाए जाने में केंद्रीय सरकार 
और संसद्‌ की भूमिका प्रमुख थी, और इसे राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। 
राज्यों का हिंदीभाषी और गैर-हिंदीभाषी के आधार पर वर्गीकरण करना भी भ्रम 
फैलाता था। कथित रूप से गैर-हिंदीभाषी राज्य कहा जा रहा गुजरात हिंदीभाषी कहे जा 
रहे मध्य प्रदेश से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र और 
उड़ीसा जैसे राज्यों का वर्गीकरण गैर-हिंदीभाषी राज्यों के रूप में तमिलनाडु के साथ 
करना गलत था। हिंदी विरोधी अंग्रेजी को हमेशा के लिए बचाए रखने के समर्थन में थे। 
जनसंघ हिंदी न जानने वालों के लिए अंग्रेज़ी के दस वर्षों तक इस्तेमाल के पक्ष में था। 
विदेशी मिशनरी और ब्रिटिश काउंसिल अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी 
विरोध के आंदोलनों को हवा दे रहे थे। डी.एम.के. बाद में विरोध से पीछे हट गई थी, 
लेकिन विदेशी ताक़तें तब तक इसे हवा देने आगे आ गई थीं | चिंताजनक विषय यह है 
कि वह इस आंदोलन को आर्थिक सहायता देते रहे और इस तथाकथित छात्र-आंदोलन 
के नेताओं की हवाई यात्राओं का भी खर्च उठाते रहे। 
--आर्गनाइज़र; जून 74, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
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सीमा क्षेत्रो को पाक-समर्थकों से खाली 
करवाकर वहाँ शरणार्थियों को बसाया जाए* 


रा के गृह मंत्रियों की बैठक में सीमा क्षेत्रों को निगरानी को ज़िम्मेदारी केंद्र को 
सौंपे जाने का फैसला स्वागत के योग्य है। यही जनसंघ की भी माँग रही है। 
वर्तमान सीमा पुलिस को पुनर्व्यवस्थित करने और उन्हें नए साजो-सामान से लैस करने 
की ज़रूरत है। पाकिस्तान से लगातार चल रहे संघर्षो के मद्देनजर यह ज़रूरी भी है। 
गृह मंत्री' ने सीमा क्षेत्र के लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देने का भी फ़ैसला 
किया है। आम जनता को हथियारों की आपूर्ति भी की जाएगी। यह स्वागत योग्य 
फैसला है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि पाक समर्थक ताक़तें इस मौके को 
हथियाना चाहेंगी और वे इस तरीक़े से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न 
करेंगी। यह ज़रूरी है कि पहले सीमा से लगे दस मील तक के क्षेत्र में जो भी भारत 
विरोधी तत्त्व हैं, जिन्हें शत्रु आसानी से अपने पक्ष में मिला सकता है, उन सबको वहाँ से 
हटाकर कहीं सुदूर क्षेत्रों में ले जाकर बसाया जाए। इस खाली किए गए इलाके में पूर्वी 
बंगाल से आए विस्थापितों को बसाया जा सकता है। 
पाकिस्तानी प्रेस और प्रशासन लगातार पूर्वी बंगाल में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे 
हैं, जिससे वहाँ सांप्रदायिक उन्माद का नया दौर शुरू हो जाए। इससे भारत आनेवाले हिंदू 
शरणार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारत सरकार को इस मामले 
में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए, ताकि वह ऐसे भारत विरोधी क़दम न उठाए | 
पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि पूर्वी बंगाल के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को 


* देखें परिशिष्ट ७, पृष्ठ 3651 


1. गुलज़ापरैलालू नंदा (1898-1998), भारत के 1963 से 66 तक गृह मंत्री रहे। 
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देखता हुआ भारत चुप न रहेगा। लगातार आते शरणार्थियों को प्रवेश की अनुमति के 
बजाय भारत शरणार्थियों के लिए भी कड़ी पुलिस कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। 
अब जबकि पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण विल्सन? के प्रस्ताव केवल पत्र बनकर 
रह गए हैं तो भारत सरकार को भी उससे इकतरफ़ा बंधे रहने की ज़रूरत नहीं रह जाती 
है। अपने आप को कच्छ की खाड़ी में इकतरफ़ा युद्ध विराम से मुक्ति देकर उसे अपने 
खोए हुए इलाकों को वापस हासिल करने पर ज़ोर देना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन भी 
भारत के ख़िलाफ़ अपने क़दम बढ़ा रहा है और उसने हमारी भूमि पर नाजायज क्रब्जा 
जमा रखा है। इसके अलावा कोलंबो प्रस्ताव, जिसमें कि सोवियत रूस भी एक हिस्सा 
था, उसे मानने में भी चीन कोताही बरत रहा है। 
ऐसी हालत में किसी बैठक से कुछ ख़ास फायदा नहीं होनेवाला । इसके उलट, उससे 
भारत की इज्जत दुनिया की नजरों में घट जाएगी । अपनी सीमाओं की रक्षा करने के हमारे 
सामर्थ्य पर हमारे मित्र राष्ट्रों को भी संदेह होगा और हमारे शत्रुओं का हौसला बढ़ जाएगा। 
प्रधानमंत्री शास्त्री को अपनी सरकार की पुरानी स्थिति ही बनाए रखनी चाहिए। 
-- ऑर्गनाइज़र जून 27, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 


2. जेम्स हेरॉल्ड विल्सन (1916-1995), ब्रिटिश लेबर पार्टी के राजनीतिज्ञ, जो 1964 से 70 तक यूनाइटेड 
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प्रकाशक 

भारतीय जनसंघ 

केंद्रीय कार्यालय, 
बिट्ठलभाई पटेल भवन, 
रफी मार्ग नई दिल्ली-1 


मूल्य : 0.80 पैसे 


मुद्रकः 

नवचेतन प्रेस (प्रा.)लिमिटेड 
(लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस), 
नया बाज्ञार, दिल्ली-6 
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3 (0 जून, 1665 को दोपहर 12:40 पर नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के 
बीच कच्छ और सिंध सीमा पर युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। 
पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अरशद हुसैन ने तथा भारत की ओर 
से विदेश विभाग के सचिव श्री अजीम हुसैन ने हस्ताक्षर किए। नियति की विडंबना है 
कि श्री अरशद हुसैन और श्री अजीम हुसैन चचेरे भाई तथा परस्पर साले-बहनोई हैं। 
संयोगवश विभाग की एक झलक हमें इसमें मिल जाती है। 
इस समझौते की भूमिका पिछले एक माह से बनाई जा रही थी। कुछ अंशों में 
उसकी शर्तें भी पत्रों में प्रकाशित हो चुकी थीं। फिर भी भारत सरकार की ओर से यह 
बार-बार दुहराया गया था कि वह अपनी बात पर अडिग है। आज जब समझौता सामने 
आया है तो देश को एक भारी धक्का लगा है। यद्यपि सरकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयों में अपना पक्ष छोड़ दिया है, फिर भी प्रधानमंत्री श्री शास्त्री और दूसरे प्रवक्ता यह 
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कूटनीतिक दृष्टि से बहुत कमाया है। 
आवश्यकता है कि इस समझौते का हम गंभीरता के साथ विश्लेषण करें | अन्यथा 
प्रत्येक समझौते के बाद जो मीठी-मीठी तथा मित्रता की बातें होती हैं, उनके चक्कर में 
Saat गाफिल हो गए तो पिछला दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास आगे भी दुहराया जाएगा। चूँकि 
समझौते के संबंध में अनेक प्रकार की प्रचारात्मक बातें कही जा रही हैं, इसलिए यह 
उपयोगी होगा कि हम यहाँ उसका अविकल अनुवाद दे दें। 


भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच 
३० जून, 1965 का समझौता 
यत: भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने, इस विश्‍वास के साथ कि इससे संपूर्ण 
भारत पाक सीमा पर विद्यमान तनाव कम होगा, गुजरात पश्‍चिम पाकिस्तान सीमा क्षेत्र 
में, युद्धविराम करने तथा 1 जनवरी, 1965 के पूर्व की स्थिति क्रायम करना स्वीकार 
` किया है; 
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यत: पूर्वोक्त गुजरात पश्चिम पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में पूर्वस्थिति कौ स्थापना के 
बाद यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में सीमा के निर्धारण तथा अंकन को व्यवस्था की 


जाए; 


अतः दोनों सरकारें यह समझौता करती हैं कि उपर्युक्त क्षेत्र के विषय में निम्नांकित 
कार्रवाई की जाएगी : 


अनुच्छेद 1 


1 जुलाई, 1965 के 00.30 बजे (ग्रीनविच समय) से अविलंब युद्धविराम हो 


जाएगा | 


अनुच्छेद 2 
युद्धविराम होने पर 


1. 
2. 
3. 


दोनों ओर की सेनाएँ तुरंत पीछे हटना प्रारंभ कर देंगी | 

यह काम सात दिन में पूरा हो जाएगा। 

तदुपरांत भारतीय पुलिस छडबेट की चौकी पर क़ब्ज़ा कर सकती है किंतु 
उनका संख्याबल 31 दिसंबर, 1964 के उसके बल से अधिक नहीं होगा। 

भारत और पाकिस्तान की पुलिस उन मार्गों पर गश्त लगा सकती है, जिन 
पर वे 1 जनवरी, 1965 के पहले गश्त लगाते थे किंतु गश्त की तादाद 1 


जनवरी, 1965 से अधिक नहीं होगी तथा मानसून के दिनों में 1965 के 
मानसून काल से अधिक नहीं होगी। 


. यदि भारत और पाकिस्तान के गश्ती दस्ते एक-दूसरे के संपर्क में आवें तो वे 


परस्पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विशेषतः जनवरी 1960 
पाकिस्तान भूमि-नियमों के अनुसार बरताव करेंगे। 
युद्धविराम के तुरंत बाद और जब-जब ज़रूरत हो, दोनों सरकारों के अफसर 


धारा (3) से (5) तक के क्रियान्वयन तथा उसमें उत्पन्न समस्याओं को 
सुलझाने के लिए मिलेंगे। 


में स्वीकृत भारत- 


अनुच्छेद 3 


1. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि (अ 
कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है, क्योंकि विभाजन 
के छोर के लगभग सुनिश्चित सीमा है, जिसका 

(ब) पाकिस्तान का दावा है कि भारत 


) भारत का दावा है कि इस विषय में 
पूर्व के मानचित्रं में कच्छ के रण के उत्तर 
का भूमि पर अंकन करना ही शेष है, 

रत और पाकिस्तान के बीच को सीमा कच्छ 
के रण से लगभग 27 अक्षांश के साथ है, जैसा कि विभाजन पूर्व के अनेक 
अभिलेखों में पता चला है और इसलिए लगभग 3500 वर्गमील का क्षेत्रीय 
विवाद है। 
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(स) जनवरी 1960 की वार्त्ता में दोनों सरकारों के मंत्रियों ने यह निर्णय किया था 
कि कच्छ-सिंध सीमा के बारे में और तथ्य एकत्र किए जाएँ तथा इस 
विवाद के हल के लिए आगे बातचीत की जाए। 

(द) अफ़सरों द्वारा अनुच्छेद 2 (6) में बताए काम को समाप्त करते ही, जो 
युद्धविराम के एक महीने से बाद में नहीं होगा, दोनों सरकारों के मंत्री 
अपने-अपने दावों को ध्यान में रखते हुए सीमा के निर्धारण तथा उसके 
अंकन की व्यवस्था के लिए समझौते के हेतु मिलेंगे। इस बैठक में तथा 
नीचे अनुच्छेद 3 (2) और (4) के वर्णित ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों सरकारें 
अपने पक्ष का पूर्णत: प्रतिपादन करने को स्वतंत्र होंगी। 

2. यदि युद्धविराम के दो महीने के अंदर दोनों सरकारों के मंत्री सीमा के निर्धारण 
के संबंध में एकमत नहीं हो पाते तो दोनों सरकारें, 24 अक्तूबर, 1959 के संयुक्त 
वक्तव्य के अनुसार, नीचे (3) में बताए गए ट्रिब्यूनल का गठन करेंगी। यह ट्रिब्यूनल 
उसके समक्ष प्रस्तुत दावों और सबूतों के आधार पर सीमा का निर्धारण करेगा तथा 
उसका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बंधनकारक होगा। 

3. इस हेतु युद्धविराम के चार मास के भीतर 3 व्यक्तियों का एक ट्रिब्यूनल 
बनाया जाएगा, जिसमें कोई भी भारत या पाकिस्तान का राष्ट्रीय नहीं होगा। प्रत्येक 
सरकार एक सदस्य को नामांकित करेगी तथा तीसरा सदस्य जो अध्यक्ष होगा, दोनों 
सरकारें मिलकर नामज़द करेंगी। यदि दोनों सरकारें युद्धविराम के तीन मास के अंदर 
तीसरे व्यक्ति के चुनाव पर एकमत नहीं हो पार्ती, तो वे संयुत राष्ट्र संघ के प्रधान सचिव 
से उसकी नियुक्ति की प्रार्थना करेंगी। 

4. उपर्युक्त ट्रिब्यूनल का निर्णय दोनों सरकारों पर बंधनकारक होगा तथा किसी 
भी आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों सरकारें वचन देती हैं कि वे 
Repa के निर्णयों को यथाशीघ्र लागू करेंगी और यदि व्यवहार में कोई कठिनाई हुई 
तो उसे ट्रिब्यूनल के समक्ष रखेंगी, अत: जब तक निर्णय पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, 
ट्रिब्यूनल बना रहेगा। 

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए निम्नांकित ने यह समझौता हस्ताक्षरित किया। 
जून 1965 की तीस तारीख को दो प्रतियो में अंग्रेज़ी भाषा में तैयार किया गया। ; 

ह. श्री अजीम हुसैन 

भारत सरकार के प्रतिनिधि 

श्री अरशद हुसैन 

'पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि 
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आक्रामक को भी एक पक्ष मान लिया 

यद्यपि यह युद्धविराम समझौता है किंतु इसमें इस तथ्य की पूर्णत: अवहेलना कर 
दी गई है कि कौन आक्रांता है और कौन आक्रांत। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की प्रातःकाल 
भारत की चौकियों के ऊपर फ़ौजी हमला किया। भारत सरकार ने इस आक्रमण का विरोध 
किया तथा अपनी सीमा पुलिस की सहायता के लिए सेना भेजी । 9 अप्रैल के आक्रमण 
के बाद भारत सरकार ने जो विरोध-पत्र पाकिस्तान को भेजा था, उसमें पाकिस्तान की 
कार्रवाई को, अकारण एवं योजनापूर्वक आक्रमण कहा था तथा भारत को होनेवाली जनधन 
की हानि के लिए क्षतिपूर्ति की माँग की eit | इस समझौते में सरकार ने स्वयं अपने विरोध- 
पत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आज आक्रमणकारी एक फरीक (पक्ष) बन 
गया है, उसने अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन किया। उसकी सजा दिलाना तो दूर, उलटे 
वह बेदाग बचकर कुछ कमाई करके जा रहा है। क्या इससे भारत के शत्रुओं और 
आक्रमणकारियों का हौसला नहीं बढ़ेगा? यदि भारत अपने ऊपर आक्रमण के प्रति यह 

रुख़ अपनाता है तो फिर दुनिया में हमारा कोई साथ न दे तो इसमें कौन सा आश्चर्य ? 


सेना के हाथ बाँध दिए गए 

पाकिस्तान ने आक्रमण की पहल करके प्रारंभ में तो हमारी कुछ चौकियाँ ले लीं। 
किंतु जैसे ही हमारी सेना गई, उसने बहादुरी से आक्रमणकारी को खदेड़ा। यदि हम 
मौका देते तो निश्चित ही हमारे जवान पाकिस्तान के पंजे से कच्छ के रण की एक-एक 
इंच भूमि मुक्त कर लेते। वास्तव में राष्ट्र का यह संकल्प भी था। लोकसभा ने 28 
अप्रैल को यह प्रतिज्ञा की थी। किंतु जैसे ही हमारी सेना ने बढ़ना प्रारंभ किया पाकिस्तान 
के हिमायती मध्यस्थता के लिए बीच में कूद US! चाहिए तो यह था कि हम इन 
मध्यस्थो को एक ओर रखकर अपने अपमान का परिमार्जन करते तथा सेना के बल पर 
अपनी भूमि को मुक्त कर लेते। किंतु प्रधानमंत्री ने उल्टे सेना के हाथ बाँध दिए। दिनांक 
6 मई को उन्होंने संसद्‌ में घोषणा की कि यदि पाकिस्तान की ओर से कोई उत्तेजना नहीं 
हुई तो हमारी सेनाएँ सक्रिय नहीं होंगी। उस समय तक हमारी सेनाओं ने सरदार चौकी 
और विगोकोट वापिस ले लिया था। कुछ दिनों में वे कंजरकोट भी खाली करा लेती। 
शास्त्रीजी ने कंजरकोट की रट तो लगाई, परंतु सेनाओं को रोक दिया। 

वास्तव में तो युद्धविराम तभी हो गया था। 30 जून कुछ 
उससे आगे का और भी घातक और neo र ग ततो 


हमारी सेना अपनी ही सीमा में पीछे seo 
6 मई को शास्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि जब तक पाकिस्तान का 
आक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, हम कोई लिखित युद्धविराम समझौता नहीं 
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करेंगे। क्या आज वह आश्वासन पूरा हो गया? यह मानना कि कच्छ के रण से पाकिस्तान 
हट गया है, अपने आपको धोखा देना है । समझौते के अनुसार पाकिस्तान कौ सेनाएँ रण 
से पीछे हट जाएँगी, किंतु उसी प्रकार हमारी सेना भी पीछे हट जाएगी | पाकिस्तान की 
सेना हटने पर भी उसकी पुलिस को गश्त करने का अधिकार रहेगा । युद्ध को अवस्था 
को छोड़कर सामान्यत: पुलिस ही गश्त करती है । हमने पाकिस्तान सरकार को यह 
अधिकार सौंपकर अपनी भूमि पर उसे बने रहने की इजाजत दी है | जहाँ तक सेना पीछे 
हटेगी, हमारी सेना अपनी ही भूमि में पीछे हटेगी | पाकिस्तान सिंध में अंतरराष्ट्रीय सीमा 
के पास मोर्चेबंदी करता रहेगा, जबकि हम कच्छ के रण से दूर कहीं बैठे होंगे। 


अय्यूब की घोषणा का क्या स्पष्टीकरण करवा लिया? 

भारत सरकार के प्रवक्ताओं ने यह बताया है कि पाकिस्तान कंजरकोट ख़ाली कर 
देगा। किंतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब ने घोषणा की है कि कंजरकोट से पाकिस्तान 
की केवल फ़ौज पीछे हटेगी, पुलिस वहाँ बनी रहेगी | अय्यूब का यह वक्तव्य 30 जून 
को प्रातःकाल समाचार-पत्रों में छपा था। यदि यह झूठ है तो क्या भारत सरकार ने 
समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया है? किंतु जहाँ तक 
भारत का संबंध है, वह सरदार चौकी और विगोकोट को ख़ाली कर देगा। ये वे चौकियाँ 
हैं, जिन पर पाकिस्तान की फौजों ने आक्रमण करके क़ाबू कर लिया था और बाद में 
हमारी सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़कर वापिस लिया। अब हम उन चौकियों को 
ख़ाली कर आएँगे | जहाँ तक छडवेट का संबंध है, यह चौकी बराबर हमारे पास रही है। 
अब समझौते के अनुसार भी वह बनी रहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 

समझौते की इन शर्तों के अनुसार पाकिस्तान ने अपने आपको भारत के साथ कच्छ 
के रण के मामले में बराबरी पर खड़ा कर दिया है । जब दुनिया के लोग हम दोनों को 
एक ही तराजू में रखते हैं तो हमें बुरा लगता है। तब हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे 
पाकिस्तान के अन्याय और आक्रमण के विरुद्ध हमारा साथ दें! किंतु जब हम स्वयं ही 
अपना साथ न दें तो और कौन साथ देगा? 


1 जनवरी, 1965 का चुनाव क्यों? 
शास्त्रीजी ने यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी, 1965 के पूर्व की स्थिति आए बिना 
वे कोई समझौता- वार्त्ता नहीं करेंगे । शास्त्रीजी ने जनवरी, 1965 क्यों चुनी, यह तो पता 
नहीं किंतु देशवासियों की साधारण धारणा यह थी कि उसके पूर्व तक संपूर्ण कच्छ पर 
अंतरराष्ट्रीय सीमा तक काबिज थे। 25 जनवरी को पाकिस्तान के सिपाहियों ने घुसपैठ 
की | अत: 1 जनवरी, 1965 की स्थिति का अर्थ है, कच्छ की भूमि से पाकिस्तानियों का 
पूरी तरह PERENE KEARI, कजर पूर्व:धी|प्राक्तिस्तानी कुछ 
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क्षेत्रों में चक्कर लगाते रहे हैं । यदि यह बात है तो शास्त्रीजी ने 1 जनवरी, 65 की तिथि 
क्यों चुनी? या तो उन्हें उस समय को स्थिति का ठीक पता नहीं था अथवा वे देश को 
धोखे में रखना चाहते थे। रक्षा मंत्री श्री यशवंतराव चह्वाण ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान 
की आक्रामक तैयारियों का पता था। फिर भी उन्होंने उसका मुक़ाबला करने के लिए 
कुछ नहीं किया? पाकिस्तान ने 1956 में छडवेट पर हमला किया था। बाद में हमारी 
पुलिस ने उन्हें भगाकर छडवेट को अपने अधिकार में लिया। पिछले वर्ष गुजरात की 
विधानसभा में इन आक्रमणकारी तैयारियों की सूचना दी गई थी। स्पष्ट है कि शास्त्री 
सरकार ने देश की इस सीमा की ओर जान-बूझकर दुर्लक्ष्य किया। 


यह शर्त हम पर भी लग गर्ड ! 
जब 1 जनवरी, 1965 के पूर्व की स्थिति की बात कही गई थी, तो वह शर्त 
पाकिस्तान के लिए थी। किंतु अब वह हमारे ऊपर भी लागू कर दी गई है। आक्रमणकारी 
को पीछे हटने के संबंध में तो शर्त लगाई जा सकती है किंतु रक्षक भी अपने घर में ऐसी 
शर्त कैसे बरदाश्त कर सकता है। इस शर्त का तो यही अर्थ होगा कि 1 जनवरी, 1965 
के पूर्व हम जितने बेख़बर थे, उतने ही फिर हो जाएँ। 


समझौते का ख़तरनाक पहलू 
समझौते का ख़तरनाक पहलू तो यह है कि हमने इसे क्षेत्रीय विवाद मानकर पंच 
फ़ैसले के लिए दे दिया है । शास्त्रीजी ने इस संबंध में संसद्‌ को जो आश्वासन दिए थे, वे 
उनसे पीछे हट रहे हैं। दिनांक 8 मई को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह स्पष्ट घोषणा की 
थी कि कच्छ के रण का प्रश्न यदि किसी ट्रिब्यूनल को दिया जाएगा तो वह सीमांकन 
का होगा, क्षेत्रीय विवाद का नहीं । किंतु समझौते में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह 
सीमा का निर्धारण (डिटरमिनेशन) और अंकन (डिमारकेशन) है। अभी तक हमारा 


कहना था कि कच्छ-सिंध सीमा सुनिश्चित है। वह विवाद का विषय नहीं हो सकती | 
इस विषय पर उनको अड्ना चाहिए था। 


डइकलरफ़ा बंधन कैसा? 

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि 1960 के शेख-स्वर्णसिंह समझौते में जो बात 
कही गई थी, उसी को इस समझौते के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। किंतु यह सत्य 
नहीं है। शेख-स्वर्णसिंह समझौते में केवल यह स्वीकार किया गया था कि इस विषय 
पर और तथ्य इकट्ठे किए जाएँ। यह विवाद का विषय है। इसको कभी नहीं माना 
गया। दूसरे उस समझौते को पाकिस्तान ने बलप्रयोग करके भंग कर दिया। हम उससे 
दुतरफ़ा बँधे नहीं रह सकते। 
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दुनिया और दबाएगी 
अब इस समझौते का अर्थ यह होगा कि कच्छ के रण की 3500 वर्गमील भूमि 
विवाद का तथा पंच फ़ैसले का विषय बन गई है। अब बाज़ी हमारे हाथ में नहीं रही । 
वह पंचों के हाथ में है। और हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में न्याय नहीं होता। 
जब हम दबे हैं तो दुनिया और दबाएगी। 
स्वतंत्रता का मज़ाक 
भारत की अभी तकं यह मान्यता रही है कि कोई भी क्षेत्रीय प्रश्न प्रचार का विषय 
नहीं होता | उसके साथ हमारी प्रभुता निगडित रहती È हमने इस मान्यता को ताक पर 
रखकर अपनी स्वतंत्रता और प्रभुता को मजाक का विषय बना दिया है। 


क्या कश्मीर पर भी पंचों का फैसला होगा? 

इस समझौते का पाकिस्तान कितना दुरुपयोग करनेवाला है, यह कराची और 
रावलपिंडी में व्यक्त प्रतिक्रियाओं से पता चल जाता है। जो यह सोचते हैं कि कच्छ में 
समर्पण से:पाकिस्तान की मित्रता मिल जाएगी, उनकी -आँखें इन वक्तव्यों से खुल जानी 
चाहिए। भुट्टो ने स्पष्ट कहा है कि असली समस्या तो कश्मीर है | वह इसे भी पंच फैसले 
के लिए सुपुर्द करना चाहेगा? क्या हम यह स्वीकार करेंगे? यदि नहीं तो वह आक्रमण 
करेगा। जब हम उसका मुक़ाबला करेंगे तो पाकिस्तान के साथी तथा स्वयंभू चौधरी 
मध्यस्थता के लिए आ कूदेंगे। कच्छ का इतिहास दुहराया जाएगा। यदि नहीं तो हमें बड़ी 
लड़ाई के लिए तैयार होना पडेगा | अंगुली पकड़ पहुँचा पकड़ा जाता है । हमने जानबूझकर 
अपनी अंगुली पकड़ने का मौक़ा दिया है। इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। पूर्वी 
सीमा पर पाकिस्तान का दबाव बढ़ रहा है। हम उस ओर से बेख़बर नहीं रह सकते। 


अंग्रेजों का दबाव स्पष्ट 

यह समझौता जिस प्रकार हुआ है, उससे एक और तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि नई 
दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का दबाव अभी भी काफ़ी मात्रा में है। अमरीका के हथियार 
पाकिस्तान ने कच्छ में उपयोग में लाए। उसने भारत को जो आश्वासन दिए थे, वे सब 
झुठला दिए गए। किंतु अमरीका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, उलटा भारत पर ही 
दबाव डाला | कारगिल की चौकियाँ तक भारत से खाली करवा ली गईं, मगर पाकिस्तान 
के आक्रमण के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकाला। रूस की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री 
गए। श्री विल्सन ने उसके पूर्व ही मध्यस्थता का प्रस्ताव रखकर रूस को मौक़ा दे दिया 
कि वह भी हमारे पक्ष में न बोले। क्या कारण है कि सब देश पाकिस्तान का साथ देते हैं 
और हमारा नहीं । हम न्याय और सिद्धांत की रट लगाते हैं, शक्ति की अवहेलना करते 
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हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में न्याय शक्ति का अनुचर है। पाकिस्तान धींगामस्ती करता है, 
सब लोग उसका साथ देते हैं। क्या हम भी कुछ व्यवहार बुद्धि लेकर चलेंगे? 


दलीय दृष्टिकोण 

जिस ढंग से वह समझौता किया गया, यह तो और भी निंदनीय है। जब-जब 
भारत के ऊपर संकट आया है, देश की सभी शक्तियों ने एक होकर सरकार का साथ 
दिया है | किंतु सरकार कभी दलीय दृष्टिकोण से ऊपर नहीं आ पाई | चाहिए तो यह था 
कि इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर सभी दलों को विश्वास में लिया जाता। किंतु सरकार ने न तो 
संसद्‌ को बुलाया और न विभिन्न दलों के नेताओं से ही परामर्श किया। यह तो भारत 
की संसद्‌ को घोर उपेक्षा है। और जब संसद्‌ में दिए गए अभिवचनों को ताक पर 
रखकर समझौता किया गया है तो मैं कहूँगा कि शासन संसद्‌ की प्रतिष्ठा भंग करने के 
लिए दोषी है । वैसे भी समय आ गया है कि इस प्रकार की संधियों का निर्बाध अधिकार 
न दिया जाए। पिछला अनुभव यही बताता है कि हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री चाहे जैसे 
समझौते कर लेते हैं और बाद में उनका शब्द रखने के नाम पर संसद्‌ को उन पर मुहर 


लगानी पड़ती है। क्या भारत की सार्वभौम सत्ता संपन्न संसद्‌ केवल मुहर लगानेवाली 
संस्था रह गई है? 


समझौता रद्द करो 

शासन का काम है कि वह देश की अखंडता और प्रभुता को रक्षा करे। किंतु 
शास्त्रीजी ने देश की प्रभुता को संसद्‌ से छीनकर, भारत की सेनाओं से छीनकर, भारत 
को जनता से छीनकर, आज पंचों के हवाले कर दिया है। क्या कच्छ का पवित्र रण 
जिसको रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिए, इस प्रकार गिरवी रख दिया जाएगा? 
सरकार ने राष्ट्र की अस्मिता और जन-भावनाओं को कुचला है। हमारा यह पुनीत 
कर्तव्य हो जाता है कि हम सरकार के इस कुकृत्य के विरुद्ध आवाज उठाएँ और माँग 
करें कि वह इस समझौते को रद्द कर दे अन्यथा पदत्याग कर प्रजातंत्रीय पद्धति से इस 
प्रश्‍न पर जनता को चुनौती को स्वीकार करे। 


स्मरण-पत्र 


पाकिस्तान के साथ कच्छ में युद्धविराम समझौते के विरुद्ध जनसंघ की ओर से 
दिनांक 30-6-65 को आयोजित प्रदर्शन के अवसर पर भारत सरकार को दिया गया 
स्मरण-पत्र : 

कच्छ पर पाकिस्तानी आक्रमण के प्रश्‍न पर पाकिस्तान 


के साथ युद्ध-विराम- 
समझौता भारत के हितों के प्रतिकूल तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के युद्ध-विराम 


लिए घातक है। भारत 
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सरकार ने देश को जो वचन दिया था, उसका इस समझौते में उल्लंघन किया गया है । 

समझौते की शर्तों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान 
द्वारा भारत की भूमि को पूरी तरह ख़ाली करने, 1 जनवरी, 1965 के पूर्व की स्थिति 
लाने तथा भारत द्वारा अपनी भूमि में पूर्ण प्रभुसत्ता के उपभोग की कोई व्यवस्था नहीं है । 

पाकिस्तान कच्छ में भारत पर अकारण आक्रमण का दोषी है | उससे क्षमा-याचना 
करवाने तथा जन-धन की हानि के.लिए क्षतिपूर्ति की माँग करने के बजाय, इस समझौते 
के द्वारा पाकिस्तान के गुनाहों पर परदा डाला जा रहा है। 

पाकिस्तान ने कच्छ में सैन्य बल प्रयोग करके 1960 के स्वर्णसिंह-शेख समझौते 
को ख़त्म कर दिया । प्रधानमंत्री ने संसद्‌ में इस बात को बार-बार दोहराया है कि कच्छ 
के रण के संबंध में कोई विवाद नहीं है | पंच-निर्णय के लिए इस प्रश्‍न को सौंपने को 
स्वीकृति देकर हम पाकिस्तान के इस दावे को मान रहे हैं कि समूचा रण विवादग्रस्त है। 

भारत की भूमि में पाकिस्तान को गश्त करने की अनुमति देकर और कंजरकोट, 
बियरबेट 84 पॉइंट पर पाकिस्तान की पुलिस चौकियों को हटाने की स्पष्ट व्यवस्था न 
करके हम अपने अधिकारों पर अतिक्रमण को स्वीकार कर रहे हैं। 

कच्छ में अपनी सेनाएँ रखने तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा तक भेजने के अपने 
अधिकार का परित्याग कर और विगोकोट और सरदार पोस्ट से अपनी पुलिस चौकियाँ 
हटाकर हम अपनी प्रभुसत्ता को सीमित कर रहे हैं। 

सरकार ने समझौता करने के पूर्व न तो संसद्‌ को विश्‍वास में लिया और न विरोधी 
दलों के साथ विचार-विनिमय करने का ही सौजन्य दिखाया। स्पष्ट है कि सरकार 
जनभावनाओं की अवहेलना करने पर तुली हुई है । 

राष्ट्रीय स्वाभिमान का तकाजा है कि सरकार इस अपमानजनक समझौते को रद्द 
कर दे और भारत की इंच-इंच भूमि को आक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त करने के 
राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए दृढता से आगे बढ़े यदि वह ऐसा नहीं करती है 
तो लोकतंत्र की माँग है कि सरकार त्यागपत्र देकर इस प्रश्‍न पर जनता को अपना मत 
व्यक्त करने का अवसर दे। 

पुस्तक, जुलाई 1, 1965 
O 
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oe प्रणाली में विरोधी दल का अपना एक विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
सामान्यतया तो यह समझा जाता है कि विरोधी दल का काम शासन की नीतियों 
का डटकर विरोध करना तथा मौक़ा मिलते ही उसे उलट देना है । बहुत से उसे शासन 
का रोड़ा भी मानते हैं । इसलिए ऐसे अनेक शासक भी मिलेंगे, जो येन-केन प्रकारेण इस 
रोडे को हटा देना अपने और देश के लिए इष्ट समझते हैं। इन लोगों को संसदीय शासन 
की पद्धति का ज्ञान नहीं है । इस पद्धति में शासन जितना बहुमत दल के आधार पर 
चलता है, उतना ही विरोधी दल के आधार पर । बहुमत दल शासन का सदैव समर्थन 
करने के लिए उद्यत होने के कारण उसे एक सातत्य को आश्वस्ति देता है | किंतु विरोधी 
दल उसकी नीतियों की रचनात्मक आलोचना कर उसकी त्रुटियों से बराबर सावधान 
करता रहता है । शासन की ज़िम्मेदारी सामूहिक रूप से संसद्‌ के ऊपर है । शासक और 
विरोधी दल एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि पूरक न होकर वे प्रतिद्वंदी हो जाएँ तो समस्या 
विषम हो जाती है। 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी संसदीय प्रणाली में पटु थे। उस समय के एक विद्वान्‌ ने 
उन्हें राष्ट्रमंडल में चर्चिल' के बाद दूसरे स्थान का संसदविद्‌ माना था। भारतीय गणराज्य 
की संसद्‌ में वे यथार्थतः विरोधी दल के प्रथम नेता थे। उनकी इतनी आलोचना गंभीर 
और प्रमाणाधारित होती थी कि उससे मंत्रिमंडल के बड़े से बड़े घबराते थे। किंतु उन्होंने 
कभी भी किसी मंत्री को दुविधापूर्ण स्थिति में डालने का प्रयत्न नहीं किया। बल्कि 
उनकी बराबर यही तैयारी रहती थी कि वे शासन की ग़लत नीति से उनको निकालकर 
सही रास्ते पर खड़ा करने में सहायक हों। 


1. विन्सटन चर्चिल (1874-1965) ब्रिटेन के कंज़रवेटिव नेता, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे। ये 1940 
से 1915-तथा।३१५॥ DAMAGE ADAS BIE UDR ed by eGangotri 
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एक और सत्याग्रह 

कश्मीर में आंदोलन करने के पूर्व उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ जो लंबा 
पत्र- व्यवहार किया, उसमें पग-पग पर उनकी ओर से यही इच्छा दिखती है कि मिल- 
बैठकर समस्या के समाधान का कोई मार्ग दूँढ़कर निकाला जाए। किंतु शासन के 
दुराग्रह के कारण बैठकर कभी बातचीत नहीं हो पाई और अंत में एक दिन सत्याग्रह का 
बिगुल बजा दिया गया। 

भारत के तिरंगे झंडे को जम्मू में लहराने के प्रयास में शहीद मेलाराम और उनके 
साथी हीरा नगर में पुलिस की गोली के शिकार हुए। उनकी अस्थियों को हरिद्वार में 
गंगाजी में प्रवाहित करने के लिए एक दल दिल्ली आया। भारत की एकता के लिए जीवन 
का बलिदान देनेवाले इन शहीदों की अस्थियाँ प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए पूजा को वस्तु 
थी। निर्णय लिया गया कि दिल्ली में भी उनका एक जुलूस निकाला जाए तथा डॉ. 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी उसका नेतृत्व करें | भारत सरकार, जो उस समय दुर्भाग्यवश शेख 
अब्दुल्ला की पृथकतावादी तथा भारत विरोधी नीति का शिकार बनकर एकता के लिए 
आंदोलन करनेवालों को बुरी तरह कुचल रही थी, इस जुलूस को नहीं निकलने देना 
चाहती oft उसने चाँदनी चौक में धारा 144 लगा दी तथा एकत्र भीड़ के ऊपर बुरी तरह 
अश्रु गैस छोड़ी । पर डॉ. मुखर्जी रुकने वाले नहीं थे। किसी-न-किसी तरह वे अस्थियों 
के पास पहुँच गए और अपनी श्रद्धा के दो फूल उन पर चढ़ाकर उन्हें हाथ में लेकर चले | 
पीछे-पीछे विशाल जन-समुदाय ' एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रहेंगे- 
नहीं रहेंगे-शहीद मेलाराम की जय” आदि के नारे लगाता हुआ चल रहा था। थोड़ी दूर 
ही वे गए होंगे कि डॉ. मुखर्जी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

डॉ. मुखर्जी को सरकार ने बंदी तो बना लिया, किंतु उन्हें विधि के अनुसार किसी 
मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करने के स्थान पर सीधा जेल में जाकर बंद 
करवा दिया । लोकसभा सदस्य बाबू रूपनारायण सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय पर प्रत्यक्षीकरण 
का आवेदन किया | डॉ. मुखर्जी और उनके साथी नेताओं का कारावास विधि अनुसार न 
होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया | 


दूसरी ओर सहयोग 

एक अवसर पर विशाखापत्तनम के पोत निर्माण-संयंत्र में श्रमिकों ने हड़ताल कर 
दी। सरकार ने बहुत कुछ प्रयत्न किए कि हड़ताल समाप्त हो जाए किंतु उसे सफलता 
नहीं मिल रही थी। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के प्रति श्रमिकों में बहुत श्रद्धा थी। जब 
वे मंत्री थे, तब ही इस संयंत्र को शासन ने लिया था। इस विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री 
ने, जो डॉ. मुखर्जी से कश्मीर प्रश्‍न पर बातचीत करने को कतई तैयार नहीं थे तथा 
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जिनके कारण उन्हें अवैध रूप से कारागार में भी रहना पड़ा था, डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को हड़ताल से उत्पन्न समस्या के समाधान में सहायता करने के लिए बुलाया। 
संसदीय प्रक्रिया में अनभिज्ञ अथवा संकुचित वृत्ति का कोई व्यक्ति होता तो वह 
प्रधानमंत्री को लिख देता कि अपनी करनी का फल आप स्वयं भुगतिए। थोक बंदी का 
मामला मानकर वह किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए तैयार नहीं होता। किंतु डॉ. 
मुखर्जी ने यह नहीं किया। वे प्रधानमंत्री से मिले। विशाखापत्तनम के श्रमिकों से 
बातचीत की और उत्पन्न समस्या में से सम्मानपूर्वक मार्ग निकालने के लिए बहुत कुछ 
दौड़-धूप की और सफलता भी पाई । उस समय आश्चर्य होता था कि जिन प्रधानमंत्री 
को वे कश्मीर और दूसरे प्रश्नों पर आड़े हाथ लेते थे और जिन प्रधानमंत्री ने उनको 
अपने आखिरी पत्र में लिख दिया था कि आपके और मेरे बीच कोई चीज समान नहीं, 
उनके साथ ही घंटों तक खुले दिल से बातचीत कर, उनको एक कठिन परिस्थिति से 
उबारने के लिए वे कैसे सानंद तैयार हो गए। एक दिन उनसे इस विषय पर चर्चा हुई 
तो उन्होंने सहज भाव से कहा, Se की कोई भी समस्या किसी व्यक्ति की समस्या 
नहीं। घर में आग लगने पर हम इसलिए उदासीन नहीं रह सकते कि करता कोई और 
है, या उसके और हमारे बीच किसी विषय पर मतभिन्नता है। फिर संसद्‌ का सदस्य 
तो राष्ट्र का चुना हुआ प्रतिनिधि है। वह सरकार में हो या न हो, शासन की हर बात 
के लिए जिम्मेदार है।'' 


शासन को नीतियों में मतभेद प्रकट कर उसकी आलोचना कर अपने कर्तव्य की 
इतिश्री समझनेवालों के लिए यह प्रसंग अतीव बोधप्रद हे। 


“सर्वनाश? या “खतरनाश? 

बंगाल के बाहर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के भाषण अधिकांश हिंदी में होते थे। 
हिंदू महासभा के अधिवेशन में जब वह प्रथम बार सम्मिलित हुए थे तब वह हिंदी में 
बोल नहीं पाते थे। परंतु उन्होने हिंदी सीखने का आश्वासन दिया और अगले वर्ष हिंदी 
में ही बोले। यह तो ठीक है कि व्याकरण को दृष्टि से शुद्ध हिंदी बोलने की उनसे आशा 
नहीं की जा सकती थी। पर वह अपने विचारों को सदा ठीक प्रकार से और अधिकांश 
अवसरों पर प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते थे। 

भारतीय जनसंघ के आरंभिक सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण उन्होंने 
था। परंतु वह चाहते थे कि उसे प्रतिनिधियों में हिंदी में वितरित 
था। 20 अक्तूबर का दिन था। दूसरे ही दिन प्रात:काल दस बजे 
इसके अतिरिक्त 20 अक्तूबर को ही विषय समिति की बैठक 
उनका बहुत आग्रह था। परिणामतः केवल अध्यक्षीय भाषण 


ने अंग्रेजी में लिखा 
किया जाए। समय कम 
जे भाषण पढ़ा जाना था। 
भी थी, परंतु इस विषय में 
ही नहीं, घोषणा-पत्र काभी 
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हिंदी में अनुवाद किया गया | वीर अर्जुन प्रेस के कर्मचारियों की लगन के कारण दोनों का 
समय से छापा जाना और प्रतिनिधियों को दिया जाना संभव हो सका। परंतु डॉ. मुखर्जी 
ने अनूदित भाषण नहीं पढ़ा | जैसा उनका अभ्यास था, वह स्वतंत्र रूप से बोले | फिर भी 
उनका जो भाषण हुआ, वह अनुवाद से अधिक प्रभावी था। 

अपने हिंदी भाषणों में डॉ. मुखर्जी निर्बाध रूप से संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते 
थे। अत: उन्हें कभी भी सही शब्द खोजने में कठिनाई नहीं होती थी और संस्कृत के 
कारण उनकी भाषण शैली बहुत प्रांजल थी। फिर भी वह सर्वनाश शब्द का कभी प्रयोग 
नहीं करते थे। उसे स्थान पर “ख़तरनाश' कहते थे। इस शब्द को उन्होंने ही गढ़ा था। 
हम सदा सोचते थे कि वह ग़लत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु इस त्रुटि की ओर 
इंगित करने में हमें संकोच होता था। एक दिन जब आकस्मिक बातचीत में भाषा पर 
बात हो रही थी, मैंने उन्हें बताया था कि 'सत्यानाश' कहें तो वह अधिक उपयुक्त 
होगा। उन्होंने मुझे इस सुझाव के लिए धन्यवाद दिया, पर कहा “' क्या तुम नहीं सोचते 
कि 'खतरनाश' और 'सर्वनाश' में थोड़ा अंतर है?'' वास्तव में अंतर अवश्य है। 

इसी अंतर के कारण डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और देश के अन्य विरोधी नेताओं 
में भिन्नता थी। डॉ. मुखर्जी सावधान रहते थे और वह किसी भी ग़लत नीति और क़दम 
की ख़तरनाक संभावनाओं के प्रति सदैव सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करते 
रहते थे। परंतु न तो वे निराशावादी थे और न केवल निंदक। इसीलिए संभवत: उन्होंने 
जानबूझकर नया शब्द गढ़ा था 'ख़तरनाश'। 'सर्वनाश' का अर्थ होता है “पूरा विनाश', 
जबकि 'खतरनाश' जो फारसी 'खतरा' और संस्कृत 'नाश' को जोड़कर बनाया गया 
एक संकर शब्द है। 

उस ख़तरे को, संभावित हानि की ओर इंगित करता है, जो उसे दूर करने के लिए 
पग उठाए जाने पर उत्पन्न होनेवाला है। यदि इस अंतर को समझा और हृदयंगम कर 
लिया जाए तो फिर विरोधी दल का उद्देश्य सरकार की निरर्थक आलोचना करना नहीं 
होगा, अपितु वह होगा-राष्ट्र की नीतियों के निर्माण में रचनात्मक योगदान देना । केवल 
इसी आधार पर विरोधी दल अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध कर सकता है। विरोधी 
दल का कार्य नेतृत्व प्रदान करना है, गलत दिशा देना नहीं। उसका कार्य नकारात्मक 
नहीं, भावनात्मक होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह सरकार को आत्मसंतुष्ट अथवा 
असावधान नहीं होने दे परंतु उसे किसी बात का हौवा खड़ा नहीं करना चाहिए और 
न लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। 


उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे 
प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस ने अत्यधिक मत प्राप्त किए थे, अधिकांश विरोधी 
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नेता हार गए थे। वे जिन्होंने जनता को सरकार बदलने का आश्वासन दिया था, पूर्णतया 
पराजित हो गए थे, उस वातावरण में एक सज्जन डॉ. मुखर्जी के पास आए। और कहा 
कि भारत में जनतंत्र का भविष्य अंधकारमय है। डॉ. मुखर्जी ने दो प्रश्‍न पूछे। 1. क्या 
तुम्हें जनतंत्र में आस्था है? 2. कया तुम राजनीति में सक्रिय कार्य करने का निश्चय 
करोगे? उस सज्जन ने दोनों प्रश्नों का उत्तर ' हाँ' में दिया। डॉ. मुखर्जी ने पूछा, ' तब 
भारत में जनतंत्र का भविष्य अंधकारपूर्ण कैसे हो सकता है?'' और फिर कहा, “यदि 
हम काम नहीं करेंगे अथवा यदि हमें आस्था न हो तो वह अंधकारमय हो सकता है, 
जहाँ आस्था है, वहाँ अंधकार नहीं है। वह ' उज्ज्वल' होगा ही।'' 
मुझे अनुभव हुआ है कि वह ऐसे व्यक्ति थे, जो वास्तव में नेतृत्व कर सकते थे। 
हमें बहुधा ऐसे लोग मिलते हैं, जो ' नेता' कहलाते हैं, परंतु जो जनता में विश्वास उत्पन्न 
नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि आप उनके पास तारुण्य की आशा लेकर जाए तो 
बुढ़ापे की निराशा लेकर लौटेंगे। डॉ. मुखर्जी उनमें से नहीं थे। पहले चुनावों में जनसंघ 
को लोकसभा में केवल तीन स्थान प्राप्त हुए थे। डॉ. मुखर्जी भी चुने गए थे। जब 
हम उनसे मिले, तब उन्होंने हार पर शोक प्रकट नहीं किया, उन्होंने हमको यह स्मरण 
कराया कि यदि हमें सफल होना है तो कठोर परिश्रम करना पडेगा । फिर कहा, '*कम- 
से-कम जनसंघ का अधिक अच्छा रहा है। अन्य सब दलों के नेता भी हार गए। तुम्हारे 


अध्यक्ष तो जीत गए हैं।' निराशापूर्ण चित्र का वास्तव में यह उज्ज्वल पक्ष जिसने हमें 
भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा दी। 


विरोधी दल की भूमिका 

आज डॉ. मुखर्जी की मृत्यु के बारह वर्ष पश्चात्‌ देश और कठिन समय से गुजर 
रहा है। हमारे बीच में कोई डॉ. मुखर्जी नहीं है, परंतु उनकी आत्मा जीवित है। यदि 
ऐसे कोई व्यक्ति हों, जो ऐसी भाषा में बातें करें, जिससे देश का भविष्य अंधकारमय 
प्रतीत होता हो तो ऐसे विचारों को श्रद्धाविहीन और प्रयोजनहीन 
निकाल दो। अंतत: हम स्वयं ही अपने भविष्य के निर्माता 
हैं, देश के इतिहास के निर्माण करने में सक्रिय भागीदार हैं। 
करें तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी भूल उनकी 
अथवा केवल यह बताकर कि उन्होंने 
उसके साथ ही यह भी हमारा कार्य है 


नहीन समझकर हृदय से 
हैं। हम निष्क्रिय दृष्टा नहीं 
यदि सत्ताधारी लोग ग़लती 
असफलता में संतोष प्राप्त कर 
गलती को है, हमें चुप नहीं रह जाना चाहिए। 
कि लोगों को संगठित करें, जिससे यदि सरकार 
2. देश में हुए प्रथम आम चुनाव (1951-52 ) में भारतीय जनसंघ को 


कुल 3.06 प्रतिशत मत प्राप्त 
तीन सदस्य : दक्षिण-पूर्व कलकत्ता से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, मिदनापुर से हुए तथा इसके 
उमाशंकर त्रिवेदी विजयी हुए थे। s पुर से दुर्गा चरण बनर्जी तथा चित्तौड़ से 
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सौंपे गए उत्तरदायित्व को सँभालने में असमर्थ सिद्ध हो तो वे लोग जनतंत्रात्मक ढंग से 
अपना दावा रखते हुए बदल दें। डॉ. मुखर्जी ने हमको यह निर्माणात्मक दृष्टिकोण 
दिया। वह ऐसे विराधी दल के नेता थे। जिनका लक्ष्य था सत्ता प्राप्त करना। यदि हम 
वह उद्देश्य निरंतर अपने सामने रखें और अपने कार्य में विश्वास रखें तो ऐसा ही 
विरोधी दल सदा उत्तरदायी ढंग से व्यवहार करनेवाला होगा। वह मार्ग का रोड़ा नहीं 
बनेगा वरन्‌ देश की सरकार को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगा। इस दृष्टिकोण को 
अपनाकर ही जनतंत्र सफल हो सकता है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सकती है। 
--राष्ट्रधर्म, जुलाई 4, 1965 
Oo 
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जनसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक दिल्ली में 29 
जून, 1965 को सुबह हुई, जिसमें 'युद्ध विराम के प्रस्तावों? के संदर्भ 
में कच्छ पर चर्चा हुई। जो लोग वहाँ मोजूद थे, उनमे सर्वश्री दीनदयाल 
उपाध्याय, महामंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी सांसद, सुदर सिंह भंडारी 


और बलराज मधोक (सचिव) थे। बैठक के उपरांत दीनदयालजी ने 
निम्नलिखित वक्‍तव्य दिया : 


कच पर आए नए प्रस्तावों से पूरा देश चकित है । ऐसे प्रस्तावों को मानकर शास्त्री 

सरकार ने देश के हितों से छल किया है। भारत के सार्वभौमिक अधिकार, जो 
कच्छ को उसका बताते हैं, ये प्रस्ताव उन्हें छोड़ता है। वर्तमान युद्ध विराम के प्रस्ताव 
ऐसा ही ज़ाहिर करते हैं। 

महीनों से लोग सरकार के बड़े-बड़े दावे सुनते आ रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान 
ma वाली भूमि ख़ाली कर यथास्थिति बहाल नहीं करता, तब तक युद्ध विराम लागू 
नहीं होगा। हमसे बार-बार कहा गया कि कच्छ निर्विवाद रूप से भारत का अभिन्न 
हिस्सा है और हम किसी विवाद को मानते ही नहीं । अब भारत सरदार पोस्ट और 


विगोकोट को बिना शर्त पाकिस्तानियों के अधिकार में दे रहा है। अब पाकिस्तानी सेनाएँ 
भारत के क्षेत्र में गश्त लगाएँगी, जबकि हम कच्छ का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे। ऐसे में 


पाकिस्तान लगातार हमारे सर पर तलवार कौ तरह लटकता रहेगा। 


इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में भेजने की सरकार को इच्छा निंदनीय 
है। देश को संप्रभुता को मध्यस्थता का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए | पाकिस्तान के 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कच्छ का समर्पण अक्षम्य है 205 


लिए यह काफ़ी हद तक स्वयं में विजय का संकेत होगा, क्योंकि इसका मतलब यह 
होगा कि भारत सरकार कच्छ को विवादित क्षेत्र मान रही है। 

यह संसद्‌ के प्रण के ख़िलाफ़ है, जिसमें est वाले भूभाग को ख़ाली कराने की 

बात कही गई थी। हालाँकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, मगर फिर भी हम सरकार से 
माँग करते हैं कि वह इस शर्मनाक प्रस्ताव से अपने क़दम पीछे खींच ले। 

-- ऑर्गनाइजर जुलाई 4, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

o 
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कारगिल की चौकियाँ 
ख़ाली करना भारी भूल 


जालंधर में दीनदयालजी की पत्रकार वार्ता। 


ss की भारत के विरुद्ध लडाई की तैयारियाँ और हर मामले पर उसकी 
हठवादिता की पृष्ठभूमि में भारत सरकार का कारगिल की चौकियों से हटने का 
निर्णय किसी भी प्रकार से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। इन चौकियों को हमारी 
बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान के आक्रमण, जो उसने श्रीनगर-लेह के सामरिक मार्ग को 
काटने के लिए किया था, जवाब देते हुए लिया था। 

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों के आश्वासन का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं | यदि 
हम उनके भरोसे बैठे रहें तो पाकिस्तानी आक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाएँगे। अभी 
तक भी पाकिस्तान ने इन प्रेक्षकों कौ कभी कोई चिंता नहीं की है और बराबर युद्धविराम 
रेखा का उल्लंघन करता रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ कभी इस मामले में निष्पक्ष 
नहीं रहा। अतः इन महत्त्वपूर्ण चौकियों को छोड़कर हमने राजनीतिक और सामरिक 
दोनों दृष्टियो से गलती की है । इनसे पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि आक्रमण का 
गुनाह करने के बाद भी वह बेदाग बनकर निकल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत 
की जनता के मनोबल पर इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। यह दुःख का 
विषय है कि चारों ओर युद्ध स्थिति से घिरे होने के उपरांत भी भारत सरकार की 
विचारधारा असामरिक है और वह तुष्टीकरण को ही नीति लेकर चल रही है। 
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कांग्रेस कार्यसमिति ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति के भाषा संबंधी प्रस्ताव के 
अनुसार भारत सरकार राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है | 
यदि शासन इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर संपूर्ण राष्ट्र का सामान्यतः एक मत निर्माण करना 
चाहता है तो उसे सभी मुख्य दलों को बिठाकर परामर्श करना चाहिए। 

1. भारतीय जनसंघ का मत है कि कांग्रेस कार्य-समिति का प्रस्ताव हिंदी और 
दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति दिखाता है, परंतु 
अंग्रेजी को बनाए रखने की व्यवस्था करता है। जनसंघ इस स्थिति को स्वीकार 
नहीं करता। जिन लोगों ने अभी तक हिंदी नहीं सीखी है, उन्हें केंद्र में अंग्रेजी 
में राजकाज की छूट दी जा सकती है, किंतु जो हिंदी जानते हैं, उनके ऊपर 
अंग्रेजी में ही काम करने का बंधन लगाना संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है | 
कांग्रेस कार्यसमिति यह तो मानती है कि अंततः अंग्रेजी को जाना ही पड़ेगा, 
किंतु वर्तमान में उससे मुक्ति का किसी भी क्षेत्र में कोई क़दम नहीं सुझाया 
है। जब तक हम भारतीय भाषाओं के प्रयोग और अंग्रेज़ी पर रोक का प्रारंभ 
नहीं करेंगे, तब तक हमारे भाषा स्वातंत्र्य का सत्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता। 
इस प्रश्‍न पर भारतीय जनसंघ द्वारा प्रस्तुत सुझावों को रखते हुए श्री उपाध्याय 
ने कहा राज्य स्तर पर सभी कामकाज तुरंत प्रादेशिक भाषाओं में कर देने 
चाहिए अंग्रेजी के प्रयोग पर वहाँ पूरी तरह बंधन लगाना चाहिए। 

2. केंद्र में केंद्रीय स्तर पर उन लोगों को हिंदी में काम करना चाहिए, जिन की 
भाषा हिंदी है या जिन्होंने हिंदी की विभिन्न परीक्षाएँ पास कर ली हैं । जो 
अभी हिंदी नहीं जानते, उन्हें हिंदी सीखने तक अंग्रेज़ी के प्रयोग की छूट रह 
सकती है। 

3. केंद्र के साथ पत्र व्यवहार में राज्य के ऊपर हिंदी के प्रयोग विषय में कोई 
प्रतिबंध नहीं रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वे हिंदी पत्रों 
का अंग्रेज़ी में अनुवाद भी साथ भेजें। अगर किसी प्रांतीय सरकार ने हिंदी 
नहीं अपनाई और अंग्रेज़ी का प्रयोग करती है तो उसे दस वर्ष तक यह छूट दी 
जा सकती है। 

4. संघ सार्वजनिक सेवा की परीक्षाएँ सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से होनी 
चाहिए। इसका श्रीगणेश करने के लिए इस वर्ष हिंदी को भी इन परीक्षाओं 
का माध्यम बनाया जाए। जैसे-जैसे दूसरी भाषाएँ विश्वविद्यालय स्तर तक 
शिक्षा का माध्यम बनती जाएँ, वैसे ही उसमें परीक्षा की व्यवस्था की जाए। 


० फाला 1. मातृभाषा और संस्कृत, 2. हिंदी तथा 
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जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनके लिए आधुनिक भारतीय भाषा, 3. एक 
आधुनिक विदेशी भाषा | 

राजभाषा के संबंध में यदि ऐसा कोई भी संशोधन किया गया जिससे कि हिंदी के 

प्रयोग पर बंधन और अंग्रेज़ी के प्रयोग कौ अनिवार्यता हो तो भारतीय जनसंघ उसे किसी 

भी प्रकार से सहन नहीं करेगा । 

पंचवर्षीय योजनाओं पर जनसंघ का दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 

पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने में देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की ओर सदैव ही 
दुर्लक्ष्य रहा है। चौथी योजना का जो विचार हो रहा है, उसमें भी यह गलती दुहराई जा 
रही है । इसके अतिरिक्त उसकी जो रूपरेखा सामने आई है, उसमें उन दबावों और तनावों 
को कम करने का कोई प्रयत्न दिखाई नहीं देता जो हमारी अर्थव्यवस्था में पैदा किए गए 
हैं । यदि अर्थव्यवस्था इसी तरह अधिकाधिक असंतुलित होती गई तो विकास और सुरक्षा 
दोनों ही असंभव हो जाएँगे। जनसंघ की माँग है कि संपूर्ण योजना के आधार, उसकी 
प्राथमिकताएँ और व्यूह नीति का पुनर्विचार किया जाए, जिसमें सुरक्षा और विकास दोनों 
का ध्यान रहे और वर्तमान में जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की जल्दी से जल्दी 
पूर्ति कर सकें | योजना आयोग में एक सुरक्षा विशेषज्ञ की नियुक्ति की माँग करते हुए श्री 
उपाध्याय ने चौथी योजना के बारे में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया-- 

1. सरकारी क्षेत्र को विस्तार के स्थान पर दृढीकरण का विचार करना चाहिए | 
सुरक्षा, उद्योग, इस्पात, विद्युत्‌ और खनिज तेल को ओर वह मुख्यतः अपना 
ध्यान केंद्रित करे। 

2. जिन परियोजनाओं का देश की सुरक्षा अथवा अर्थव्यवस्था के दृढीकरण. के 
साथ सीधा संबंध नहीं है, उन्हें अभी स्थगित कर देना चाहिए। 

- चावल, कपड़ा, चीनी आदि उपभोक्ता वस्तुओं के कारखानों के राष्ट्रीयकरण 
अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में इन उद्योगों में नए कारखाने खोलने का विचार छोड 
दिया जाए। i 

- स्वामित्व के अधिकार के संबंध में अनिश्‍चितता समाप्त को जाए। शासन को 


यह घोषणा करनी चाहिए कि बीस-पच्चीस वर्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया 
जाएगा। 


. विदेशी पूँजी पर निर्भरता कम की जाए। 
- विकेंद्रित आधार पर उन वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता 
. शासन व्यय में भारी कटौती की जाए। 


Ww 


> 


a uw 


[थमिकता दी जाए। 


N 


¬ पाञ्चजन्य जुलाई 5, 1965 
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समझौता बाध्य नहीं करता 


ना 5 जुलाई। श्री दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय जनसंघ, ने 
कल कहा कि कच्छ-सिंध सीमा पर हुआ भारत-पाक का युद्ध-विराम भारतीय 
लोगों को बाध्य करनेवाला कोई समझौता नहीं है। 

एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं 

से इस मुद्दे पर फिर से एक जनमत लेने की बात कही। (पी.टी.आई. के हवाले से) 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया; जुलाई 6, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

Oo 
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जनसंघ भाग नहीं Aon बंबई अधिवेशन में* 


EC 12 जुलाई | भारतीय जनसंघ विपक्षी दलों द्वारा बुलाई गई संयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी के नेतृत्व में बंबई में बुलाए गए शनिवार और रविवार के अधिवेशन में 
भाग नहीं लेगा। 


यह बात कल यहाँ पार्टी के महामंत्री श्री दीनदयाल उपाध्याय ने कही। 


श्री उपाध्याय ने इसके दो कारण ठिनाए 
पहला कारण यह था कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को आमंत्रित किया गया था। ये 
लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो ' राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुँचाती हैं।' 
दूसरी बात यह थी कि बैठक में चुनावों की रणनीति भी तय की जाएगी । राष्ट्रीय 
सुरक्षा और चुनावी जीत के मुद्दों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। (यू.एन.आई. के 
हवाले से) 
¬ द टाइम्स ऑफ इंडिया; जुलाई 14, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
Oo 
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3 देखे परिशिष्ट पा पृष्ठ 252 T IV, पृष्ठ 264॥ 
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पत्र : वचनेशजी 


जब बटुकेश्वर दत्त नहीं रहे 
उज्जैन 
24 जुलाई, 1965 


परम मित्र वचनेशजी,' 

सप्रेम नमस्कार | 

क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्तः चले ही गए। पचपन वर्ष की उम्र कोई अधिक नहीं 
होती, किंतु जिन कठिनाइयों में उनका जीवन बीता, उसमें वे अधिक जीते तो आश्चर्य 
ही होता। 

उनके जीवनकाल में शासन ने उनकी कोई क्रीमत नहीं समझी थी। मरने पर दो 
मालाएँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शव पर चढ़ा दी गई, यही बहुत है। 
स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के योगदान को शासन और देश ने सही नहीं 
आँका। सब श्रेय कांग्रेस ने हड़पने की कोशिश की है। परिणाम यह हुआ है कि 
स्वतंत्रता के लिए हमारे द्वारा दी गई क्रीमत को भी हम नहीं समझ पाए। समाज तथा 
शासकों के मन पर यही भाव है कि स्वतंत्रता हमें दान में मिली । दान की बछिया के दाँत 
नहीं देखे जाते, इस कहावत के अनुसार दान में मिली स्वतंत्रता का अधूरापन उन्हें 


1. बचनेश त्रिपाठी (1914-2006) प्रख्यात क्रांतिकारी लेखक, जिन्होंने पाञ्चजन्य, राष्ट्रधर्म एवं दैनिक स्वदेश 
जैसे अनेक पत्र-पत्रिकाओं का कई वर्षों तक संपादन किया था। 

2. बटुकेश्वर दत्त (1910-1965) स्वतंत्रता संग्राम के महान्‌ क्रांतिकारी थे। देश ने इन्हें सबसे पहले 8 अप्रैल, 1929 
को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। कई वर्षो 
तक कालापानी की सज़ा काटने के बाद ये गंभीर बीमारियों से पीडित हो गए थे, स्वतंत्रता पश्चात्‌ सरकार की 
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खटकता नहीं । उसके ऊपर होनेवाले आक्रमणों से उनके मन पर चोट भी नहीं पहुँचती। 
स्वतंत्रता को साकार करने के लिए जो प्रयत्न और पुरुषार्थ चाहिए, वह भी नहीं दिखता, 
क्योंकि प्रेरणा का स्रोत पराक्रम की परंपरा नहीं बल्कि प्रार्थना और प्रस्तावों को पुकार | 
है। जो भी हो, यदि स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को कोई भावात्मक आधार देना है तथा सुधार 
और सृजन की भावना पैदा करनी है तो समाज में क्रांतिकारी मनोवृत्ति को जगाना होगा। | 
हाँ, आज उस आतंकवाद की ज़रूरत नहीं, जिसका सहारा अंग्रेज़ी ज़माने में लेना 
आवश्यक था। बटुकेश्वरदत्त के प्रति यही वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। 

आपको 16 अगस्त के प्रदर्शन का समाचार तो मिला ही होगा। इस समय यह 
निर्णय हुआ है कि वह प्रदर्शन बहुत बड़ा किया जाए। वैसे तो संपूर्ण देश से लोग 
आएँगे, किंतु उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का उसमें विशेष स्थान 
रहनेवाला है। 'तरुण भारत” “दिल्ली चलो' के लिए बहुत सार्थक वातावरण बना | 
सकता है। विश्वास है कि प्रश्न की गंभीरता तथा परिस्थिति को देखते हुए आप इस | 
विषय में अपनी लेखनी अवश्य उठाएँगे। 

शेष शुभ--सभी बंधुओं को सप्रेम नमस्कार 


भवदीय 

दीनदयाल उपाध्याय 
--पाज्चजन्य, अप्रैल 29, 1968 
O 


3. लखनऊ से 1960 र सांध्य दैनिक “तरुण भारत” का प्रकाशन शुरू हुआ । वचनेशजी इसके संपादक बने। उस 
ढ़ समय “तरुण भारत' इतना लोकप्रिय था कि बाजार में इसको पतिया गँ देखते ल्ल 
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गोवा का बिना किसी दूसरे 
चुनाव के भारत में विलय करना चाहिए 


Jo [ERER] लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार फिर से गोवा मामले को गलत तरीक्रे से 
सुलझाने की कोशिश की है। किसी चुनाव के आधार पर एक भूभाग के बारे में 
निर्णय ग़लत है और जनतांत्रिक सिद्धांतों का अनुचित इस्तेमाल है। जहाँ तक जनभावना 
का प्रश्न है, पिछले चुनावों के नतीजों ने इसका पर्याप्त संकेत दे दिया है। किसी नए 
चुनाव की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत महसूस करने का मतलब बगैर किसी निश्चितता 
के लाभ के जनमत संग्रह करवाना है, जिसमें उसकी प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं है। केंद्र 
अपनी ज़िम्मेदारी से कतरा रहा है। ह 
यह तय है कि किसी भी कारण से गोवा को एक अलग इकाई के रूप में नहीं 
छोड़ा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक और राजनीतिक जरूरत भी है कि उसे आसपास 
के इलाकों से जोड़ा जाए। इस काम के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया 
जाना चाहिए-- z 
1. केंद्र सरकार को यह घोषित कर देना चाहिए कि गोवा एक केंद्र शासित 
प्रदेश नहीं रहेगा | र ड 
2. जिन नीतियों के आधार पर अन्य राज्यों की सीमाएं तय हुई हैं, उनका भारत 
में विलय हुआ है, उसी आधार पर एक कमीशन बनाकर गोवा का भी 
जाना चाहिए। 
ताज़ा कक है। यह सिर्फ़ प्रधानमंत्री की एक चतुराई पूर्ण 
योजना है, जिससे विपक्ष को उस इलाक़े से हटाने की कोशिश की जा सके | अगर जनता 
के बहुमत के बगैर विभिन्न कांग्रेस मंत्री स्वयं उसकी इच्छाओं के प्रतिनिधित्व का 
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अधिकार अनधिकृत रूप से ले लेते हैं तो क्या वही अधिकार बांदोडकर मंत्रालय' को 
नहीं दिया जाना चाहिए? 

जिस तरह महाराष्ट्र और मैसूर की सरकारों और कांग्रेस नेतृत्व ने गोवा के मामले 

पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वह सीधा-सीधा उनमें अनुशासन का अभाव दरशाता है और 

इसने उनके संकीर्ण दृष्टिकोण को उजागर कर दिया है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा 

रही है, जैसे गोवा ही महाराष्ट्र और मैसूर के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। जबकि 

असल में ये सीमाओं का विवाद है ही नहीं । मैसूर या फिर महाराष्ट्र इसे तय ही नहीं कर 
सकते। ये केंद्र का मुद्दा है और इसे केंद्रीय स्तर पर ही तय किया जाना चाहिए। 

ऐसा लगता है कि गोवा का मुद्दा प्रधानमंत्री ने केवल इसलिए उठाया है, ताकि 

आनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में दूसरे ज़रूरी मुद्दों से कांग्रेस 

सदस्यों का ध्यान हटाया जा सके । खाद्य और कच्छ ऐसे ही मुददे हैं। मुझे उम्मीद है कि 

जनता और राजनीतिक दल अपनी दृष्टि नहीं खोएँगे और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर 

अपने विचार रखेंगे। 
--ऑर्गनाइजर जुलाई 25, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
o 


4. दयानंद बालकृष्ण बांदोडकर (1911-1973), पुर्तगालियो से 


मुक्ति नला 
(1963-1973) थे, इन्होंने गोवा को महाराष्ट्र राज्य मे विलय मुक्ति के पश्चात्‌ गोवा के पहले मुख्यमंत्री 


करने को माँग की थी। 
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सरकार के गोवा के प्रति रवैये से असंतोष 


“जनमत की नीति” 
इंदौर, 26 जुलाई । श्री दीनदयाल उपाध्याय, महामंत्री जनसंघ, ने बीती रात सरकार 
से आग्रह किया कि वह गोवा के भविष्य के मुद्दे पर निर्णय के लिए संसद्‌ को अनुमति 
प्रदान करे और संसद्‌ इसका निर्णय राज्यों के पुनर्निर्धारण आयोग' की ओर से तय 
सिद्धांतों के अनुसार करे। 
एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ़ से ' जनमत संग्रह को 
नीति' को गोवा के भविष्य निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाना गलत होगा। ऐसा 
करने से देश के अन्य कई भागों से भी ऐसी ही माँग उठने की संभावना है। इसलिए ये 
प्रस्ताव रदद कर दिया जाना चाहिए.। 
उन्होंने कहा कि खाद्य और कच्छ के युद्ध विराम जैसे 'ज्वलंत मुद्दों ' से जनता 
का ध्यान भटकाने के लिए ही गोवा के मसले को फिर से उछाला जा रहा है। (पी.टी.आई. 
के हवाले से) 
_ द्‌ टाइम्स ऑफ इंडिया, जुलाई 28, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित 2 
o 


_: h 5: ~. 
1. 22 दिसंबर, 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। आयोग 
के दो अन्य सदस्य हृदयनाथ HAS और के.एम. पाणिक्कर थे। इस आयोग ने 30 सितंबर, 1755 को अपनी 
रिपोर्ट में भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की माँग को नकार दिया था एवं प्रशासनिक सुविधा को 
प्राथमिकता देने पर बल दिया था। 
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दिल्ली चलो* 


भारतीय जनसंघ ने लोगों से लाखो-लाख की सख्या में दिल्ली 
पहुँचकर कच्छ समझौते के ख़िलाफ़ भारी विरोध प्रदर्शन और रेली का 
आह्वान किया है। दीनदयालजी ने संसद्‌ सदस्यों से जोश भरी अपील की 
है कि वे इस समझौते को बाहर फेंक दें/ उनका वक्‍तव्य निम्नलिखित है: 


Re कच्छ समझौता 30 जून, 1965 को भारत और रावलपिंडी में एक साथ ही 

मंजूर किया गया था। यह राष्ट्र के हितों और अधिकारों के साथ धोखा था। इसके 
प्रस्ताव किसी भी आत्मसम्मान वाले राष्ट्र के लिए शर्मनाक È भारत सरकार ने दबाव 
में आकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 


आक्रमण के बाद की स्थिति 

पाकिस्तान ने इकतरफ़ा हमला करके जो भारत को चुनौती दी है, उसे क्या विजय 
के साथ वापस जाने दिया जाए? क्या बह ऐसे ही भारत के कच्छ के इलाके में 3500 
वर्ग मौल का क्षेत्र हडप सकता है? और इससे भारत को क्या मिलेगा? जनवरी 1965 
की स्थिति को बहाल कर दिया जाए बस! 

भारत सरकार ने इसी बात के लिए वात्ता शुरू की थी, उन्हें बह मिल भी गया। 
लेकिन यह आक्रमण के शुरू होने से पहले की स्थिति नहीं है, अब पता चल रहा है कि 
पाकिस्तान ने इन इलाकों में 1 जनवरी, 1965 से पहले ही घुसपैठ कर रखी थी। या तो 
सरकार को इसका पता ही नहीं था, या वह जान-बूझकर अनजान बनी रही है। हमारी 
सीमाएँ न तो सुरक्षित थीं, न ही वहाँ कोई प्रहरी थे। सरकार की तरफ़ से अपनी भूमिका 


* देखें परिशिष्ट ४1. पृष्ठ 2701 
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निभाने में आपराधिक लापरवाही हुई है। एक ऐसी सरकार, जो अपनी सीमाओं की रक्षा 
तक नहीं कर सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 

जबकि देश को इस समझौते के संदर्भ में एक उपलब्धि और संतोष की भावना से 
सम्मोहित करने का प्रयास किया जा रहा था, भारतीय जनसंघ ने इसकी वास्तविक 
प्रकृति और उसके ख़तरनाक प्रभावों को समझ लिया था। इसके परिणामस्वरूप जनसंघ 
ने न तो कोई ख़ुशफ़हमी पाली और न ही शक्तिहीन महसूस कर हाथ पर हाथ धरे बैठा 
रहा। इसने ठीक उसी दिन जब विदेश विभाग कार्यालय में समझौता हुआ, अपनी कठोर 
प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके चलते दोनों सांसद श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री 
आर.सी. बडे' और अन्य 40 लोग गिरफ्तार हो गए। 


जनता का सशक्त विरोध 

इस समझौते के ख़िलाफ़ जनता का व्यापक विरोध शुरू हो चुका है। पूरे देश में 
इस समझौते के ख़िलाफ़ पिछली 4 जुलाई को सार्वजनिक बैठकें और प्रदर्शन हुए। 10- 
11 जुलाई को भी भारतीय जनसंघ की कार्य समिति की जबलपुर में बैठक हुई और इस 
समझौते के tee होने तक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया। 
हर लोकसभा क्षेत्र में जनता को अपना मत रखने का आह्वान किया गया है, जिसके द्वारा 
वह अपने प्रतिनिधि के जरिए इसे सदन के सामने आते ही फिंकवा दें। 

23 जुलाई से एक अगस्त तक भारतीय जनता ने सामूहिक प्रण लेकर राष्ट्र की 
सीमाओं की रक्षा की शपथ ली है। लोकमान्य तिलक, जिनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि 
इन तारीखों को होती है, की आत्मा इस अभियान में हमारा मार्गदर्शन करेगी | तिलक ने 
हमें यह नारा दिया था कि “आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर 
रहेंगे।' आज जनता के उच्च स्वर में यह नाद आता है, 'आजादी हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे।' 


संविधान की अवमानना 

अब इस कार्यक्रम का अगला पड़ाव आता है। देश के चारों कोनों से लोग संसद्‌ के 
बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। 16 अगस्त को जब मानसून सत्र शुरू होगा तो 
ऐसा प्रदर्शन होगा, जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन यह प्रदर्शन एक 
अंतर के साथ होगा। लोग कोई भीख का कटोरा लिये नहीं आनेवाले हैं। वे आएँगे अपने 
अधिकार माँगने पूरे हक़ के साथ। पिछली सभी रैलियों की तुलना में यह रैली बड़ी होगी। 
1. अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद (1962-68) थे, जबकि रामचंद्र बड़े तीसरी लोकसभा 
में खरगौन निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) से सांसद थे। 
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मगर इसकी ख़ास बातें होंगी जनता का अनुशासन और उनकी माँग, जिसके लिए वे इकट्ठा 
हो रहे हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में 16 अगस्त, 1965 एक नया अध्याय होगा। 


यह प्रदर्शन एक आलग प्रकार का होगा 
कच्छ का समझौता न सिर्फ़ भारत की संप्रभुता के लिए एक ख़तरा है, बल्कि वह 
देश की लोकतांत्रिक इमारत की नींव ही कमजोर कर रहा है। यह समझौता संविधान के 
ख़िलाफ़ है, कार्यकारिणी ने ऐसे क़दम उठाए हैं, जिनकी इजाजत उन्हें संविधान देता ही 
नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने नेहरू-नून समझौते से संबंधित अपने फैसले में कहा है 
कि बेरुबारी और दूसरे इलाकों को पाकिस्तान को दे देने के अधिकार सरकार या संसद्‌ 
के पास होते ही नहीं । इन अर्थो में यह सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। 
अब जबकि कार्यपालिका की जिम्मेदारियाँ और अधिकार सीधे-सीधे सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा तय कर दिए गए हैं तो हम सरकार को अपनी सीमाओं के उल्लंघन के 
लिए क्षमा नहीं करनेवाले। वह किसी भुलावे में नहीं है, वह बस आक्रमणकारी को 
संतुष्ट कर रही है। उन्हें उनकी सही जगह बताना जरूरी है। पाकिस्तान को भारतीय 
सीमा में आने की अनुमति देना उस इलाक़े को पाकिस्तान को सौंपने के समान है। 
अपनी ही सीमाओं में अगर हम अपनी सेना नहीं भेज सकते, अपने पुलिस थाने नहीं 
बनवा सकते तो फिर वह हमारा देश कहाँ रह जाता है? इसके अलावा अपने 3500 वर्ग 
मील पर से अधिकार छोड़ना तो सीधा अपनी संप्रभुता के साथ समझौता है । नहीं, इसकी 
आज्ञा नहीं दी जा सकती। 
सरकार ने न सिर्फ़ असंवैधानिक बरताव किया है बल्कि वह असमंजस भरा 
बरताव भी कर रही है। उसे पता ही नहीं कि करना क्या है। सरकार ने संसद्‌ को मंजूरी 


2. कच्छ के रण ae को रोकने के लिए 30 जून, 1965 को संयुक्‍त राष्ट्र के तत्त्वावधान में भारत और पाकिस्तान 
के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर हुए था । इस समझौते के तहत कच्छ के रण की 330 वर्ग मील जमीन पाकिस्तान 
को हस्तांतरण करने की बात कही गई थी। र 

3. 1958 में हुए नेहरू-नून समझौते (जिसमें पाकिस्तान को भारतीय 
एन्कलेव को हस्तांतरित करने का करार हुआ था) के बाद राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र संबि 
143 (1) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए न मांगी कि J 
सरकार संविधान में बिना संशोधन किए भारत संघ की भूमि किसी अन्य देश को दे सकती नयर ie 
न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बो.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की संयुक्त संवै ! धानिक पीठ 
गठित कर दी। ठीक उसी समय देश भारतीय जनसंघ कार्यकर्ताओ के नारे 'वेरुबाडी देबो I E 
से गूँज रहा था। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने ही जनसंघ के क 


सात प्रमुख कार्यकर्ताओं को मे 

अपना पक्ष रखने के लिए प्रेरित किया था और प्रमुख अधिवक्ताओं से इसको पैरवी ल में 
को सर्वसम्मति से दिए निर्णय में कहा गया कि देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को न दिया = = 
, जब 


तक कि इसके लिए संविधान को धारा 368 के द्वारा संविधान संशोधन न किया गया हो | 


क्षेत्र के बेरुबारी संघ और कूच-बिहार 
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लेना भी जरूरी नहीं समझा। श्री वाजपयी ने जब संसद्‌ की बैठक बुलाने की माँग भी 
रखी तो प्रधानमंत्री ने वह सुझाव भी ठुकरा दिया। जब उनसे विपक्ष के नेताओं से इस 
मुद्दे पर बात करने को कहा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मात्र सर्वाधिकारवादी 
सत्ता से ही ऐसे व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है। 
संसद्‌ की उपेक्षा की गई है। इसे बस सरकार के निर्णयों पर मुहर लगानेवाले 
निकाय में सीमित कर दिया गया है, क्या संसद्‌ के सम्मानीय सदस्य इस असम्मानजनक 
समझौते पर मुहर लगाएँगे और इस प्रकार विश्व को यह दिखाएँगे कि उन सभी ने कुछ 
गुटबाज़ों के पास अपने निर्णय और अधिकारों को गिरवी रख दिया है। अगर वे ऐसा 
चाहते भी हैं तो जनता उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी । जनता अब इन सवालों के 
जवाब माँगने 16 अगस्त को संसद्‌ आएगी। अगर हमें लोकतंत्र से प्रेम है, हमारा 
लोकतंत्र में विश्वास है, तो हमें संसद्‌ को उसके संवैधानिक अधिकार दिलाने होंगे। 
आज संसद्‌ पत्थर और गारे की मात्र एक इमारत भर रह गई है और सरकार सांसद के 
प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है, जैसे वे उसके वेतनभोगी परिचारक हों हम लोकतंत्र के 
इस महान्‌ संस्थान को ध्वस्त नहीं होने देंगे। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इस 
घृणित समझौते को उठाकर बाहर फेंकना ही होगा। 
भारतीय जनसंघ द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया हो सकता है, लेकिन अब 
यह सिर्फ़ एक दल का आंदोलन नहीं रह गया है। यह एक जन- आंदोलन बन चुका है। 
कम्युनिस्ट और स्वतंत्र पार्टी को छोड़कर ( जिसके कारण स्पष्ट हैं) बाक़ी सभी दलों ने 
इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि बंगलौर सत्र में अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भी इस आशय का कोई सुझाव पारित नहीं किया 
जा सका। अब कांग्रेस के सांसद भी किसी दलगत अनुशासन से इसे मानने के लिए बँधे 
हुए नहीं हैं। इसलिए कोई हिप भी जारी नहीं किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र मतदान 
हो। सांसदों को यह समझौता बाहर फेंक देने की छूट हो। उन्हें सरकार का क्या होगा, 
जैसे सवाल सोचने की जरूरत नहीं है। पूरा देश ख़त्म हो, इससे बेहतर है कि एक 


सरकार गिर जाए। 

याद रखिए कि सरकारें आती-जाती रहेंगी, मगर देश सदा के लिए है। सांसद भी 
बदलते रहेंगे, लेकिन संसदू नाम की ये महान्‌ संस्था सदा के लिए है। संसद्‌ के सम्मानित 
सदस्यों को इस मौके पर उठकर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिन्होंने उन्हे 
चुनकर भेजा है। अपने प्रधानमंत्री की ओर नहीं, उस जनता की तरफ देखिए, जो इस 
सत्ता और एकता का खोत हैं। जनता द्वार पर आपके समर्थन और आपको आश्वासन देने 
के लिए खड़ी है। उनका विश्वास मत तोड़िए। देश का विश्वास मत तोड़िए | 

आनेवाले 15 अगस्त को तिरंगा हर जगह फहराया जाएगा। लेकिन कच्छ को 
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खाड़ी में यह हर जगह नहीं फहराया जाएगा। सरदार पोस्ट, विगोकोट और कंजरकोट 
पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएगा | कंजरकोट में शायद पाकिस्तानी झंडा फहराया 
जाए। यह सब हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह को खोखला बनाता है। यह क्या एक 
आज्ञाद भारत है? 
क्या हम सचमुच आजाद हैं? तो फिर आइए, संसद्‌ में 16 अगस्त को, ताकि हम 
आजाद रहने का अपना निश्चय दोहरा सकें। हम सिर्फ़ नारों से संतुष्ट नहीं होंगे । हमें 
आजादी का असली मतलब चाहिए। हमने अंग्रेजों के हाथ से आजादी इसलिए नहीं छीनी, 
ताकि कोई और हमारा बाजू मरोड़ के इसे हथिया सके हम भारत और भारत की सरकार 
को किसी विदेशी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकने देंगे। प्रधानमंत्री हो सकता है, किसी 
ब्रिटिश-अमरीको कूटनीति की चालों में फँस गए हों, लेकिन जनता नहीं फँसी है। 
प्रधानमंत्री चाहे जो भी कह लें, यह समझौता, अगर यह बाक़ी रह गया, तो यह 
आगे के ऐसे ही समझौतों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। कल को कश्मीर के लिए 
ऐसे 'समझौते' होंगे, परसों लद्दाख के लिए। ऐसे मामलों में रुचि रखनेवाली सभी 
शक्तियों ने अपने प्रयास तेज़ कर दिए हैं। देश के भीतर और बाहर भी ये बल पाएँगे, 
अगर फौरन जनता ने इसे नहीं कुचला। अंग्रेजी की एक कहावत के मुताबिक समय पर 
लगाया गया एक टाँका, भविष्य के नौ टांकों की जरूरत को ख़त्म कर देता है। अभी ही 
उठकर हमें भविष्य के ख़तरों से ख़ुद को बचाना होगा। 
कुछ लोग यह कहते हैं कि इस समझौते ने एक युद्ध से देश को बचा लिया। ऐसा 
नहीं है। इसने युद्ध को हमारे और पास ला दिया है। कच्छ पर कोई विवाद था ही नहीं। 
लेकिन कश्मीर जहाँ विवाद है, वहाँ युद्ध अवश्य होगा। ऐसा ही क़दम कल जब ये 
कश्मीर में उठाएंगे तब हमारे पास इन्हें रोकने के क्या उपाय होंगे? अगर युद्ध होता भी है 
तो घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए हमसे ज्यादा है। हमें 
इस समझौते को रद्दी की टोकरी में डालना ही है। 


साथियों, आप सबका, जिनका लोकतंत्र में विश्‍वास है, जिन्हें आजादी प्यारी है, 
जिनमें आत्मसम्मान बचा हुआ है, सबको इस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का मुकाबला करना 
चाहिए। सब मिलकर साथ आइए, 16 अगस्त को दिल्ली में, और र दें 
असली भारत क्या है। दिल्ली चलो! ” 


SPIES, अगस्त 8, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
oO 
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तजा में कृत्रिम आंदोलन सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है। संत फतेह सिंह' ने 
घोषणा की है कि वह 10 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठेंगे और यदि सरकार 


उनकी अवधारणा के अनुरूप एक पृथक्‌ पंजाबी सूबा की स्थापना के लिए सहमत नहीं | 


होती है, तो वे 25 सितंबर को आत्मदाह कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संत द्वारा 
इस योजना का निर्णय तब लिया गया है, जब पहले ही मास्टर तारा सिंह ने सिखों के 
आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग के लिए मोरचा खोलने की चेतावनी देदी थी। सरकार 
ने मास्टर को प्रभावहीन बनाने के लिए संत को बढ़ावा दिया। आनन-फानन में प्रधानमंत्री 
के साथ बैठक की व्यवस्था की गई। संत फतेह सिंह ने कुछ शिकायतें और माँगें रखीं। 
प्रधानमंत्री उन पर विचार करने को सहमत हुए और तब उन्होंने अकाली दल की कार्यसमिति 
द्वारा विचार किए जाने के लिए स्वयं एक प्रस्ताव तैयार किया। समिति ने इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार करते हुए इसके बजाय पंजाबी सूबा को माँग को आगे बढ़ाया, और संत ने 
अनशन और आत्मदाह की कार्रवाई के अपने निर्णय को घोषणा की। 
इस घोषणा से सरकार में हड़कंप मच गया। यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि 
सरकार में हड़कंप वास्तविक है या छद्य। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि यह आवश्यकताहीन और अननुपयुक्त है। संत को उनकी योजना स्थगित करने के 
लिए सभी प्रकार की अपील की जा रही है। कई प्रकार 
चुके हैं। संत फतेह सिंह ने इन सभी को तत्काल अस्वीकार कर 
निश्‍चय प्रदर्शित कर रहे हैं। 


* देखें परिशिष्ट VI, पृष्ठ 276 । कर 
4, संत फतेह सिंह (1911-1972) सिख धार्मिक नेता थे, स्वतंत्रता के पश्चात्‌ इन्होंने भाषाई आधार पर स्वायत्त 


पंजाबी भाषी राज्य बनाने की वकालत की थी। 
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पंजाब की जनता अतीत के अनुभवों और कांग्रेसी नेताओं के कथन पर विश्वास 
न होने के कारण इन घटनाओं को देखकर अचंभित है, उनको आशंका बढ़ती जा रही 
है। विभिन्न नेताओं के नायकत्व और नाटकीय व्यवहार पर उनका भ्रम शनै:-शनै: चिंता 
और अनिश्‍चितता की भावना में परिवर्तित होता जा रहा है। 
दूसरे के संकट का लाभ उठाने के लिए सदैव तैयार रहने वाले कम्युनिस्ट और 
दूसरी विध्वंसकारी ताक़तें सक्रिय हो गई हैं। वे संत के साथ कोई त्रासदपूर्ण घटना होने 
पर लोगों के आंदोलित होने की स्थिति आने पर लूट, आगजनी और हिंसा को अपनी 
योजनाएँ तैयार कर रहे हैं। 
केंद्र सरकार अपने ही खेल की शिकार हो गई है। उसने संत को बढ़ावा दिया। 
उनके कथन अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। अकाली नेता और यहाँ तक कि प्रांत के 
विद्रोही कांग्रेसी भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि अन्य लोगों का यह कान 
फूँकने में व्यस्त हैं कि यदि संत फतेह सिंह की मृत्यु हो जाती है तो घोर चिंताजनक 
स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । त्रासदी को रोकने के लिए उन्हें कुछ करने के लिए मनाया जा 
रहा है। उनके राजनीतिक कौशल का आह्वान किया जा रहा है, जैसे कि तुष्टीकरण और 
समर्पण भी राजनीतिक कौशल में ही निहित हो। 
प्रांतीय सरकार बँटी हुई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक-दूसरे को देखते तक 
नहीं हैं। यद्यपि गृह मंत्री ने किसी भी स्थिति से निपटने के प्रति अपने दृढनिश्चय की 
घोषणा को है, लेकिन जनता किसी समन्वित कार्रवाई के प्रति आश्वस्त नहीं है। मंत्रालय 
में हर किसी के अपने व्यक्तिगत हित हैं और यदि उनके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल 
हुआ तो वे शरारती तत्त्वों को खुला हाथ देने से भी नहीं हिचकेंगे। 
कई लोगों का मानना है कि वर्तमान घटनाएँ अकाली दल और कांग्रेस की भी जमीनी 
्रिदरद्विताओं का परिणाम हैं | कुछ उच्च पदस्थ सूत्रों ने खुले रूप से स्वीकार किया हैकि 
यदि प्रांत का मुख्यमंत्री सिख होता तो यह स्थिति नहीं आती । संभवत: इसी आधार पर 
सरदार उज्जल सिंह को प्रांत का कार्यकारी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया !? राज्यपाल 
के प्रांत का निवासी न होने को सामान्य परंपरा को भी तिलांजलि दे दी गई । 
लोगों को यह आशंका भी है कि यह सारा खेल 1967 के चुनाव में कांग्रेस के 
लिए सिखों का समर्थन प्राप्त करने और प्रांत में विपक्षी दलों की बढती एकता को 
प्रभावहीन करने के लिए रचा गया है। पंजाब में कांग्रेस सदैव सिखों के सांप्रदायिक 
समर्थन के आधार पर खड़ी रही है। ब्रिटिश सरकार की भाँति यह भी कभी सिखों और 
गैर-सिखों के बीच सौहाद्रपूर्ण संबंध पसंद नहीं करेगी । प्रांतों के पुनर्गठन के बाद से 


उज्जल सिंह (1895-1983), पंजाब के 1 सितंबर, 
2. सरदार g ( ) , 1965 को राज्यपाल. बनाए गए, इस पद पर वह 26 
जून, 1966 तक रहे थे। 
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पिछले पाँच वर्षों के दौरान दोनों समुदाय निकट आ रहे थे। एक-दूसरे के प्रति निर्मित 
पूर्वग्रह ख़त्म हो रहे थे। जनसंघ को सिखों द्वारा अब सिख विरोधी के रूप में नहीं देखा 
जाता था और गैर-सिखों की नजरों में अकाली दल भी हिंदू विरोधी नहीं रहा । राजनीतिक 
समझौतों ने हिंदू समाज में सौहार्द्र की पुरानी भावना को पुन: स्थापित करने में सहायता 
की थी और सामाजिक वातावरण में भी सुधार हुआ। इसने उन दलों को असहज कर 
दिया, जो केवल सांप्रदायिकता पर आश्रित थे। कांग्रेस सशंकित हो उठी। वह प्रांत में 
सामान्य स्थिति नहीं चाहती | इसलिए उसने उस मुद्दे को खड़ा किया, जो बहुत पहले ही 
सुलझ चुका था। 
पंजाबी सूबा की माँग के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। हर स्तर पर इस 
विषय पर विचार और निपटारा हो चुका है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसे नकारा, 
सरकार ने अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि अकाली दल भी इस माँग को छोड़ 
चुका है। क्षेत्रीय समिति फॉर्मूला की कल्पना मात्र समझौता योजना के रूप में की गई। 
तथापि यह लगता है कि अकाली दल के विरोधी समूह सिख जनता पर प्रभाव जमाने के 
लिए कोई अन्य नारा नहीं गढ़ सकते लेकिन सिख जनता का भी अब मोहभंग हो चुका 
है। वह जानती है कि पंजाबी सूबा एक काल्पनिक बात है। इसका उसको वास्तविक 
समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है । 
प्रांतों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है । यहाँ-वहाँ थोड़े-बहुत परिवर्तनों को 
छोड़कर हम नए प्रांतों के सीमांकन की प्रक्रिया को पुनः आरंभ नहीं कर सकते। यदि 
ऐसा हुआ तो भारत के राजनीतिक मानचित्र को चित्रित करने और पुनर्चित्रित करने का 
कोई अंत नहीं होगा। पंजाब में इस विषय पर कोई भी पुनर्विचार समस्याओं के पिटारे 
को खोलने के समान होगा। हम व्यवस्थित विषयों को अव्यवस्थित करना सहन नहीं 
कर सकते। 
अकाली दल यह कहते हुए अन्य प्रांतों के लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर 
रहा है कि वह महाराष्ट्र, आंध्र इत्यादि के समान आधार पर भाषाई प्रांत चाहता है। 
लेकिन तब यह बहुत सफाई से पंजाब, इसकी भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक स्थितियों 
के प्राथमिक तथ्यों को छिपा देता है। यद्यपि पंजाबी संविधान की आठवीं अनुसूची में 
समावेशित भाषाओं में एक है, परंतु यह भाषा बोलने का दावा कर के एक सन्निहित 
व्यवहार्य क्षेत्रीय इकाई की सीमा नियत करना संभव नहीं है। हिंदी भाषी हरियाणा, 
पंजाब के कुछ क्षेत्रों और यहाँ तक कि दिल्‍ली तक में भी लाखों लोगों द्वारा पंजाबी 
बोली जाती है। सच कहें तो पूरा पंजाब ही द्विभाषी क्षेत्र है। ऐसे में भाषा के आधार पर 
इसका क्षेत्रीय विभाजन नहीं हो सकता। राजनीतिक कारणों से कई प्रस्तावों के तहत 


: अतीत में चुके । परंतु कृत्रिम कारणों पर 
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आधारित होने के कारण वे सभी विफल हो गए। जनसंघ ने उनका विरोध किया था। 
घटनाओं ने जनसंघ के रवैए की सच्चाई को केवल प्रमाणित भर किया है। 
ये दोहराने की आवश्यकता नहीं कि पंजाबी सूबा मास्टर तारा सिंह के सिख राज्य 
का GI नाम है। संत फतेह सिंह कुछ भी कह सकते हैं, परंतु पूरा आंदोलन ही संप्रदायिकता 
पर आधारित है। इसे केवल गुरुचरणों में धार्मिक मंचों से खुले रूप में बढ़ावा नहीं दिया 
जा रहा है। तब यह सूबा भारत में एक धार्मिक प्रांत होगा । हम इसे अनुमति नहीं दे सकते | 
संत फतेह सिंह एक धार्मिक नेता हैं। उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। 
सरकार की ओर से उनसे राजनीतिक विषय पर विचार-विमर्श करना ग़लत है। धर्म 
और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता संत फतेह सिंह को वर्तमान स्थिति 
पर सोचना चाहिए कि जब हम कश्मीर में आक्रमणकारियों के साथ रक्तरंजित संघर्ष में 
उलझे हुए हैं, उस समय को सरकार पर दबाव बनाने के लिए अवसर के रूप में प्रयोग 
करना पंजाबी सूबा आंदोलन के राष्ट्रविरोधी चरित्र का ज्वलंत प्रमाण है। 
ऐसी स्थितियों में जनता और सरकार को क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से वे 
घुटने नहीं टेक सकते | विदेशी आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए घर में 
दृढ और मजबूत होना होगा। पंजाब में मजबूती संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ और दृढता से 
खड़े रहने को शक्ति देगी। इसलिए सरकार को कदापि लड्खड़ाना नहीं चाहिए। 
पंजाब को जनता को भी इस अवसर पर उठ खड़े होना चाहिए। सिखों की प्रतिष्ठा 
दाँव पर लगी है। क्या वे भावी इतिहासकारों को यह लिखने का अवसर देंगे कि उन्होंने 
राष्ट्र को पीठ में छुरा भोंका और आवश्यकता के समय में उसे मझधार में छोड़ गए? 
नहीं, यह महान्‌ सिख गुरुओं की परंपरा नहीं है। कश्मीर की रक्षा के लिए गुरु तेग 
बहादुर ने अपने जीवन की बलि दे दी थी। कश्मीर पुनः गुरु तेग बहादुर* के शिष्यों को 
पुकार रहा है। क्या वे इस पुकार को सुनेंगे? वे गुरु तेग बहादुर के उदाहरण का 
अनुसरण करेंगे या संत फतेह सिंह का? उन्हें इनमें से एक या दूसरे को चुनना पड़ेगा । 
उनके चयन में ही पंथ का भविष्य छिपा हुआ है। 
मैं जानता हूँ कि सिख राष्ट्रवादी होते हैं, इसलिए वे संत के अनशन के व्यापार को 
पसंद नहीं करते। कितु उन्हें भविष्य में भी सस्ते भावनावाद से सतर्क रहना होगा। यदि 


भारत रहता है, तभी पंथ जीवित रहेगा। यदि भारत को क्षति पहुँचती है तो पंथ समृद्ध 
नहीं रह पाएगा। 


3. मास्टर तारा सिंह (1885-1967) अकाली नेता, जिन्होंने स्वायत्त पंजाबी 
आंदोलन भाषी राज्य गठन को 
हिंसक आंदोलन किया था। लेकर अराजक 


4. गुरु तेगबहादुर (1621-1675) सिख पंथ के नोवें गुरु, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब दारा प्रताडित 
पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा हेतु आत्मबलिदान दिया था। मे द्वारा प्रताड़ित कश्मीरी 
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भारत की जनता और सरकार कभी मुट्ठी भर उद्दंड और विभाजनकारी लोगों 
को देश की शांति भंग करने और क़ानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी करने की अनुमति 
नहीं देगी। उसे आत्मदाह जैसी गीदड़ भभकियों के सामने झुकने को विवश नहीं किया 
जा सकता | यदि सरकार झुक गई तो ऐसी गीदड़ भभकियों को कतार लग जाएगी | उसे 
दृढ रहना होगा। कोई आह्वान नहीं, कोई छूट नहीं और कोई समझौता नहीं । पंजाब में- 
राजनीतिक या भाषाई यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई 
गड़बड़ी फैलाता है तो उससे कड़ाई के साथ प्रशासनिक रूप से निपटा जाना चाहिए। इस 
बीच, हिंसा का षड्यंत्र रचने वाले कम्युनिस्ट और अकाली नेताओं को हिरासत में लेना 
चाहिए। संत फतेह सिंह को भी उनकी विनाशकारी योजनाओं से दूर रहने के लिए महान्‌ 
गुरुओं से ज्ञान लेने के लिए गुरुद्वारे की चारदीवारी में बंद रखना चाहिए। 
जनसंघ को पंजाब की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए राष्ट्रवादी शक्तियों को 
एकजुट करना चाहिए, जो देश की एकता के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है 
कि अपने पवित्र उद्देश्य में जनसंघ को अवश्य सफलता मिलेगी। 
— antigay, सितंबर 5, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 
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हणा की आक्रामकता से उपजी स्थितियों के प्रति प्रारंभिक दौर में देश का 
प्रत्युत्तर प्रशंसनीय था। सरकार, सशस्त्र बलों, राजनीतिक दलों और आम जनता 
की प्रतिक्रिया स्वाभाविक, स्वतःस्फूर्त थी। इसने दिखाया कि भारत एक जीवंत देश है 
और अगर इसके धैर्य की परीक्षा ली गई तो वह बदले की कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। 
अब तक हमने जो किया, उस पर हम निःस्संदेह गर्व कर सकते हैं। देश में जवानों को 
सम्मान मिला, सरकार के क़दम को समर्थन मिला और जनमानस के उत्साह की भी 
प्रशंसा हुई। 

पर जनमानस के उत्साह और भावनाओं के इस उबाल को एक दिशा देने को 
आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के 
लिए स्वयं को तैयार कर सकें। यद्यपि हम युद्ध जैसी स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त 
करना चाहते हैं, पर हमें लंबे समय तक चलनेबाले युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। 
स्वाभाविक है कि इस तरह के युद्ध की परिणति तक देश की जनता ही पहुँचाएगी, पर 
इसके लिए दृढनिश्चय, अनुशासन, शांतिपूर्ण साहस, धीरज, नए रुझानों के प्रति जागरूकता 
और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति समर्पण की आवश्यकता होगी यह युद्ध सिर्फ युद्धक्षेत्र में 
ही नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक मोरचे पर भी लड़ना होगा। आंतरिक मोर्चा 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। एकजुटता व दृढनिश्चय से राष्ट्र के सैन्य बलों व राजनेताओं 
को संबल मिलता है। हमें सतत सतर्क व जागरूक रहना होगा अन्यथा हम शत्रु के जाल 
में फंस सकते हैं और यह एक दृढनिश्चयी नेतृत्व, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है और 
देश के वीर जवानों ने जो हासिल किया है, पर पानी फेर सकता है। 

जहाँ तक सैन्य मोरचे का सवाल है तो सरकार व देश की जनता को जनरलों को 
खुली छूट देनी होगी। हम उन्हें सिर्फ यह आश्वासन दे सकते हैं कि उन्हें लडनेवाले हाथों 
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और युद्धक सामग्रियों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी । देश में सेना में भरती होने के 
उतावले युवाओं की कोई कमी नहीं है। यह पूरी तेजी व तत्परता से होना चाहिए। सीमा 
पर लड़ रहे हमारे जवान इस बात के प्रति भी आश्वस्त होने चाहिए कि उनके घर और 
परिवार की पूरी देखभाल कौ जाएगी। सरकार हर हाल में सशस्त्र बलों में सेवारत 
जवानों के परिजनों के ख़िलाफ़ लंबित सभी मुक़दमों पर स्थगन आदेश जारी करे। हर 
faa और तालुका में एक सैनिक परिवार सुविधा समिति गठित हो, जो जवानों के 
परिजनों की देखभाल करे। 
दैनंदिन आधार पर लड़ाई के मोरचे पर प्रगति काफ़ी हद तक जनरलों की रणनीतिक 
गतिविधिओं पर निर्भर होगी, पर जब हमने अपने जनरलों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता 
दे रखी है तो इसका मतलब है कि हमने यह भी तय कर रखा है कि युद्ध के मोरचे पर 
उतार-चढ़ाव के समाचारों से हम अपने विचारों और इरादों को प्रभावित नहीं होने देंगे। 
हमें अपने सैनिकों पर पूरा विश्वास है। सफलता मिलने पर हम शिथिल नहीं पड़ जाएँगे 
और एकाध मोर्चों पर हार के समाचारों से विचलित भी नहीं होंगे। विजय हमारा आख़िरी 
ध्येय है और यह निश्चित रूप से हमारी है। 
और फिर यह हमें युद्ध के उद्देश्यों की ओर ले जाता है। यह न तो अनिवार्य है 
और न ही वांछित है कि इसके बारे में हम पूरी तरह स्पष्ट हों। परंतु एक चीज़ फिर भी 
तय है कि सरकार इसे हरगिज युद्ध नहीं मानती, यह सिर्फ़ प्रतिरोधक कार्रवाई है। यहाँ 
हम सहमत हैं। हमने अभी भी युद्ध की घोषणा नहीं की है। यद्यपि पाकिस्तानी राष्ट्रपति 
अयूब खान और अन्य पाकिस्तानी नेता भारत के साथ युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। 
स्वाभाविक है कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाएँगे और हमें 
इसके लिए तैयार रहना है। वैसे इसके बिना भी पाकिस्तानी नेताओं का कोई दीन धर्म 
नहीं है। हमारा प्रत्युत्तर सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, 
इसकी बजाय मुख्य रूप से यह इससे तय होगा कि पाकिस्तान की क्या करने की योजना 
है। पिछले कुछ दिनों में हमने निश्चित रूप से कुछ कदम उठाए हैं, पर यह सिर्फ़ 
पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम कसने के लिए है। स्वाभाविक रूप से हम इस नीति 
को जारी रखेंगे | 
जहाँ तक भारत का संबंध है तो हमारी दिलचस्पी मुख्य रूप से पाकिस्तान की 
युद्धक क्षमता को मटियामेट करने और उसकी सेना की कमर तोड़ने में है, ताकि वह 
अपनी आक्रामकता से हमें आए दिन परेशान नहीं कर पाए। यह एक सीमित उद्देश्य है। 
हम राममनोहर लोहिया की इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह युद्ध हमें भारत एवं 


पाकिस्तान के एकीकरण के लिए लड़ता जचाहिए। 
अगर हम मान भी लें कि आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसके 
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लिए काफ़ी हद तक विभाजन ज़िम्मेदार है, फिर भी हम आश्वस्त हैं कि यह युद्ध 
विभाजन को निष्फल करने के लिए नहीं है। एकीकरण युद्ध से नहीं होगा बल्कि यह तब 
होगा, जब पाकिस्तान को जनता स्वेच्छा से इस बारे में निर्णय करे। जब उनका अपने 
नेतृत्व से मोहभंग हो जाएगा तो वे अलग नहीं रहना चाहेंगे। 
फिलहाल हमने अपने लिए जो सीमित उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, वे भी हम 
तत्काल प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व का राज है। राष्ट्रपति 
अयूब विकट लड़ाई लड़ेंगे। परंतु यदि हमारी सरकार ने जल्दबाजी में युद्धविराम घोषित 
कर उनको उपकृत नहीं किया तो अयूब ज्यादा दिन अस्तित्व नहीं बचा पाएँगे। इससे 
पहले कि हमारी सेना उन्हें हराए, पाकिस्तानी जनता उन्हें अपदस्थ कर देगी। 
ऐसे में हमें युद्धविराम को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता 
यह है कि युद्धविराम हमारे हाथ में नहीं है। युद्धक कार्रवाइयाँ हमने नहीं आरंभ कीं । 
युद्ध पाकिस्तान ने आरंभ किया। पहल उसे करनी है। परंतु हम यह प्रतिबद्धता नहीं 
जता सकते कि पाकिस्तान के युद्धविराम का निर्णय करते ही हम भी युद्धविराम की 
घोषणा कर देंगे । युद्धविराम उसी स्थिति में हो सकता है, जब हम संतुष्ट हो जाएँ कि 
पाकिस्तान दोबारा जेहाद का नारा नहीं लगाएगा। पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ 
आक्रामकता पर पूरी तरह विराम लगाना होगा और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न 
अंग मानना होगा। युद्धविराम होगा, पर कोई युद्धविराम रेखा नहीं होगी। भारत और 
पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमारेखा ही दोनों देशों की फ़ौजों को अलग R| 
प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने घोषणा की कि हम आए दिन एक युद्धविराम से दूसरे 
युद्धविराम को दौड़ नहीं लगा सकते। इसलिए जो लोग युद्धविराम रेखा को लेकर 
सलाह दे रहे हैं कि यह पुरानी हो या पुरानी में कुछ संशोधनों के साथ नई हो, उन्होंने 
प्रधानमंत्री को बातों का मर्म नहीं समझा। 
कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो सलाह दे रहे हैं कि भारत को उसी तरह इकतरफ़ा रूप से 
युद्धविराम घोषित कर देना चाहिए, जैसे 1962 में चीन ने किया था। ये लोग गलत 
उद्धरण दे रहे हैं। 1962 में चीन आक्रमणकारी था। 19 
है। हमने एक रक्षात्मक और प्रतिरोधी कार्रवाई की है। हमारी 
आत्मघाती होगा। घायल साँप अधिक ख़तरनाक होता है 
होगा। हम पाकिस्तान को अपमानित नहीँ करना चाहते 
पड़ोसी के गुण सीखने होंगे। 
पिछले 18 वर्षों में पाकिस्तान ने हमें इतने घाव दिए हैं कि 
बार चाहा कि अब आर या पार हो जाए और अब 
धेर्य रखना होगा। एक बार पाकिस्तान सबक सीख 


65 में भारत पर आक्रमण हुआ 
मारी तरफ से इकतरफ़ा युद्धविराम 
। इसके जहरीले फन को कुचलना 
, पर उसे विनम्रता और अच्छे 


देश की जनता ने कई 
युद्ध आरंभ हो चुका है। फिर भी हमें 
ख ले, फिर छोटी-मोटी बातें वार्त्तां को 
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मेज़ पर हल हो सकती हैं। इसलिए फिलहाल हमें अपना ध्यान सिर्फ़ कश्मीर पर रखना 
चाहिए। पाकिस्तान ने 1947 में भारत पर कश्मीर में हमला किया। हमने 1949 में 
युद्धविराम पर सहमति जताकर पूरे कश्मीर को मुक्‍त कराने के कार्य को अधूरा छोड़ 
दिया। फिर वही गलती हमें कदापि नहीं दोहरानी चाहिए। 
बहुत से विदेशी राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र तत्काल युद्धविराम का परामर्श दे रहे हैं वे 
चिंता भी जता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यह उन लोगों का परामर्श है, जो कतई 
चिंतित नहीं हैं, पर वे एक भद्र व्यक्ति का कर्तव्य निभाते हुए यथास्थिति बनाए रखना 
चाहते हैं। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को उन्हें वस्तुस्थिति को पूरी 
जानकारी देनी चाहिए और दृढता से अपना पक्ष रखना चाहिए। 
जहाँ तक दूसरे देशों के रवैए का संबंध है, तो इसके कई रूप-रंग हैं। एक तरफ़ 
जहाँ कम्युनिस्ट चीन और इंडोनेशिया जैसे देश खुलेआम पाकिस्तान के साथ हैं तो दूसरी 
तरफ़ सिंगापुर है, जिसने पूरी तरह से भारत के प्रति समर्थन जताया है। भारत सरकार को 
इनसे अलग-अलग तरीक़े से निपटना होगा | हमें सभी चीज़ों को एक ही तराजू में तौलने 
की त्रुटि नहीं करनी चाहिए और हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जो पूरी तरह साथ 
नहीं है. वे हमारे विरोधी हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की अंतरराष्ट्रीय राजनीति 
पर अलग-अलग राय È पर इस समय हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए | हमें प्रयास 
करना चाहिए कि इस समय हम जितने मित्र बना सकते हैं, बनाएँ। जो हमारे साथ नहीं आ 
सकते, कम-से-कम उन्हें पाकिस्तान के साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाए। 
--आर्गनाइज़र; सितंबर 19, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
B 
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हम संयुक्त राष्ट्र छोड़ देंगे 
पर कश्मीर नहीं 


sh क्षा परिषद्‌ में संघर्ष रोकने और युद्धविराम का प्रस्ताव पारित होने' के कुछ ही 
सु घंटे बाद प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संदेश 
पहुँचाया कि भारत युद्ध रोकने को तैयार है, बशर्ते पाकिस्तान भी इस पर सहमत हो । इस 
निर्णय का सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव की विषयवस्तु के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं 
है। यह सिर्फ भारत की उस नीति के अनुरूप है कि हम सशस्त्र संघर्ष से तब तक बचेंगे 
जब लक कि यह हम पर थोपा न जाए। 

इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नई दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री ने 
15 सितंबर को पत्र लिखकर उन्हें संघर्ष रोकने की भारत की इच्छा व उत्सुकता से 
अवगत कराया था। पर पाकिस्तान ने महासचिव की अपील ख़ारिज कर दी और संघर्ष 
जारी रहा। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारी नीति हमेशा से पाकिस्तान के साथ शांति 
से रहने की है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। इसका बैर 
दिनो-दिन और बढ़ता गया। उसने पहले सशस्त्र विद्रोह और फिर हमला कर कश्मीर को 
हड्पने को साजिश रची। आत्मरक्षा में हमें लड़ना पड़ा। रक्षा बलों का शौर्य व कौशल 
प्रशंसनीय रहा। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज व इसको युद्धक क्षमता को करारी चोट पहुँचाई। 
पाकिस्तानी नेता अगर अभी भी अच्छे से व्यवहार करना नहीं सीखते तो हमारे जनरल 
1. भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण को लेकर अप्रैल 1965 से ही लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन 4-5 


अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिकों के कश्मीर में घुसने के बाद 


वर कास À युद्ध शुरू हो गया था। सुरक्षा 
परिपद्‌ ने 20 सितंबर को संकल्प संख्या 211 पारित कर दोनों देशों से युद्ध विराम करने और अपनी-अपनी 
सेनाओं को 5 अगस्त, 1965 कौ स्थिति में वापस लाने को कहा। प्रस्ताव पारित होने के समय पाकिस्तानी सेना 


'पर भारतीय जवान हावी हो रहे थे, इसलिए पाकिस्तान ने 23 सितंबर को 
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उनको औकात बता देंगे। युद्ध या शांति, का चुनाव 'पाकिस्तान को करना है। दोनों ही 
स्थितियों में वे पाएँगे कि भारत तैयार है। 
बहुत बार यह होता है कि किसी देश की सदिच्छा या शांतिपूर्ण इरादों को उसकी 
कमजोरी समझ लिया जाता है। इस ग़लतफ़हमी को दूर करना होगा, पर यह तभी होगा 
जब हम उन मुद्दों पर दृढता से क़ायम रहें, जिनका प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को 
महासचिव को लिखे गए पत्र में सुस्पष्ट तरीक़े से उल्लेख किया था। हम युद्धविराम के 
लिए तैयार हैं, पर हम अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करेंगे। देश की क्षेत्रीय अखंडता 
के साथ कोई सौदेबाजी नहीं होगी । कश्मीर के राजनीतिक दर्ज या भारत के साथ उसके 
संवैधानिक संबंधों पर सवाल उठाना किसी भी विदेशी शक्ति या सुरक्षा परिषद्‌ के 
अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण कर भारत पर आक्रमण 
किया। हमने दूसरे क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई करके यह दिखाया कि कश्मीर पर आक्रमण 
भारत पर आक्रमण है। यह हमारी क़ानूनी व संबैधानिक स्थिति है। यह हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का यथार्थ है। हमें चाहिए कि हम सुरक्षा परिषद्‌ को मुद्दों को परिवर्तित करने 
की अनुमति नहीं दें। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक आपराधिक कृत्य को सामान्य 
विवाद की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। कश्मीर पर कोई विवाद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 
या कोई भी विदेशी शक्ति अगर कश्मीर में हमारे संप्रभु अधिकारों पर अंकुश लगाने के 
लिए कोई निर्णय थोपना चाहती है तो यह हमें अस्वीकार्य होगा। 
संयुक्‍त राष्ट्र की स्थापना इसके सदस्य देशों के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के 
लिए हुई थी। हम इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। यदि डंडे की राजनीति या 
बदलते शक्ति संतुलन से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों के अधिकारों 
का अतिक्रमण करने लगा तो हमें इस संगठन में बने रहने की उपयोगिता पर ही विचार 
करना होगा। कश्मीर छोड़ने के बजाय हम संयुक्त राष्ट्र छोड़ना पसंद करेंगे। हम विश्व 
के सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ मित्रवत्‌ संबंध चाहते हैं। हम मैत्री चाहते हैं, हुक्मनामा नहीं। 
हमारा कोई मित्र देश यदि हमें कुछ ऐसा करने का परामर्श दे रहा है, जो कश्मीर में हमारे 
संप्रभु अधिकारों व उत्तरदायित्वों के साथ असंगत है तो हमें विनम्रता लेकिन दृढता से 
इसे अस्वीकार कर देना चाहिए । 
पाकिस्तान के साथ हमारी इस लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। बहुत 
सी बैठकों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार के रुख़ से सहमति जताई है। दरअसल 
इस बाबत एक राष्ट्रीय नीति स्वरूप में आई है। सरकार इस नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। 
स्पष्ट शब्दों में, कश्मीर के राजनीतिक दर्जे को लेकर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, 
पुरानी सीमा दफन हो चुकी है और सीमा का पुनर्निर्धारण नहीं होगा। किसी भी स्थिति में 
अगर संघर्ष ख़त्म होने का अर्थ इस नीति से पलट जाना है तो देश की जनता इसे 
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स्वीकार नहीं करेगी | हम झुकने के बजाय लड़ना पसंद करेंगे | 
सीधी-सपाट भाषा में कह सकते हैं कि भारत युद्ध ख़त्म करने पर सहमत हुआ है, 
पर सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्तावों को ख़ारिज करता है । यह प्रस्ताव असंगत विषयवस्तुओं से 
भरा पड़ा है। यह उन 'समस्याओं की बात करता है, जिससे संघर्ष की स्थिति पैदा हुई ।' 
वे शायद कश्मीर की बात कर रहे हैं। पर यह है नहीं । भारत-पाक के बीच संघर्ष का 
कारण कश्मीर नहीं है। यह सिर्फ़ लक्षण है। इस तनाव को अगर दूर कर दिया जाए तो 
पाकिस्तान को अपना चरित्र ही बदलना पड़ेगा। उसे मुल्ला मज़हबी राज्य के बजाय 
धर्मनिरपेक्ष देश बनना पड़ेगा। क्या सुरक्षा परिषद्‌ पाकिस्तान के लिए इस तरह का 
आज्ञापत्र जारी करेगी। वस्तुतः उसे करना चाहिए, क्योंकि अपने चरित्र को परिवर्तित 
किए बिना पाकिस्तान संयुक्‍त राष्ट्र का सदस्य बने रहने के लायक़ नहीं है। 
यह प्रस्ताव पास कर संयुक्त राष्ट्र ने अक्खड़पन और आक्रामकता को पुरस्कृत 
किया है। अगर हम पश्चिमी ताक़तों और यहाँ तक कि सोवियत रूस की नीतियों को 
उदार दृष्टिकोण से देखें तो भी लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान की हठधर्मिता को मूक 
सहमति दे दी है। पाकिस्तान उनके भयादोहन में सफल हो गया है। पर हम उसे अपने 
भयादोहन की अनुमति नहीं देंगे। 
इस तस्वीर में कम्युनिस्ट चीन के प्रवेश से पाकिस्तान के इरादों के बारे में उन ताक़तों 
का भ्रम दूर हो जाना चाहिए था। चीन और पाकिस्तान की दुरभिसंधि अब स्वत:सिद्ध है। 
चीन के भारत पर हमले कौ धमकी के बावजूद इन शक्तियों के पाकिस्तान के तुष्टीकरण 
को कोशिश से पाकिस्तान पर चीन का असर और बढ़ा है। अगर वे पाकिस्तान को चीन 
के चंगुल से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो जल्दी ही उनका भ्रम दूर हो जाएगा। 
राजनीतिक समीक्षकों के लिए पेकिंग-पिंडी-जकार्ताः की धुरी का अस्तित्व अब 
एक संज्ञेय तथ्य है। पश्चिमी ताक़तें दया की पात्र हैं, जो शायद इसकी अनिष्टकारी भूमिका 
को समझ या देख नहीं पा रही हैं। वे उसी तरह से आत्मसंतुष्ट हैं, जैसे 30 के दशक में 
बर्लिन-रोम-तोक्यो" को धुरी के सामने मित्र देश थे शायद वे उस शर्मिंदगी वाली स्थिति 
से बचना चाहते हैं, जो इस धुरी को चिहित करने से हो सकती है। लेकिन भौगोलिक और 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह शुतुरमुगी नीति उनकी मदद नहीं करेगी। कुटिल ताक़तों के 
इस नए गठजोड़ को ध्वस्त करने में भारत को केंद्रीय भूमिका निभानी होगी। युद्ध और 
शांति से जुड़ी सभी नीतियाँ आख्रिर में हमें इसी को देखकर बनानी पडेंगी । 
2. पेकिंग-पिंडी- 
दुरभिसंधि। 


3. बर्लिन-रोम-टोकियो गठजोड़ : द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर में मित्र राष्ट्र 
ध्रुवीकरण। ष्ट्रो के विरुद्ध जर्मनी, जापान और इटली का 


जकार्ता गठजोड़ : 1960 के दशक में भारत के विरुद्ध चीन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की 
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ऐसे लोग हो सकते हैं, जो भारत के युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार करने को चीन की 
चेतावनी से जोड़कर देख रहे हों मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ अवसर हो सकते हैं, जब 
इस तरह के रणनीतिक निर्णय अनिवार्य और उपयोगी हो सकते हैं | परंतु वर्तमान स्थितियों 
में यह असत्य है। चीनी चेतावनी से पहले भी भारत संघर्ष रोकने को तैयार था। और जब 
आत्मरक्षा में हमें पाकिस्तान से संघर्ष करना पड़ा, तब भी हमने इस संभावना को नकारा 
नहीं कि चीन भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे लिए चीनी-पाकिस्तानी षड्यंत्र 
कभी मिथक नहीं रहा। इसी को देखते हुए उत्तरी मोरचे पर तैनात सैनिकों को किसी दूसरे 
मोरचे पर नहीं भेजा गया। इसीलिए श्रीनगर-लेह सड़क की पाकिस्तान की कुटिल चालों 
और शैतानियों से सुरक्षा करनी होगी। अब भी जब हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम 
पाँच अगस्त की रेखा से पीछे नहीं हटेंगे तो इसका कारण सिर्फ़ यह है कि लद्दाख को 
जोड़नेवाले सामरिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण इस संपर्क की सुरक्षा को लेकर हम कोई 
खतरा नहीं उठा सकते | हम संयुक्‍त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों पर निर्भर नहीं रह सकते, भले ही 
उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। भारत की रक्षा हमारा दायित्व है। इसे सुरक्षा परिषद्‌ या संयुक्त 
राष्ट्र के पर्यवेक्षकों के जिम्मे छोड़ना न तो वैधानिक होगा और न ही व्यावहारिक | 

संवैधानिक स्थिति से पृथक्‌ देखें तो अपनी रक्षा जरूरतों को देखते हुए भी यह 
आवश्यक है कि हम कश्मीर में अपनी मौजूदा जगहों पर डटे रहें और पीछे नहीं हटे। 
पाकिस्तान के साथ संघर्ष थमने के बाद भी हमें कम्युनिस्ट चीन को चुनौतियों का 
सामना करना होगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद्‌ की ओर से कल्पित वर्तमान व्यवस्था 
सिर्फ एक अस्थायी तिकडम है। सिर्फ़ एक ऐसे संगठन के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए, 
जिससे हमें हमेशा निराशा हाथ लगी है, हम हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा दाँव पर नहीं 
लगा सकते | हमारा रुख़ कहीं से भी अड़ियल नहीं है, पर हम अपने बुनियादी मुद्दे पर 
दृढ़ रहेंगे । पर होना यह चाहिए कि हमारा राजनय अब पांडित्यपूर्ण सैद्धांतिकी को बजाय 
सुरक्षा की दृष्टि से चले। हमारे जवानों ने अभी जंग लड़ी है, पर वे अभी भी मोरचे पर 
हैं। सिर्फ एक वैश्विक संगठन के लिए हम ऐसे निर्णय नहीं कर सकते जो हमारे शूरवीर 


जवानों के किए-धरे पर पानी फेर दे और हमारी रक्षा तैयारियों को क्षीण कर दे। 
— artisan, सितंबर 26, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
ð 
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e , 16 अक्तूबर। भारतीय जनसंघ के महामंत्री श्री दीनदयालजी उपाध्याय ने 

आज कहा, “निरंतर जारी पाकिस्तानी आक्रमणों की स्थिति में यदि हम आक्रमणों 

को रोकने का मात्र प्रयास भर करने और संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों के समक्ष शिकायत 

दर्ज करने की वर्तमान नीति को जारी रखते हैं तो न सिर्फ़ कुछ असुरक्षित सैन्य चौकियों 

और स्थानों पर सैन्य क्षति होगी, बल्कि वर्षों के साहसिक क़दमों से अर्जित की गई 

मनोवैज्ञानिक बढ़त भी क्षीण होगी।' 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्धविराम का उपयोग सिर्फ़ हमारे हाथों से पहल 

छीनने और अपने चुने हुए बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि 

तिथवाल सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना के व्यापक आक्रमण को मात्र 
युद्धविराम के उल्लंघन की घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता।--पीटीआई 

— दे टाइम्स ऑफ इंडिया; अक्तूबर 17, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

oO 
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अमरीकी गेहूँ मना करने के राजनीतिक 
और आर्थिक कारण 


Tq कुछ माह से अमरीकी सरकार पी.एल. 480' के अंतर्गत दो वर्ष के समझौते 
पर हस्ताक्षर करना स्थगित कर चुकी है। पिछले माह वह हमें सिर्फ़ पाँच लाख 
टन गेहूँ देने को तैयार हुई, जो हमारे वार्षिक आयात का मात्र लगभग एक महीने का 
कोटा है। दीर्घ अवधि का समझौता करने के बजाय वाशिंगटन के अधिकारी सिर्फ़ 
मासिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यह कहने में किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है 
कि यह व्यवस्था दोनों में से किसी देश के लिए सुविधाजनक और उपयोगी नहीं है। जहाँ 
तक भारत का प्रश्न है, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अनिश्चितता की स्थिति 


में नहीं रह सकते। | 
हम पाँच वर्ष की अगली अवधि के लिए योजना बना रहे हैं। स्पष्ट रूप से जहाँ 


तक संभव हो, हमें अपने पूर्वानुमान ठीक रखने होंगे, जिन पर सभी भावी कार्यक्रम और 
प्राथमिकताएँ आधारित होनेवाली हैं। यदि पी.एल. 480 के तहत आयात में अनिश्चितता 
बनी रहती है तो निश्चित रूप से कोई दीर्घावधि योजना उस पर आधारित नहीं हो 
सकती | दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूँ के आयात को शामिल किया गया 


__ O 
4. अमरीकी कांग्रेस ने दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए ‘Food For Peace’ कार्यक्रम की 
शुरुआत की, अमरीकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी ने 10 जुलाई, 1954 को कृषि व्यापार विकास और सहायता 
अधिनियम ‘Public Law-480 पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यतः अमरीकी कृषि की आर्थिक स्थिरता और 
कृषि वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार ही इसका मुख्य लक्ष्य था। चीन आक्रमण के बाद जब देश 
को खाद्यान्न अभावग्रस्तता का सामना करना पड़ा, तब तत्कालीन खाद्य व कृषि मंत्री सदाशिव 'कनोजी पाटिल 


(1898-1981) ने पी.एल. 480 के अंतर्गत अमरीका से 6 अरब 7 करोड़ रुपए के गेहुँ-ऋण के लिए 
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था। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी पी.एल. 480 के टाइटल 1 के अंतर्गत 
अमरीका से लगभग साठ लाख टन गेहूँ के वार्षिक आयात का पूर्वानुमान किया गया 
था। यदि इस पूर्वानुमान में परिवर्तन होना है, तो निश्चित रूप से हमें बिल्कुल पृथक्‌ 
तरीक्रे से योजना बनानी होगी। माह-दर-माह का आवंटन हमारा उद्देश्य पूरा नहीं कर 
सकता। 
वाशिंगटन की हिचकिचाहट की जड़ क्या है? क्या अमरीकी नीतियाँ राजनीति या 
अर्थशास्त्र से प्रभावित हो रही हैं? वर्तमान स्थिति में, जब अमरीका भारत पर सभी 
प्रकार के कूटनीतिक दबाव डाल चुका है, कोई भी आसानी से यह मान सकता है कि 
पी.एल. 480 अनुदान भी राजनीतिक लाभ के उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा 
है। वाशिंगटन में अमरीकी विदेश विभाग से आनेवाले समाचारों से किसी को भी इस 
प्रवृत्ति के कई संकेत मिल सकते हैं। कश्मीर के विषय पर झुकाने के उद्देश्य से भारत 
पर दबाव डालने के लिए आर्थिक अनुदान का उपयोग किया जा रहा है। 1962 में भी, 
जब कम्युनिस्ट चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय अमरीका और इंग्लैंड 
अत्यधिक सदाशयता के साथ भारत की सहायता के लिए आगे आए, परंतु उन्होंने सभी 
लंबित विषयों के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्त्ता पर बल दिया। 
हम जानते हैं कि ऐसी वार्त्ताएँ हुई थीं, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तान के 
प्रति पश्चिमी शक्तियों का प्रेम कोई रहस्य नहीं है। कश्मीर पर उनका रुख़ भी सर्वविदित 
है। ऐसी स्थिति में हमें आश्‍चर्यचकित नहीं होना चाहिए, यदि हमें पता चले कि वे 
पाकिस्तान को सहायता के लिए हमारे ऊपर नए दबाव का उपयोग कर रहे हैं। 
परंतु अमरीका में राजनीति सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के अधीन होती है। 1963 
में जब यू.एस.एस.आर. अमरीका से गेहूँ खरीदना चाहता था, तो दोनों देशों के बीच 
व्यापक वैचारिक मतभेद होने के बाद भी अमरीका गेहूँ निर्यात करने के लिए सहमत 
हो गया था। अर्थव्यवस्था ही संभवत: वह विचार है, जिस पर अमरीका चलता है। 
अमरीका के एक राष्ट्रपति ने कहा भी था--' व्यापार ही अमरीका का कार्य है।' इसलिए 
यह कहना कि मात्र पाकिस्तान को सहायता करने के लिए अमरीका इस समझौते को 
स्थगित कर रहा है, पूरी तरह उचित नहीं होगा। अगला समझौता करने में अमरीका की 
हिचकिचाहट में अमरीका की आर्थिक स्थिति की भी कुछ भूमिका है। 
भारत-पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड्ने से पहले ही पी:एल. 480 समझौते 
पर अमरीका का उत्साह कम हो गया था। इससे पहले, उन्होंने अमरीकी स्टीमरों और 
अन्य जहाजी साधनों को भाड़ा दरों के अंतर को रुपए में भुगतान करने की भारत को 


दी गई छूट भी वापस ले ली थी। हमें सभी भुगतान डॉलर में करने को कहा गया था। 
अमरीका ने अपने पर्यटकों को भी निर्देश दिए थे कि वे डॉलर 
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भारत स्थित अमरीकी दूतावास भी अमरीकी नागरिकों द्वारा वहाँ जमा डॉलर के बदले 
रुपए देने पर सहमत हो गया था। इससे यह लगता है कि पी.एल. 480 सहायता के संदर्भ 
में पेंच पहले ही धीरे-धीरे कसे जा रहे थे, और यहाँ तक कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष 
के बिना भी हम और बहुत लंबे समय तक पी.एल. 480 के अंतर्गत गेहूँ की निरंतर 
आपूर्ति के लिए आश्वस्त नहीं हुए होते। 

मुझे लगता है कि इस मामले में अमरीका मुख्यतः आर्थिक कारणों से निर्देशित 
है। परंतु यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि वाशिंगटन अधिक से अधिक राजनीतिक 
दबाव लादने के लिए वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा है। और 
इसमें लगता है कि अमरीका को ग़लत क़दम उठाना पड़ा है। अमरीका जिस प्रकार 
अपनी चिंताओं को प्रदर्शित कर रहा है, उनसे भारतीयों के मस्तिष्क में तीव्र संदेह उत्पन्न 
हुआ है। दबाव के सामने झुकने के स्थान पर हम अन्य सभी विकल्पों को ढूँढ़ने लग 
गए हैं। हमारे लिए अब अमरीकी गेहूँ इस क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व की अमरीको इच्छा 
का प्रतीक बन गया है। 

दो वर्ष पहले तक एस.के. पाटिल पी.एल. 480 गेहूँ आयात के ज़रिए भारत की 
खाद्य समस्या का समाधान करने की डींग मार सकते थे और भारत की जनता भी उनकी 
उपलब्धि को सराहती। परंतु आज भारत यह पसंद नहीं करेगा कि पाटिल इस संदर्भ में 
अमरीका के साथ कोई समझौता करें। देश में लाखों लोगों ने अमरीकी गेहूँ नहीं खाने 
की प्रतिज्ञा कर रखी है। अमरीकी गेहूँ के बहिष्कार का युग संभवत: प्रारंभ हो चुका है। 
यह हमारे आत्मसम्मान की पुकार है कि हम राजनीतिक दबाव के सामने न झुकें। 

अमरीका ने गेहूँ निर्यात का निर्णय परोपकार की भावना से नहीं, बल्कि मात्र 
अपनी कृषि आवश्यकताओं के तहत किया है। राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने मूल्यों में भारी 
गिरावट से उबरने के लिए अपने नए समझौते के अंतर्गत यह कार्यक्रम प्रारंभ किया 
था, और तब से किसी संभावित मंदी से बचने के लिए यह एक प्रभावी माध्यम के 
रूप में बना हुआ है। यह भी हो सकता है कि आज अमरीका को ऐसे किसी कार्यक्रम 
की आवश्यकता न हो | परंतु आर्थिक चक्र इसे कल पुनः आवश्यक बताएगा | अमरीका 
की हिचकिचाहट हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए बाध्य है। हमें इस विषय में अनावश्यक 
रूप से व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारी ओर से यह गलती हो चुकी 
है और पी.एल. 480 के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था की योजना बनाना भविष्य में 
भी गलत होगा। यह आयात अस्थायी रूप से कुछ उपयोगी हो सकता है। परंतु दीर्घ 
अवधि में यह खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे लक्ष्य और आर्थिक प्रगति को बाधित 


करता है। 
जनसंघ का सदैव से यह दृष्टिकोण रहा है कि इन आयातों ने भारतीय किसानों 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


238 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड बारह) 


के हितों को चोट पहुँचाई है। इन आयातों के कारण ही उत्तरोत्तर योजनाओं में कृषि पर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और खाद्य फ़सलो, विशेष रूप से गेहँ की खेती कम से 
कमतर लाभकारी होती गई। परिणामस्वरूप किसानों का नकदी फ़सलों की ओर 
अधिकाधिक झुकाव होता चला गया। यदि हमने पी.एल. 480 गेहूँ की बड़ी मात्रा का 
आयात नहीं किया होता तो हमारी खेती अलाभकारी नहीं हुई होती। ऐसी स्थिति में हम 
और शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके होते । 
इस आयात नीति का हमारी अर्थव्यवस्था पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री बी.आर. शेनॉय का मानना है कि पी.एल. 480 गेहूँ के आयात 
की संगत निधि व्यय करने का मुद्रास्फीतिक प्रभाव पडा | यद्यपि कई अन्य उनके विचार 
से सहमत नहीं हैं। मुझे यहाँ पी.एल. 480 की संगत निधि के व्यय होने के जटिल और 
उलझे हुए मार्ग तथा देश में मुद्रा के संचरण पर पड़ने वाले दबाव में जाने की आवश्यकता 
नहीं है। यहाँ तक कि यह मान भी लिया जाए कि इन सौदों से किसी भी प्रकार से मुद्रा 
वितरण बढ़ नहीं रहा है, तो भी हमें स्वीकार करना होगा कि इस धन के कारण सरकार . 
को कई योजनाएँ प्रारंभ करनी पडी--और ये अनुत्पादक प्रकृति की थीं--और यदि यह 
निधि उपलब्ध नहीं होती तो ये योजनाएँ प्रारंभ नहीं हुई होतीं। पी.एल. 480 आयात को 
संगत निधि में से 80 प्रतिशत भाग भारत और अमरीकी सरकार की संयुक्त सहमति से 
आरंभ योजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में वापस सरकार को दिया गया। 
1964 के अंत तक ऋण और अनुदान के रूप में भारत सरकार को दी गई राशि क्रमश: 
392.24 करोड़ रुपए और 229.33 करोड़ रुपए थी। कुल संशोधन के अंतर्गत अमरीकी 
उपक्रमों के गठबंधन में चलनेवाले निजी उद्यमों को 52.29 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 
निधि का 13 प्रतिशत भाग अमरीकी दूतावास को उसके अपने व्यय के लिए दिया गया। 
कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा कि इन सभी व्यय का संपूर्ण प्रभाव 
मुद्रास्फीतिक होगा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के लिए अमरीका से मशीनों के 
भारी आयात का प्रावधान है। हमारे निर्यात से अर्जित डॉलर से ये मशीनें आयात की गई । 
हमें यह भी जानना चाहिए कि अमरीकी मशीनें अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में कम- 
से-कम 30 प्रतिशत महँगी हैं। हम इन ऋणों पर 3.5 प्रतिशत से 5 साढ़े प्रतिशत तक 
ब्याज भी देते हैं। इस ऋण को हमें 40 किस्तों में चुकाना है और वह भी डॉलर के रूप 
में। यानी पुनर्भुगतान की भावी समस्या चिंता का एक और कारण होगी। 


es आ स 

2. बेल्लिकोथ रघुनाथ शेनॉय (1905-1978) भारत में परंपरागत उदारवाद के अत्यंत प्रभावशाली 
अर्थशास्त्री थे, साथ ही भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों अ आव 
पेलेरिन सोसाइटी' के सदस्य थे। इन्होंने भारत-अमरीकी खाद्यान्न समझौता पर पी.एल. 480 ऐड एंड इंडियाज 
फ़ूड प्रॉब्लम पुस्तक भी लिखी थी। : 
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समय आ गया है कि हम राजनीतिक और आर्थिक, दोनों पहलुओं के लिए 
पी.एल. 480 के आर्थिक प्रभावों को समझें। हमें इन आयातों को रोकने का निर्णय 
'करना चाहिए। अब हमें खाद्य में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही 


हमारी राजनीतिक और आर्थिक, दोनों आवश्यकता हैं। 
--ऑर्गनाइज़र; अक्तूबर 317, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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RO [विर के साथ संघर्ष में सरकार को देश की पूरी राष्ट्रभवत जनता व सभी 

राजनीतिक दलों का भरपूर समर्थन मिला। जिनकी निष्ठाएँ बँटी हुई थीं, वे इसे 
देखकर इस तरह आतंकित और पराजय बोध से भरे थे कि उस समय वे अपनी अधम 
भूमिका निभाने का साहस नहीं जुटा पाए। परंतु युद्धविराम के बाद--स्वाभाविक रूप से 
पाकिस्तान ने जिसका पालन नहीं किया--ये शक्तियाँ शत्रु का सामना करने के जनता 
के दृढनिश्चय को धीरे-धीरे कमज़ोर करने में जुट गई हैं। श्री ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के 
चक्तव्यों ने जनता और प्राधिकारियों का समान रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। यहाँ तक 
कि केरल के राज्यपाल ने भी वाम कम्युनिस्ट नेताओं के वक्‍्तव्यों और गतिविधियों के 
'राष्ट्रविरोधी चरित्र' की सार्वजनिक निंदा की है। 

यद्यपि इस मामले में ऐसा लगता है कि इसमें वाम और दक्षिण का विभेद करना 
काफ़ी कठिन है। एक “सही ' कम्युनिस्ट नेता अच्युत मेनन के अनुसार जहाँ तक कश्मीर 
का सवाल है तो उनका दल शांति बहाली के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर समझौते 
पर पहुँचने के पक्ष में है। पर वे इस समस्या के समाधान के लिए आंग्ल-अमरीकी 
गठबंधन के देशों के बजाय सिर्फ़ रूस को अगुआई में मध्यस्थता चाहते हैं। ऐसे समय 
में, जब पाकिस्तान बड़े स्तर पर युद्ध को तैयारी में जुटा है, यह शत्रु का सामना करने के 
प्रति जनता के विश्वास और निश्चय को कमजोर करने की कपटपूर्ण कोशिश है। 

कश्मीर पर कोई सौदेबाजी हो सकती है, पहले तो इस विचार को हमें हमेशा के 
लिए ख़ारिज कर देना चाहिए। क्या कोई संतुलित व्यक्ति भारत की संप्रभुता के साथ 
सौदेबाजी की बात सोच सकता है । नहीं । जिस क्षण हम ऐसा करेंगे, अपनी स्वतंत्रता खो 
बैठेंगे। विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह बिल्कुल सही थे, जब उन्होंने पाकिस्तान के क्रब्जे 
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वाले कश्मीर पर हमारे दावे को दृढता से दोहराया। यद्यपि यदि वे उम्मीद करते हैं कि वे 
शांतिपूर्ण तरीक़े से इसे प्राप्त कर लेंगे, तो गलत हैं। पाकिस्तान इसे नहीं लौटाएगा, जब 
तक कि हम उसे खदेड़ न दें। 

नंबूदरीपाद और उनके समूह के प्रति सरकार का रहस्यपूर्ण रवैया विस्मित करनेवाला 

“ है। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ई.एम.एस. के ख़िलाफ़ कार्रवाई में राज्यपाल 

इतने असहाय क्यों हैं, जबकि वे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अपने जायज व तर्कसंगत 
अधिकार का बेजा इस्तेमाल करते हुए लक्ष्मणरेखा पार कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना 
है कि ई.एम.एस. को मिली यह आजादी सोवियत संघ के दबाव के कारण है। हम 
जानते हैं कि वे एक 'सही' कम्युनिस्ट नेता श्री एस.ए. डाँगे के प्रयासों से रिहा हुए, जो 
संभवतः सिर्फ अपने आकाओं की भाषा बोल रहे थे। यदि यह है तो फिर यह हमारे 
आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। क्या सरकार को इस तरह के दबाव के आगे 
घुटने टेक देने चाहिए? मैं अतीत के गडे मुरदे नहीं उखाड़ना चाहता, पर यह सही समय 
है कि जब नंबूदरीपाद को उनकी औकात बता दी जाए और पूरी दुनिया के लोगों को 
बता दिया जाए कि हम एक स्वतंत्र देश हैं और अपने फैसले स्वयं करते हैं। 

केंद्रीय सिंचाई मंत्री-अथवा सरकार के अन्य प्रवक्ता-भले कुछ भी कहें, पर 
लोग सिंधु नदी समझौते' को जारी रखने के निर्णय के बाबत सरकार के तरको से सहमत 
नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान ने समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसने संपर्क 
नहरों के निर्माण के लिए मिली राशि का दुरुपयोग किया है। हम अमरीका से पाकिस्तान 
को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने की माँग करते रहे हैं, क्योंकि उसने इसका 
दुरुपयोग भारत पर हमले में किया है। हम किसी और देश से कैसे यह अपेक्षा कर 
सकते हैं कि वह अपनी संधियों से मुकर जाए, जबकि हम ख़ुद अपने नैतिक होने का 
दिखावा करते फिर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अपनी संधियों की समीक्षा को तैयार 
नहीं हैं। 

पाकिस्तान हमारा शत्रु है। हम युद्धरत स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में इस देश के 
साथ संधियों का कोई अस्तित्व नहीं बचता। उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए ऐसे में 
जबकि सिंचाई सुविधाओं की कमी से हमारी फ़सलें तबाह हो रही हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा 
निधि के नाम पर भिखमंगों से भी एक-एक नया पैसा जुटा रहे हों, दुश्मन को पानी की 


1. भारत और पाकिस्तान के मध्य लंबे अंतराल से चल रहे सिंधु जल विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से 19 सितंबर, 
1960 को कराची में दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू तथा अयूब ख़ान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किए। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक (तब अंतरराष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक) द्वारा को गई थी। समझौते 
के अनुसार भारत को तीन "पूर्वी ' नदियों (व्यास, रावी और सतलुज) पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया तथा 
पाकिस्तान को तीन ' पश्चिमी ' नदियाँ (सिंधु, चिनाब और झेलम) दी गईं। संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत 


सिंधु नदी के कुल पानी का सिर्फ 20 प्रतिश उपयोग कर सकता था। 
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आपूर्ति जारी रखने और संधि के तहत उसे आठ करोड़ रुपए की किस्त देने को कहीं से 
भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। 
यह एक खोखली दलील है कि यह एक त्रिपक्षीय संधि है और विश्व बैंक भी 
इसका एक पक्षकार है। विश्व बैंक कोई संप्रभु राज्य नहीं है। यह संधि के कार्यान्वयन 
को देखने के लिए भारत व पाकिस्तान के बीच सिर्फ़ बिचौलिया है। यह पाकिस्तान को 
उसे मिली राशि का दुरुपयोग रोकने में भी विफल रहा है। इससे भी ज़्यादा जब दोनों 
मुख्य पक्ष युद्धरत हों तो तीसरा पक्ष जो कि राज्य नहीं है, उसे बदली हुई स्थितियों में 
अपनी पूरी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। परिस्थितियों में आमूल बदलाव के 
सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति में कोई भी देश किसी भी संधि या इसके दुष्कर 
प्रावधानों से वैधानिक रूप से छुट्टी पा सकता है। और युद्ध से ज़्यादा परिस्थितियों में 
आमूल बदलाव क्या हो सकता है। जब तक हम खुद क़दम नहीं उठाएँ, तब तक हम 
विश्व बैंक से कैसे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह हमारे साथ हुए अन्याय व हमारी 
भावनाओं का संज्ञान लेगा? 
पाकिस्तान कहता है, “हम युद्धरत हैं'। इसने हमारे जहाजों और उसमें लदे माल 
को 'युद्ध का इनाम' समझकर जब्त कर लिया। लेकिन यहाँ हमारे सिंचाई मंत्री राव? 
कहते हैं कि पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाएगा, चाहे भले ही हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो 
पाएँ। अगर पंजाब की नदियाँ सूख जाएँ--और वे लगभग सूख गयी हैं--तो क्या 
पाकिस्तान के खेतों की सिंचाई के लिए हम पाइप लगाकर गंगा और यमुना से पानी की 
आपूर्ति करेंगे। 
इस मुद्दे पर जनभावनाओं के प्रतिनिधित्व में सरकार बुरी तरह विफल हो गई है। 
इस कमजोरी से हमें कूटनीतिक मोरचे पर भी नुक़सान उठाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं 
कि विदेशी शक्तियाँ हमारे पक्ष को समझें और हमारी भावनाओं का सम्मान करें तो हमें 
हर मोरचे पर दूढ रहना होगा। कश्मीर मुद्दे को सहसा पृथक्‌ करके नहीं देखा जाना 
चाहिए। यह भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष का हिस्सा है। और इस संघर्ष में हमें हर 
मोरचे पर दबाव डालना होगा, ताकि हम न्याय सुनिश्चित कर सकें और अपने भूभाग 
हासिल कर सकें। 
>आर्गनाइज़र; नवंबर 74, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
Oo 


न स्स की कसी 
2. कनूरी लक्ष्मण राव (1902-1986) केंद्रीय विद्युत्‌ एवं सिंचाई मंत्री थे । 
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पाली लाल बहादुर शास्त्री ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब 

ख़ान से भेंट करने और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए वे 
ताशकंद जाएँगे। यह बैठक चार जनवरी से शुरू होगी और संभवतः एक सप्ताह तक 
चलेगी। यह बैठक रूसी प्रधानमंत्री कोसाइजिन की पहल पर हो रही है और वे सिर्फ 
मेजबान की भूमिका ही नहीं निभाएँगे बल्कि उन्होंने यह आश्वासन भी दे रखा है कि 
आवश्यकता पड़ने पर वे हर तरह के सहयोग को तत्पर रहेंगे। स्वाभाविक है कि यह 
द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिपक्षीय बातचीत होगी। सोवियत प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ख़ुद को 
ऐसी भूमिका में रखने का है, जहाँ वे तुरंत दैवी समाधान लेकर उपस्थित रहेंगे । 


कश्मीर पर रियायतों के लिए रूस भक्तों का अभियान 

ऐसे में स्वाभाविक है कि रूसभक्त ख़याली पुलाव पकाने लगे हैं और उन्होंने ताशकंद 
बैठक के पक्ष में सक्रिय अभियान शुरू कर दिया है। इस बैठक को सफलता का मुकुट 
पहनाने के लिए वे इतने अधीर हैं कि पाकिस्तान को रियायतें देने के लिए अनुनय-विनय 
पर उतर आए हैं। वे इसे रूस के प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के रूप में देख रहे हैं, जबकि 
भारत को इसकी भारी क्रीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी ध्येय से वे कश्मीर समस्या के 
ऐसे-ऐसे समाधान पेश कर रहे हैं, जिसे कोई राष्ट्रवादी सुनना नहीं चाहेगा। 

लेकिन ये छोटे से अल्पसंख्यक समूह हैं । यद्यपि आमतौर पर भारत की जनता को 
ताशकंद में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी कई 
बार इस तरह की भावना व्यक्त कर चुके हैं। उत्साह की इस कमी के पीछे कारण यह 
नहीं है कि हम शांति के कम इच्छुक हैं या वार्त्ता की मेज पर बैठकर भारत-पाक समस्या 


का समाधान नहीँ निकालना चाहते | यह बस हमारे पिछले अनुभवों और वर्तमान पाकिस्तानी 
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शासकों की नीतियों और करतूतों से उपजा कटु यथार्थ है। वस्तुतः शांति को हमारी 
उत्कट लालसा--और कुछ लोगों को लगता है कि हमारे नेताओं को इसको धुन सवार 
हो गई है--और एक मित्रवत्‌ देश के प्रति सम्मान के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री 
सोवियत प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सहमत हुए, जबकि पहले इसे सितंबर में पेश 
किया गया था जब युद्ध जारी था। एक बार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद 
प्रधानमंत्री इससे पीछे नहीं हटना चाहेंगे। 


मित्रता करने के लिए दो चाहिए 
परंतु ताशकंद इस कार्य का अंत नहीं होने जा रहा है। जहाँ तक मौजूदा वातावरण 
का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि वार्त्ता सफल नहीं होने जा रही । जब तक 
पाकिस्तान के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक भारत-पाक संबंधों में सुधार 
की कोई गुंजाइश नहीं है। जब दो लोग मिलेंगे तभी मित्रता होगी। भारत ने हमेशा से 
पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की कामना की है। परंतु हम इसमें बुरी तरह 
विफल ही नहीं रहे हैं बल्कि उल्टे हमारे तौर-तरीक़ों से पाकिस्तान और दुस्साहसी होता 
गया और उसकी माँग सुरसा के मुँह की तरह बढ़ने लगी। इस टकराव में भी हम 
युद्धविराम पर सहमत हो गए। लेकिन वास्तव में कोई युद्धविराम भी नहीं है। पाकिस्तान 
ने न केवल अनगिनत बार युद्धविराम का उल्लंघन किया बल्कि राजस्थान और अन्य 
जगहों पर नए और भीषण हमले किए। जब तक वास्तव में युद्धविराम नहीं हो जाता, 
तब तक वार्त्ता कैसे सफल हो सकती है। 
हमें किसी से भी वार्त्ता करने में डरने की जरूरत नहीं है। समझौता-वार्त्ता की मेज़ 

पर पाकिस्तान कश्मीर नहीं छीन सकता। लेकिन निश्चित रूप से हम सोवियत प्रधानमंत्री 
से यह पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी बैठक आयोजित करने का कोई अर्थ है, जिसका 
असफल होना पूर्वनिर्धारित है। इसके अलावा ऐसे में भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव 
और बढ़ाने के अलावा सोवियत संघ को इसका कोई श्रेय नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें 
उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब तक कि युद्धक्षेत्र में मिले पाकिस्तान फील्ड 
मार्शल के घाव भर न जाएँ और उन्माद ख़त्म होने के बाद वे वास्तविकता को देखने- 
समझने के लायक़ हो जाएँ। कश्मीर को हथियाने की उत्कट लालसा से मुक्ति पाने और 
शांतचित्त अवस्था में लौटने के बाद शायद पाकिस्तान भारत के साथ शांति का विकल्प 
चुनेगा। जो भी इस क्षेत्र में शांति बहाली के उत्सुक हैं, उन्हें पाकिस्तान पर जमीनी 
हक्कीकत को समझने-समझाने का दबाव बनाना चाहिए। 
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पिंडी के साथ मैत्री के लिए मास्को के पैंतरे 
ऐसे लोग भी हैं, जो सोचते हैं कि भारत-पाक युद्ध का फ़ायदा उठाकर रूस अपनी 
रोटियाँ सेंकने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की 
चिंता में या उसे चीन और शायद अमरीका के चंगुल से भी मुक्त कराने तथा उसे खुश 
करने के प्रयास में वह भारत के हितों की बलि चढ़ा रहा है। पिछले कुछ समय से 
पाकिस्तान के प्रति सोवियत नीति में कुछ ध्यान देने योग्य बदलाव देखने को मिले हैं। 
यद्यपि भारत ने कोसाइजिन के प्रस्ताव को बिना कोई संदेह जताए या बगैर स्पष्टकोरण 
माँगे ही स्वीकार लिया, पाकिस्तान ने इसे तभी स्वीकार किया जब (जुल्फिकार अली) 
भुट्टो' ने मास्को में सोवियत प्रधानमंत्री से भेंट कर इस पर विचार-विमर्श कर लिया। 
हमें नहीं पता कि उसने कुछ शर्ते मानी हैं या उसे सोवियत रूस की तरफ से कोई 
आश्वासन मिला है। पर एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री 
पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। सोवियत संघ अगर पाकिस्तान के साथ अपने संबंध 
सुधारना चाहता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, पर हम उसे यह याद दिलाना 
चाहेंगे कि एक संदिग्ध नवागंतुक से दोस्ती की पींगें बढ़ाने के प्रयास में उसे अपने पुराने 
और भरोसेमंद मित्र के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह सत्य है कि अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है न स्थायी मित्र, लेकिन एक ऐसे देश पर 
भरोसा करना भी कोई दूरदर्शिता की बात नहीं होगी, जो हमेशा पाला बदलता रहा है। 
सोवियत रूस के साथ भारत की मित्रता है और सद्भावनाएँ भी हैं। हमारे संबंध 
अमरीका और इंग्लैंड से भी मैत्रीपूर्ण हैं। अमरीका ने हमें अपार आर्थिक सहायता दी 
है। आज अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए हम बुरी तरह उस पर निर्भर हैं। कम्युनिस्ट चीन 
के हमले के समय अमरीका हमारी मदद को आगे आया। इसके लिए प्रत्येक भारतीय 
के मन में अमरीका के प्रति गहरा कृतज्ञता बोध है। इसके बावजूद कश्मीर पर अमरीका 
के पाक समर्थक रुख और पूर्वग्रहों को इस देश की जनता नहीं पचा सकती | शायद यही 
चीज़ उसके और हमारे संबंधों में कबाब में हड्डी की तरह है। इस मुद्दे पर भारत में 
जनभावनाएँ इतनी घनीभूत हैं कि कश्मीर पर विभिन्न देशों का रवैया हमारे साथ उनके 
संबंधों को बना या बिगाड़ सकता है। हमें नहीं लगता कि जिस चीज़ में हाथ डालने से 
अमरीका इतना घबराता हो, उसमें रूस को टाँग अड़ाने में इतनी जल्दबाजी करनी 
चाहिए। अगर कम्युनिस्ट इस मुद्दे पर देश को बरगला रहे हैं तो इसे तत्काल ठीक करने 
की ज़रूरत है। भारत में कोई भी सरकार भारत के साथ कश्मीर के संबंधों को बदल 
नहीं सकती | दिवंगत प्रधानमंत्री नेहरू, जिन्हें शास्त्री से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता 


TTE 
1. जुल्फिकार अली भुट्टो (1928-1979) 'पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। 
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हे, भी ऐसा नहीं कर सके। और अब पाकिस्तान से युद्ध लडने के बाद यह लगभग 
असंभव है कि कोई भी सरकार कश्मीर में एक इंच ज़मीन भी छोड़ दे। 


अनुच्छेद 370 निरस्त हो और दुनिया को बला दो 
कि हम नहीं झुकेंगे 
व्यापक संदर्भ में हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे 
अच्छे संबंध बहाल हों और चीन के साथ इसकी दुरभिसंधि के जारी रहने पर अंकुश 
लगाया जाए। लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं कि कश्मीर को छोड़ देने से पाकिस्तान 
खुश होकर हमारे साथ आ सकता है। तथापि अगर वे इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि यदि 
यह क़ीमत चुकाकर वे पाकिस्तान का उद्धार कर सकते हैं तो उन्हें इसके लिए अलग 
रास्ते तलाशने दीजिए। क्योंकि भारत ने यदि कश्मीर को खो दिया तो इसके साथ ही हम 
आक्रामकता के प्रतिरोध की इच्छाशक्ति भी गँवा बैठेंगे और एक बार यदि लड़ने का 
दृढसंकल्प नष्ट हो गया तो हम चीन का सामना नहीं कर सकते, भले ही पूरी दुनिया का 
गोला-बारूद और हथियार हमारे पास हो। हम अपने मित्रों के साथ छल नहीं चाहते और 
अपनी स्वतंत्रता का हनन नहीं चाहते। प्रधानमंत्री शास्त्री ने भारत का रुख़ स्पष्ट कर 
दिया है। उन्हें इस पर दृढ रहना होगा। रस्सी पर चलने का कोई प्रयास नहीं होना 
चाहिए। कश्मीर भारत का है। इसका भविष्य हमारे साथ जुड़ा है। इस पर कोई सौदेबाज़ी 
नहीं होगी | निस्संदेह इस राज्य का एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के अवैध mea में 
है। भारत-पाक के बीच वार्ता और समग्र समझौते में इस भूभाग को पाकिस्तान से 
खाली कराने का मुद्दा भी सम्मिलित होना चाहिए। 
प्रधानमंत्री शास्त्री ने कहा है कि ताशकंद में वे कश्मीर पर बात नहीं करेंगे। चार 
जनवरी से पहले ही प्रधानमंत्री संविधान की धारा 370 को निरस्त कर और जम्मू 
कश्मीर के भारत के साथ पूरी तरह से एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करें। यह उसका एक 
ठोस नमूना होगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री करते रहे हैं। इससे उन निठल्ले बौद्धिकों 
की a बंद हो जाएगी जो अपनी उर्वर कल्पना से कश्मीर पर तरह-तरह के समाधान 
बता रहे हैं और हास्यास्पद सुझाव दे रहे हैं। पूरे विश्व = 
mm me es पूरे विश्‍व को बता दें कि यह हमारा भूभाग 
दूसरे, पाकिस्तान के साथ किसी भी वार्त्ता से पहले दोनों देशों के बीच एक ' युद्ध 
नहीं का समझौता' होना चाहिए। राष्ट्रपति अयूब अगर इस तरह के समझौते को तैयार 
नहीं होते तो फिर शांति बहाली को इस पूरी कसरत का कोई फल नहीं मिलने वाला। 
पाकिस्तान अगर अपनी शत्रुता और युद्ध-पिपासा को जारी रखता है तो फिर उसके साथ 
किसी तरह का लचीलापन, यहाँ तक कि उदारता भी दिखाने का क्‍या अभिप्राय है। 
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प्रधानमंत्री शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर शांति चाहता है तो यह उसे मिल जाएगी। . 


यद्यपि शास्त्रीजी को यह भी जोड़ना चाहिए था कि पाकिस्तान को यदि युद्ध चाहिए तो 
यह भी उन्हें भरपूर मिलेगा। श्रीकृष्ण ने कहा था-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते 

तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 


जिस तरह से वे मुझसे संपर्क करते हैं, मैं उसी के अनुसार बरताव करता हूँ। यह 
ईश्वरीय धर्मादेश है, पर इसका सांसारिक मूल्य भी है। यह पाकिस्तान के प्रति हमारी 
नीति का सारतत्त्व होना चाहिए। 
संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि वे युद्ध नहीं के 
समझौते' के लिए तैयार हैं, पर उनकी शर्त है कि कश्मीर के लोगों को अपने भविष्य का 
निर्णय खुद करने की छूट दे दी जाए। रिप वान विंकल की तरह वे भी बिल्कुल नहीं 
समझ पा रहे हैं कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। यदि वह या दुनिया में कोई भी यह सोचता 
है कि पिछले 18 वर्षों में कुछ नहीं बदला या विशेष रूप से पिछले तीन महीनों में क्या 
हुआ, तो इतनी बड़ी आबादी के भविष्य से खिलवाड़ करने के बजाय उनके लिए अच्छा 
होगा कि कहीं पुरातत्त्व विभाग में नौकरी कर लें। और फिर अकेले कश्मीर ही क्यों, 
पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पूर्वी बंगाल के लोगों को भी अत्मनिर्णय का 
अधिकार क्यों नहीं? नहीं, क्यों न पूरे अविभाजित भारत के लोगों को विभाजन पर 
पुनर्विचार का अवसर दें और वे अपने भविष्य के बारे में निर्णय करें। ऐसा नहीं हो 
सकता कि राष्ट्रपति अयून अपना केक खा भी लें और बचा भी लें। 
उत्तरी सीमा पर कम्युनिस्ट चीन ने भी आक्रामक तरीक्रे से अपनी घुसपैठ बढ़ा दी 
है। यह सिर्फ भारत को भयभीत कर ताशकंद में समर्पण करने के लिए मजबूर करने के 
उद्देश्य से है। इसको देखते हुए शायद सोवियत रूस भी मजबूती से हमसे कुछ और 
तुष्टिकारी Hen उठाने की जोरदार अपील कर सकता है। 1962 का इतिहास दोहराया 
जा सकता है, जब इन्हीं स्थितियों में अमरीका हम पर समझौते का दबाव बना रहा था। 
वस्तुतः वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी समाधान या तथाकथित कश्मीर समस्या के 
समाधान की दिशा में किसी भी प्रयास से कम्युनिस्ट चीन के हौसले और बढ़ेंगे। यह 
सिर्फ संयोग हो सकता है, पर चीन की धमकी के बाद युद्धविराम को स्वीकार करने से 
हमारा कोई भला नहीं हुआ है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर धमकाने वाला रुख 
अख्तियार कर लिया है। ताशकंद जाने से पहले हमें इस चुनौती का सामना करना 
चाहिए । हमें अमरीका और रूस को अपना पक्ष समझाना चाहिए। हमारी उत्तरी सीमा पर 


PT स क क र न 
2. 'रिप वान विंकल' अमरीकी लेखक वाशिंगटन इरविंग कौ 1819 में प्रकाशित कहानी है। कहानी का शीर्षक 


इसके काल्पनिक नायक के नाम पर है। 
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चीनी शक्ति के मिथक का बुलबुला अगर एक बार फूट गया तो भारत-पाकिस्तान वार्ता 
की सफलता की संभावना सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को जब तक मदद के 
लिए चीन पर भरोसा रहेगा, तब तक वह अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ेगा। धमकी के 
दबाव में वार्त्तां न तो उचित है और न ही कूटनीतिक रूप से उपयोगी है। धमकी से 
डरकर हम वार्त्ता नहीं कर सकते, और इसके अलावा संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री 
और रक्षा मंत्री क्या इतने लंबे समय तक देश से बाहर रह सकते हैं? ऐसे में हमें इस 
वार्त्ता को टाल देना चाहिए, जब तक कि माहौल इसके अनुकूल न हो जाए और यह पूरी 
तरह से पाकिस्तान पर निर्भर करता है। 
-- ऑर्गनाइजर दिसंबर 19, 1965 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
o 
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विभिन्न प्रस्तावों पर जीवंत विमर्श 


Q? की कार्रवाई 23 जनवरी की सुबह प्रारंभ हुई। इससे पहले अस्सी वर्षीय 
पंजाब जनसंघ के नेता कैप्टन केशब चंद्र ने झंडारोहण किया | 

वंदे मातरम्‌ के समूह गान के बाद आंतरिक स्थिति पर प्रस्ताव के मसविदे को 
विचार के लिए रखा गया। 

उपाध्यक्ष श्री पीतांबर दास ने प्रस्ताव पटल पर रखते हुए कहा कि प्रारंभ से ही 
लाल बहादुर की सरकार नेहरू युग की उन विरासतों से पल्ला झाड़ने का प्रयास करती 
प्रतीत हो रही है, जो राष्ट्रीय विकास में बाधक बनी हुईं थीं। परंतु शीघ्र ही कम्युनिस्टों 
ने 'नेहरू के रास्ते से पीछे हटने' का बहाना कर सरकार पर योजनाबद्ध तरीक़े से हमले 
शुरू कर दिए। पीतांबर दास ने कहा कि इन हमलों से पस्त होकर शास्त्री क्षमा याचना 
की मुद्रा में आ गए और अब वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अपनी सभी क्षमताएँ खो 
बेठे हैं। 

इस प्रस्ताव का आंध्र प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष श्री जजञनारायण ने अनुमोदन किया 
और जम्मू कश्मीर जनसंघ के सचिव श्री ऋषि कुमार कौशल ने समर्थन किया। - 

कई संशोधन भी पटल पर रखे गए। प्रयाग (उत्तर प्रदेश) के श्री राम गोपाल सूंड 
ने एक संशोधन प्रस्ताव पेश कर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त विदेशी मिशनरियों 
के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। प्रस्तावक ने इसे स्वीकार करते हुए इसे 
प्रस्ताव में शामिल कर लिया। परंतु श्री पीतांबर दास ने पंजाब के एक विधायक डॉक्टर 
मंगल सेन की ओर से पेश एक संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थता जताई, जिसमें 
उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने को पार्टी कौ माँग पर सरकार को चेतावनी देने और 
इसे नहीं मानने पर आंदोलन छेड़ने की माँग की थी। पीतांबर दास ने कहा कि जनसंघ 
का आंदोलन पहले से ही जारी है। जम्मू कश्मीर शाखा ने सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ 
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26 जनवरी को जबरदस्त प्रदर्शन करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 
आंदोलन की रूपरेखा समय और स्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। 
इसके बाद डॉ. मंगल सेन का संशोधन प्रस्ताव मतविभाजन के लिए रखा गया, 
पर यह गिर गया। श्री राम प्रकाश को ओर से पेश किया गया एक अन्य संशोधन 
प्रस्ताव भी गिर गया। इस संशोधन प्रस्ताव में उन्होंने भाकपा और इससे संबद्ध ट्रेड 
यूनियनों पर प्रतिबंध लगाने की माँग की थी। प्रस्तावक ने कहा कि ट्रेड यूनियनों की 
अलग से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
मध्य प्रदेश के नरेद्र सिंह चौरसिया ने एक अन्य संशोधन प्रस्ताव पेश कर कहा 
कि सिर्फ भाकपा और मुसलिम लीग पर ही नहीं बल्कि द्रमुक मुनेत्र कझगम (डी. एम.के.) 
पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह संशोधन प्रस्ताव बाद में वापस ले लिया गया। 
दूसरा प्रस्ताव जिसे चर्चा के लिए रखा गया, वह विदेश नीति पर था। यह प्रस्ताव 
लोकसभा में जनसंघ दल के नेता बैरिस्टर यू.एम. त्रिवेदी ने पेश किया। त्रिवेदी ने इस 
बात पर खेद जताया कि पाकिस्तान जहाँ पूरी सक्रियता से मुसलिम देशों के साथ 
संबंधों को प्रगाढ बनाने में जुटा है, वहीं भारत विदेशी मोरचे पर शिथिल पड़ा हुआ है। 
त्रिवेदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में धर्म की भूमिका बढ़ती जा रही है। हमें भी 
दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए। जनसंघ नेता 
ने काफ़ी जोरदार तरीक़े से इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की 
वकालत को। इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आंध्र के श्री के. वेंकटेश्वरुलु ने कहा 
कि एशियाई व अफ्रीकी देशों में भारत की प्रतिष्ठा में काफ़ी गिरावट आई है। प्रतिनिधियों 
ने इस प्रस्ताव में बहुत सारे संशोधन पेश किए। कुछ प्रस्तावों पर काफ़ी जीवंत बहसें 
हुई 
मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद श्री आर.वी. बडे ने एक संशोधन पेश कर दो- 
चीन के सिद्धांत को मान्यता देने की माँग की। उन्होंने कहा कि चीन को संयुक्त राष्ट्र 
की सदस्यता मिल गई तो उसको दुस्साहसिकता पर अंकुश लगेगा। 
मध्य प्रदेश के एक अन्य सांसद वी.एम. चोरडिया का विचार था कि गुटनिरपेक्षता 
पर प्रस्ताव में इसे ' अप्रासंगिक' कहना पूरी तरह उचित नहीं है । उन्होंने कहा कि भारत 
के दोनों शक्ति ध्रुवों के साथ. अच्छे संबंध हैं और हमें दोनों से सहयोग मिला है। 
इसलिए गुटनिरपेक्षता वर्तमान स्थिति में भी प्रासंगिक है। 
हैदराबाद के श्री नारायण व अन्य प्रतिनिधियों ने संशोधन प्रस्ताव पेश कर दलाई 
लामा को तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख का दर्जा देने की माँग की। इस 
संशोधन को बाद में प्रस्तावक ने स्वीकार कर लिया और अंत में इसे प्रस्ताव में 
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सम्मिलित कर लिया गया। 
लुधियाना पंजाब के श्री विश्वनाथ ने एक महत्त्वपूर्ण संशोधन पेश किया | विश्वनाथ 
ने कहा कि प्रस्ताव में मलेशिया पर इंडोनेशियाई हमले पर कोई दृढ रुख़ नहीं अपनाया 
गया है। मलेशिया वह देश है, जिसने 1962 में चीनी हमले के दौरान स्पष्ट और घोषित 
रूप से भारत का समर्थन किया था। अब मलेशिया को पूर्ण रूप से समर्थन का हाथ 
बढ़ाना भारत सरकार का कर्तव्य है। जनसंघ को सरकार से माँग करनी चाहिए कि वह 
हर हाल में इसकी घोषणा करे। इस संशोधन को बाद में वोट के लिए रखा गया और 
इसे भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया। 
पंजाब के विधायक मंगल सेन ने बर्मा में रह रहे भारतीयों की दयनीय स्थिति की 
तरफ़ ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से आग्रह किया कि वह बर्मा के साथ इस मुद्दे 
को उठाए और कूटनीतिक दबाव डाले, ताकि भारतीयों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित 
हो सके। इस मुद्दे पर अपने संशोधन प्रस्ताव में उन्होंने स्वदेश लौटने वाले भारतीयों 
के पुनर्वास के लिए पर्याप्त क़दम उठाने की भी माँग की। 
नागपुर के श्री कुलकर्णी ने सुझाव दिया कि चीनी विस्तारवाद को मात देने के 
उद्देश्य से भारत को दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ सैन्य संबंध विकसित करने 
की दिशा में क़्दम उठाने चाहिए। 
नेपाल के शाह महेंद्र को लेकर कई संशोधन पेश किए गए, जिसमें उनके राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की रैली के लिए नागपुर आने की इच्छा जताने पर सरकार के रवैये की 
भर्त्सना करने और इस संदर्भ को विशेष रूप से प्रस्ताव में सम्मिलित करने की माँग की 
गई | 
बहस का उत्तर देते हुए महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि यह मान लेना 
ग़लत होगा कि संयुक्त राष्ट्र को सदस्यता मिलते ही कम्युनिस्ट चीन के बरताव में 
सुधार आ जाएगा | इसके अलावा यह भी तथ्य है कि इस “अत्यंत खतरनाक प्रयोग' के 
लिए न तो पेकिंग तैयार होगा और न ही ताईवान। चोरडिया की ओर से उठाए गए 
मुद्दों का जवाब देते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि गुटनिरपेक्षता का राग अलापने वाले 
सदैव इस तरह की बातें करते हैं, जैसे सारी दुनिया अमरीका और रूस के दो ध्रुवों के 
बीच बँटी हुई है। परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल गई हैं। विश्व आज बहुधुवीय हो गया 
है और गुटनिरपेक्षता को हम जिन अर्थों में समझते आए हैं, वह अब अप्रासंगिक हो 
चुकी है। उन्होंने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर एक सैन्य गुट के गठन 
के प्रस्ताव को भी अस्वीकार करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह अव्यावहारिक 


है। 
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सर्वश्री बड़े, चोरडिया व मंगल सेन ने अपने संशोधन वापस ले लिए। श्री कुलकर्णी 

का संशोधन मतविभाजन के लिए रखा गया, पर पारित नहीं हो पाया | यद्यपि विश्वनाथ 

का संशोधन स्वीकार कर लिया गया। बाक़ी संशोधनों को वापस ले लिया गया | तिब्बत 

पर विश्वनाथ के प्रस्ताव को श्री उपाध्याय ने स्वीकार कर लिया। इसे मतविभाजन के 
लिए रखा गया, जहाँ इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 

AİN, फरवरी 7, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

O 
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परिशिष्ट-ा 


एकात्म मानववाद : जनसंघ का सिद्धांत 


विश व के सामने पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों की आज की तिथि तक सबसे विस्तृत 
और आधिकारिक परिचय देनेवाले जनसंघ के मूलभूत सिद्धांतों पर दीनदयाल 
उपाध्याय की 14,000 शब्दों की टीका पर हाल ही में विजयवाड़ा में प्रतिनिधि सभा ने 
अपनी मुहर लगाई। 

लगभग 20 घंटे तक चली बहस के अंत में अध्यक्ष बच्छराज व्यास ने सैद्धांतिक 
एवं नीतिगत दस्तावेज के प्रारूप (भारतीय जनसंघ : नीतियाँ और सिद्धांत शीर्षक से) 
पर बोट का प्रस्ताव किया और इसे मतविभाजन के लिए रखने के बाद सर्वसम्मति से 
इसे स्वीकार किए जाने की घोषणा को | भारतीय प्रतिनिधि सभा (सामान्य सभा) के 
सदस्यों ने वंदे मातरम के करतल उदघोष से इस घोषणा का स्वागत किया। प्रतिनिधि 
सभा के 400 सदस्य इस बात पर गर्वित थे कि उन्होंने स्वयं और पार्टी के लिए ऐसा 
घोषणा-पत्र तैयार किया है, जिसमें एक राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ के महान्‌ 
उद्देश्यों, इसके परिपक्व दर्शन और गतिशील कार्यक्रमों को इतने सशक्त तरीके से 
प्रतिपादित किया गया है। 

भारतीय राजनीति का कोई भी छात्र पाएगा कि इस नीतिगत वक्तव्य में देश में 
व्याप्त उन समस्याओं के प्रति जनसंघ के दृष्टिकोण को विस्तृत व सुव्यवस्थित तरीक़े से 


` व्याख्यायित किया गया है, जिनका पहले से ही समय-समय पर पार्टी के विभिन्न 


प्रस्तावों और घोषणा-पत्रों में उल्लेख किया जा चुका है। परंतु सतही समीक्षक इसका 
संज्ञान नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जनसंघ के बारे में उनकी धारणा “दक्षिण” और 'वाम' 
पार्टियों जैसे अप्रासंगिक और एकांगी वर्गीकरण के आधार पर बनी है। इस घोषणा-पत्र 
से पार्टी की जिस छवि का प्रकटीकरण हुआ है, उसके स्वीकार्य और प्रशंसा के लिए 
उन्हें स्वयं में आमूल सुधार लाने होंगे । 

यह “प्रस्ताव? 51 पृष्ठों की पुस्तिका में प्रकाशित हुआ है। “एकात्म मानववाद' के 
नाम से वर्णित इसके पहले 15 पृष्ठों में भारतीय जनसंघ के कार्यक्रमों के पीछे दार्शनिक 
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तार्किकता व औचित्य का प्रतिपादन है। शेष पृष्ठ नीतियों व सिद्धांतों से जुड़े हैं। 18 
पृष्ठ आर्थिक नीतियों की रूपरेखा पर समर्पित हैं। 


एकात्म मानववाद 

भारतीय संस्कृति के साथ एकात्मकता पर जोर देते हुए यह वक्तव्य आगे व्यक्ति 
और समाज के बीच संबंधों की इस तरह व्याख्या करता है : 

पश्चिमी देशों की कई विचारधाराएँ इस पूर्वधारणा पर टिकी हैं कि व्यक्ति और 
समाज में संघर्ष सन्निहित है। फिर ये विचारधाराएँ किसी एक या दूसरे विचार के साथ 
खड़ी हो जाती हैं। परंतु तथ्य यह है कि इन दोनों संस्थाओं के बीच कोई अंतर्निहित 
संघर्ष नहीं है। दृश्य सत्ता यानी व्यक्ति भी अदृश्य समाज का प्रतिनिधि है। इसी के द्वारा 
समाज अपना प्रकटीकरण करता है। वस्तुत: वह समाज और इसकी प्रगति को नापने का 


मुख्य उपकरण है। इस वैयक्तिकता को गढ़ने या इसके विध्वंस से समाज की प्रगति में 
अवरोध होगा। 


न समाजवाद, न पूँजीवाद 

भारतीय संदर्भ में पूँजीवाद या समाजवाद की अनुपयुक्तता और अपर्याप्तता पर 
प्रकाश डालते हुए घोषणा-पत्र ने कहा : 

“किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था और इसकी नीतियों का मुख्य अभीष्ट लोगों 
का चौतरफ़ा विकास है। इसलिए जिस व्यवस्था से लोगों का चौतरफ़ा विकास होता है, 
वही सर्वश्रेष्ठ है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का यह विचार कि 'व्यक्‍ति' और इसकी 
गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था का केंद्र हैं, स्वयं में अपर्याप्त है। इस व्यवस्था में व्यक्ति की 
एकमात्र प्रेरणा अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा है और यह प्रतियोगिता से 
संचालित होता है। यह भारतीय दर्शन के अनुरूप नहीं है। पूँजीवाद से उत्पन्न समस्याओं 
की प्रतिक्रिया में समाजवाद का उदय हुआ। इसके उद्देश्य सराहनीय हैं, परंतु अंततः 
यह मानवता का भला करने में विफल रहा है।' 

संपत्ति के स्वामित्व के प्रति पूँजीवाद और समाजवाद के दृष्टिकोण में अंतर है। 
परंतु दोनों ही केंद्रीकरण व एकाधिपत्य की ओर ले जाते हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में 
व्यक्ति उपेक्षित रह जाता है। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें व्यक्ति के उपक्रम 
करने पर कोई प्रतिबंध या अवरोध न हो, पर उसे समाज या मानवता के साथ छूट लेने 
की अनुमति न हो। एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। 

बयान में आगे कहा गया-- 


“हमारी व्यवस्था में व्यक्ति केंद्रीय भूमिका में है। भौतिक संपदा व्यक्ति की प्रसन्नता 
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का एक साधन है, परंतु यह अंतिम साध्य नहीं है। परंतु सामूहिकता की अवधारणा पर 
आधारित एक ऐसी व्यवस्था, जो एक जीवंत व्यक्ति और उसकी वैयक्तिकता पर ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं समझती, अपने आप में अपर्याप्त और विफल है। ऐसी व्यवस्था 
भी अपने आप में निष्फल और विफल है, जो व्यक्ति की सिर्फ़ एक विशेषता को देखती 
है और उसकी समग्रता की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वह नहीं देख पाती कि व्यक्ति 
एक कायिक प्राणी है, जिसके पास शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा है, अनगिनत इच्छाएँ हैं, 
जिन्हें पूरा करने के लिए उसे चारों प्रकार के पुरुषार्थ करने होंगे हमारा नायक एक एकात्म 
व्यक्ति है, जिसमें एक साथ कई दायित्वों को पूरा करने की सामर्थ्य है। एकात्म मानववाद 
वह आधारशिला है, जिस पर हमें सारे ढाँचे को निर्मित करने की आवश्यकता है।' 


संपत्ति का अधिकार असीम नहीं 

इस प्रारूप का एक खंड, जिस पर प्रतिनिधि सभा में काफी जीवंत बहस हुई, 
संपत्ति से जुड़ा है। इस खंड में अंतत: अंगीकृत पाठ के अनुसार : 

“कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार असीम है। वहीं कुछ 
ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि स्वामित्व का अधिकार और इसे अर्जित करने के लिए 
अपनाए गएं साधन समस्त बुराइयों की जड़ हैं।' जनसंघ इन दोनों धारणाओं को अस्वीकार 
करता है और मानता है : 'संपत्ति का अधिकार सामाजिक स्वीकृति का विषय है। संपत्ति 
की संकल्पना काफ़ी जटिल है और यह देश, काल व परिस्थितियों के हिसाब से 
परिवर्तित होती रहती है। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इंसमें मतभेद उभरते 
रहते हैं। जो स्वामित्व के नियमन के समाज के अधिकार के विरोध में हैं वे बस यह 
मानते हैं कि अभी संपत्ति की प्रचलित अवधारणाओं में परिवर्तन के अनुकूल समय नहीं 
* आया है। समाज के पास इसका अधिकार है और कई बार संपत्ति के अधिकारों में 
बदलाव इसका कर्तव्य बन जाता है।' संपत्ति के असीम और अखंडित अधिकार जैसी 
कोई चीज़ नहीं है। 

“यद्यपि कुछ सीमाओं के साथ संपत्ति के अधिकार को मान्यता देनी ही पड़ेगी। ये 
सीमाएँ व्यक्ति और समाज के जीवन-मूल्यों के अनुसार तय होंगी। जब प्रचुर संपन्नता 
कुछ लोगों को आलसी और परजीवी बना दे और विपन्नता के कारण कुछ लोगों की 
स्वतंत्रता का हनन होने लगे तो इसके नियमन की अनिवार्यता हो जाती है।' 

. इस परिच्छेद में आगे कहा गया है : ' प्राथमिक रूप से यह समाज का दायित्व है 
कि वह संपत्ति की अवधारणा में हुए बदलावों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के यत्न 
करे। परंतु निश्चितता व स्थिरता के दृष्टिगत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का पालन इसका 
सारतत्त्व होना चाहिए।' 
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धर्म राज्य 

प्रस्तावना के एक महत्त्वपूर्ण खंड में धर्म राज्य के बारे में जनसंघ के रुख कौ 
व्याख्या की गई है। 

इसके अनुसार : 

'सहनशीलता और सभी धर्मों व विचारों के प्रति सम्मान भारतीय राज्य का एक 
अत्यावश्यक वैशिष्ट्य रहा है। संविधान ने पूजा व उपासना के अधिकार की गारंटी दे 
रखी है और राज्य अपनी नीतियों के निर्माण व कार्यान्वयन में धर्म के आधार पर किसी 
के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। यह एक अ-सांप्रदायिक राज्य है, धर्मतंत्र नहीं है।' 

' धर्म राज्य किसी व्यक्ति या संस्था को संप्रभु के रूप में मान्यता नहीं देता । प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ निश्चित कर्तव्यों और दायित्वों के पालन और इनके नियमन का विषय है। 
जनसामान्य और यहाँ तक कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकार भी धर्म के 
अनुसार तय होते हैं और धर्म ही नियामक है। अनैतिक आचरण की स्वीकृति नहीं है। 
धर्म राज्य का अंग्रेजी में सबसे समानार्थी शब्द क़ानून का राज है।' - 

जनसंघ के उद्देश्यों को घोषणा करते हुए इसमें कहा गया, 'हम भारतीय संस्कृति 
और मर्यादा के अनुरूप भारत का पुनर्निर्माण और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 


लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं। लोकतंत्र अविभाज्य है, अत: इसके चौतरफ़ा विस्तार 
को आवश्यकता है।' 


अर्थव्यवस्था का नियमन 


जनसंघ ने बेहद स्पष्ट रूप से अ-हस्तक्षेप की अवधारणा को अस्वीकृत कर दिया। 
“जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में, उसी तरह से आर्थिक विषयों में भी अ- 
हस्तक्षेप को नीति कृत-युग में ही संभव है। इसकी उपयुक्तता या व्यावहारिकता इस 
तरह के एक आदर्श राज्य में ही संभव हो सकती है। सामान्य स्थिति में संपत्ति के सृजन 


और इसका उचित वितरण तथा उपभोग सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था का 
नियमन (अर्थयम) अनिवार्य है।' 


फिर एक चेतावनी जोड़ी गई : 
परंतु सभी उद्योगों और उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य के अधीन कर 
देने और उसके नियंत्रण में सौंप देने से सिर्फ़ अर्थव्यवस्था का ही नहीं, अपितु राजनीतिक 


सत्ता का केंद्रीकरण भी बढ़ेगा। यह अनुचित होगा। 
पौडिताऊ छल-छदूम नहीं 
नीतियों और कार्यक्रम वाले खंड रभ व्यावहारिक 
नीति का आरभ व्यावहारिक यथार्थवाद पर प्रमुखता से 
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जोर के साथ होता है । वक्तव्य में जनसंघ ने कहा कि वह ' पांडित्याभिमानी छल-छदूम' 
का शिकार नहीं बन सकता | 

एक देश, एक जनता, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों को पूरी 
सुस्पष्टता के साथ परिभाषित करने के पश्चात्‌ वक्तव्य में फिर से पार्टी के इस रुख की 
पुष्टि की जाती है कि 'जनसंघ की नीतियों का उद्देश्य भारत व पाकिस्तान के बीच 
अलगाव ख़त्म करना व दोनों देशों को एक साथ लाने का होगा ।' 

“एक जनता' शीर्षक वाले खंड के कुछ परिच्छेदों में जटिल मुसलिम समस्या और 
इस संबंध में जनसंघ के दृष्टिकोण की सारगर्भित विवेचना है। इसमें कहा गया : 

“किसी भी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का अनिवार्य वैशिष्ट्य यह है कि अल्पसंख्यकों 
के साथ सहनशीलता और भेदभावरहित बरताव किया जाए। भारतीय जनसंघ देश के 
सभी अल्पसंख्यकों को इस तरह के बरताव की गारंटी देता है। परंतु धर्म के आधार पर 
अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक का वर्गीकरण और इसके अनुसार राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक नीतियाँ बनाना अनुचित है। यह तरीक़ा न केवल अतार्किक है, बल्कि 
इससे राष्ट्रवाद के सही सिद्धांतों के प्रति अज्ञानता भी प्रकट होती है । प्रशासन या राजनीति 
में इस तरह के किसी वर्गीकरण की कोई जगह नहीं है। 

“जब तक भारत से शत्रुता रखनेवाले एक अलग इसलामी देश के रूप में पाकिस्तान 
का अस्तित्व रहेगा, तब तक भारतीय मुसलमानों की स्थिति संवेदनशील बनी रहेगी। 
सरकार को सुविचारित और सोद्देश्यपूर्ण प्रयास करने होंगे, ताकि उस ऐतिहासिक 
चिंतन प्रक्रिया को परिवर्तित किया जा सके, जिससे पाकिस्तानी मानसिकता का जन्म 
हुआ और सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह पाकिस्तान के हाथ में ऐसा 
कोई कारण या उपकरण न दे, जिसका लाभ उठाकर वह भारतीय मुसलमानों को देश के 
प्रति निष्ठा को कमज़ोर कर सके ।' 


सरकारी कर्मचारी और राजनीति 

एक खंड जिस पर काफ़ी लंबी बहस छिड़ी और अंतत: जिसे बहुमत--बहुत भारी 
बहुमत--से स्वीकार कर लिया गया, वह सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों 
से संबंधित था। खंड में लिखा है : 

“अब तक हमने इस परंपरा को स्वीकार किया है कि मताधिकार के अतिरिक्त 
सरकारी कर्मचारियों के पास अन्य राजनीतिक अधिकार नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक 
क्षेत्र के विस्तार के साथ सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकारी 
कर्मचारियों की दिनोदिन बढ़ती संख्या को देखते हुए यह स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं 


होगा कि समाज का इतना बड़ा तबका राजनीति के प्रति उदासीन रहे। इसलिए 
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अपवादस्वरूप सामान्य प्रशासन से जुड़े कर्मियों व सेना और पुलिस जैसे कुछ क्षेत्रों को 
छोड़कर बाक़ी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 


विदेश नीति 

विदेश नीति पर इस खंड में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर 'अड़ियल रुख़' अपनाने को 
नादानी के प्रति आगाह करते हुए कहा गया है कि ' राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए एक 
सुविचारित नीति' हमारी विदेश नीति का मूल आधार होना चाहिए। इसने कहा, ' भले ही 
हम सभी देशों से मित्रता व सद्भावना चाहते हों, पर मूल रूप से भारत की विदेश नीति 
परस्पर आदान-प्रदान के रुख से संचालित होनी चाहिए।' आगे “शक्ति और शौर्य के 
बिना शांति की लालसा हमसे शत्रुता रखनेवाली ताक़तों का हौसला बढ़ा सकती है, जो 
अंतत: शांति के लिए ही प्राणघातक होगी ।' 

वक्‍तव्य में चीन और पाकिस्तान से ख़तरों को रेखांकित किया गया और ' तिब्बत, 
शिनकियांग, दोनों मंगोलिया की स्वतंत्रता और फारमोसा (ताईवान) को मान्यता देने 
कौ वकालत की गई।' 

आर्थिक नीतियों से जुड़े अध्याय में नीति, मूल्य नीति, खाद्यान्न समस्या, कृषि 

समस्या और उद्योग पर जनसंघ के रुख़ की विशद व्याख्या है। जनसंघ “मिश्रित 
अर्थव्यवस्था' के पक्ष में है। निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों को अहम भूमिका 
निभाने का अवसर मिले। इसके अनुसार, “निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर मचे 
विवाद का जनता की उद्यमिता, यानी लघु उद्योगों पर सबसे बुरा असर पड़ा है और वे 
लगभग पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। हमारी नीति होनी चाहिए कि सरकारी 
उद्यम-जहाँ इसकी अनिवार्यता हो, निजी उद्यम-जहाँ इसकी आवश्यकता हो, परंतु 
जनसाधारण का उद्यम सर्वत्र और जहाँ भी संभव हो। 

मसौदे के अंतिम परिच्छेद में कहा गया : 

' आर्थिक नीतियों को सफलता और आर्थिक प्रगति का आकलन कुलीन या उच्च 
तबके से नहीं बल्कि उनसे होगा, जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर हैं। इस देश में 
करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो अभी भी मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। सरकार की नीतियों 
और योजनाओं के निर्धारण में इन करोड़ों लोगों को कोई स्थान नहीं मिलता और न ही 
प्रशासन को ऐसी कोई मंशा या इच्छा दिखती है। वस्तुत : इन्हें प्रगति के पथ में रोड़ा ही 
समझा जाता है। तथापि हमारे लिए ये दीन-हीन और निरक्षर ईश्वर का स्वरूप और 
पूजनीय हैं। इनकी उपासना हमारा धर्म है।' 

आगे यह भी जोड़ा : 


i . 
००० hI OG ऊर्जा और स्कूति के साथ आगे, नही TEASE, जब तक कि हम 
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सुदूर गाँव-देहात और खेत-खलिहान तक आशा और विश्वास का संदेश पहुँचाने में 
सफल न हो जाएँ, उन स्थानों पर जहाँ समय अभी भी वहीं रुका हुआ है, जहाँ माता- 
पिता अपनी संतानों को उनके भविष्य को कोई दिशा देने में असमर्थ हैं। हमारे विश्वास, 
हमारी प्रार्थना और समर्पण का उद्देश्य, हमारे सभी प्रयासों और परिश्रम और हमारी 
सफलताओं-उपलब्धियों के आकलन केंद्र में वह होना चाहिए, जो आज भी शाब्दिक 
अर्थो में अनिकेत (बेघर) और अपरिग्रही (संपत्तिहीन) हैं। जब हम समृद्धि को उनके 
द्वार पहुँचाने में सफल हो जाएँ, उन्हें चारों पुरुषार्थो से सुसज्जित कर दें, जब हम 
आध्यात्मिक ज्ञान के ज़रिए उन्हें संसार की सेवा करने में समर्थ अनिकेत (बैरागी) और 
अपरिग्रही (निष्काम) बनाने में सफल हो जाएँ, सिर्फ़ उसी स्थिति में हम अपने एकात्म 
मानववाद को फलीभूत मानेंगे ।' 
--ऑर्गनाइज़र; फरवरी 15, 1965 
( अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 
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परिशिष्ट 


बंबई शहर एवं उपनगर 


2500 रुपए में रिहायशी gorg 

विचार-विमर्श के लिए रूपरेखा 

स्टाफ रिपोर्टर 

बंबई की झोंपड्-पट्टी और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को 2500 रुपए क्रीमत 
में रिहायशी इकाई सुलभ कराने के लिए भूतपूर्व नगर अभियंता श्री एन.वी. मोदक ने 
एक रूपरेखा तैयार की है। 

ऐसी इकाइयों, जो स्वतंत्र और स्वयं की होंगी, दुर्लभ सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग 
के साथ निर्मित की जा सकती हैं। वे केंद्र सरकार से अनुदान और ऋण की उसी तरह 
पात्र होंगी, जैसे दिल्ली में अनधिकृत रूप से बसे लोगों को उसने ' ओपन भूखंड योजना' 
के तहत मंजूरी दी। 


एक इकाई का आर्थिक किराया 15 रुपए महीना होगा, रिहायश में एक स्वतंत्र 
शौचालय के साथ 225 वर्ग फुट का क्षेत्र होगा। 

शनिवार को बंबई में प्रारंभ हो रहे 'झोंपड्-पट्टी व उपेक्षित बस्ती जनता परिषद्‌? 
के दो दिवसीय सम्मेलम के दौरान "कम लागत के आवास ' पर एक सेमिनार में गतिविधि 
संबंधी दस्तावेज में निहित रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी | 


पाटिल उद्‌घाटन करेंगे 


केंद्रीय रेल मंत्री श्री एस.के. पाटिल सेमिनार का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बृहन्बंबई 
के झोंपड़-पट्टी और फुटपाथ पर रहने वाले छह लाख से अधिक लोगों के लिए 
आवास उपलब्ध कराने को समस्या से निपटने के सर्वश्रेष्ठ तरीक्रे पर विचार-विमर्श 
किया जाएगा। 

इसकी घोषणा मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में परिषद्‌ के कार्यकारी 
अध्यक्ष श्री एम.वी. जयकर ने की। द्‌ के कार्यकारी 
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उन्होंने कहा कि आवास मंत्री श्री होमी जे.एच. तलयार ख़ान मुख्य अतिथि होंगे 

और बंबई के मेयर श्री एम. मधासन अध्यक्षता करेंगे । 
उन्होंने कहा, रविवार को शिवाजी पार्क में खुले सत्र की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृह 
मंत्री श्री डी.एस. देसाई करेंगे और जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय मुख्य 

अतिथि होंगे । 

--द टाइम्स ऑफ इंडिया; मई 26, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 
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मलिन बस्तियों का 
पुनर्वास किया जाना चाहिए 


das सम्मेलन में व्यावहारिक सुझाव 
हमारे बंबई संवाददाता 
बंबई, 31 मई। '“झुग्गीवासियों की समस्या मलिन बस्तियों को हटाने से नहीं, 

बल्कि उनके पुनर्वास से संबंधित है। यदि आप एक मलिन बस्ती से इसके निवासियों 
को हटाते हैं, तो आप सिर्फ ऐसी एक और मलिन बस्ती तैयार करते हैं, जहाँ ये 
झुग्गीवासी जाएँगे और अवैध रूप से रहेंगे।'' यह बात कल यहाँ शिवाजी पार्क में 
झोंपड्-पट्टी व उपेक्षित बस्ती जनता परिषद्‌ के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन के खुले सत्र 
का उद्‌घाटन करते हुए भारतीय जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने कही | 

इससे पहले एक बड़े मोटर वाहन की अगुआई में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 
लोगों का एक विशाल जुलूस झुग्गी वालों के लिए प्रस्तावित सस्ते घर की संपूर्ण 
योजना के साथ कामगार मैदान ले जाया गया। जुलूस शिवाजी पार्क पर समाप्त हुआ, 
जहाँ खुले सत्र को अन्य लोगों के अलावा परिषद्‌ के चेयरमैन श्री एन.वी. मोदक और 
महासचिव श्री वामनराव परब द्वारा संबोधित किया गया। 

श्री दीनदयाल ने कहा कि मलिन बस्तियों में निश्चित रूप से सुधार किया जाना 
चाहिए और नागरिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए। मलिन बस्ती के मजदूरों के लिए 
बहुमंजिला इमारतों की प्रतीक्षा किए बगैर सोचा जाना चाहिए कि एक मंजिला अर्ध 
स्थायी घर अधिक व्यावहारिक योजना होगी। 

अपने समापन भाषण में श्री उपाध्याय ने निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास 
उपलब्ध कराए बिना झोंपड़-पट्टी गिराने की नीति की आलोचना की। 


परिषद्‌ के महासचिव श्री वामनराव परब ने वार्षिक 
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छोटी सी अवधि के भीतर परिषद्‌ ने झोंपड़-पट्टी में रहने वाले 
लोगों की वर्तमान सदस्यता इसकी गवाह है। 
किया कि बंबई के बारह क्षेत्रों में सहकारी 
चुका है और एक लाख रुपए एकत्र कर बैंक 


कहा कि एक वर्ष की छो 
लोगों का विश्वास जीता है और 21,700 
उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी प्रकट 
हाउसिंग सोसाइटियों का गठन किया जा चुक 
में जमा कर दिए गए हैं। 
परिषद्‌ के चेयरमैन श्री एन.वी. मोदक ने कहा, '“ हाल में बनी विकास योजना 
झोंपड्-पट्टी और फुटपाथ पर रहने वाले 6 लाख लोगों की आवासीय जरूरतों को 
पूरा करने में सक्षम नहीं है। चूँकि ये लोग आर्थिक किराये का भुगतान करने में सक्षम 
नहीं हैं, तो उनके लिए आवास सस्ते और भूतल निर्माण अर्ध स्थायी प्रकृति के रखने 
होंगे, न कि बहुमंजिले।'' 
एक दिन पहले इस विषय पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय 
ने कहा कि कारखाना मालिकों के लिए अपने श्रमिकों को मकान उपलब्ध कराना 
जरूरी होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस मामले में उधार दे सकते हैं। 
उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए काले धन कौ अनुमति दी जा 
सकती है। - 
सम्मेलन के संयोजक और पूर्व शहर अभियंता श्री एन.वी. मोदक ने कहा कि 
शहर के विकास की योजना में औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र की स्थिति में गंभीर 
असंतुलन पाया गया। अपने कार्यस्थलों के आस-पास श्रमिकों को समायोजित करने 
के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के निकट आवासीय क्षेत्र के लिए पर्याप्त रकबा उपलब्ध नहीं 
कराया अ है। इसकी वजह से परिवहन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव आया है। 
बृहन्बंबई में नए उद्योगों को अनुमति नहीं देने के सरकार के निर्णय के मद्देनजर, 
at मोदक ने कहा, नए उद्योगों के लिए योजना में पहले से सुरक्षित क्षेत्रों को आवासीय 
क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। 
सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मेयर .श्री एम. माधवन ने स्वीकार किया कि 
आवास बंबई की शीर्ष समस्या है। लगभग 1,00,000 लोग प्रति वर्ष बंबई आते हैं और 
अन्य 1,00,000 शहर में पैदा होते हैं। यदि इस समस्या को बढ़ने की अनुमति दी गई, 
तो विनाशकारी दुष्परिणाम झेलने होंगे। 5 
इस बिंदु पर बल देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक रहने के लिए न्यूनतम 
स्थान का अधिकारी है, मेयर ने समस्या के समाधान के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार 
और बंबई निगम के सहकारी प्रयास से एक आवास निगम की स्थापना का सुझाव 


दिया। ८८ = र - व 
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परिषद्‌ को रक्षा मंत्री श्री वाई.बी. चव्हाण, श्री एम.एस. गोलवलकर योजना 

आयोग के सदस्य प्रो. एम.एस. ठाकर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री एन.जी 

गोरे, पंजाब के मुख्यमंत्री' श्री राम किशन, पुणे के मेयर श्री बी. परदेसी, बंबई के नगर 

आयुक्त श्री एस.ई. सुकतांका और महाराष्ट्र हाउसिंग॑ बोर्ड के चेयरमैन श्री एन.एस. 
पाटिल ने अपने संदेश भेजे। 

A INENG जून 7, 1965 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

[] 
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श्री उपाध्याय बनाम “टाइम्स 


क्या देश की सुरक्षा के लिए सीमाक्षेत्र से मुसलमानों को हटाना 
उनके साथ अन्याय करना है? 

कुछ दिन पूर्व हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसंघ में महामंत्री श्री दीनदयालजी 
उपाध्याय ने भारतीय सीमा संरक्षण को दृष्टि में रखकर एक बात कही थी, '' भारत- 
पाकिस्तान सरहद पर सीमा से 10 मील अंदर तक के प्रदेश में मुसलमानों को बस्तियाँ : 
स्थापित करने की अनुमति न दी जाए। यहाँ की मुसलिम बस्तियों को वहाँ से हटकर 
दूसरी जगह बसाया जाए और उन स्थानों पर किसी मुसलिमेतर लड़ाकू जाति को बसाया 
जाए।'' 


“टाइम्स? की बीखलाहट 

श्री उपाध्याय की इस सलाह पर “टाइम्स” का संपादकीय लावा उगलने लगा और 
महामंत्री को 'बैज-बावदार' आदि कई विशेषण दे डाले । श्री उपाध्याय की हिंदू मनोवृत्ति 
पर टीका करते हुए ' टाइम्स' ने लिखा-- 

' श्री उपाध्याय की सलाह में एक गुप्त गंभीर आरोप है। उस आरोप का स्वरूप 
इस प्रकार है कि जब भी भारत और पाकिस्तान में किसी भी प्रश्‍न पर संघर्ष की स्थिति 
पैदा होती है, तब भारतीय सुरक्षा की दृष्टि में मुसलमानों को धोखेबाज़ समझना चाहिंए। 
पर इस प्रकार भारतीय मुसलिमों की राष्ट्रभक्ति पर कीचड़ उछालने का श्री उपाध्याय 
को क्या अधिकार है?'' 

श्री उपाध्याय पर की गई ' टाइम्स' की यह टीका सर्वथा दोषपूर्ण है, क्योंकि श्री 
उपाध्याय ने यह कभी नहीं कहा कि “ सभी मुसलमान पाकिस्तान समर्थक एवं भारत- 
द्रोही है ।!' भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रभक्त पर उन्होंने कभी भी कीचड़ नहीं उछाला। 
उनके कथन में 'केवल' मुसलमान आया, और यह भी चूँकि एक हिंदू नेता ने कहा था, 
इसलिए ' टाइम्स' के संपादक ने तिल का ताड़ बना.दिया। 
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नेक सलाह 

वस्तुतः ' टाइम्स' कोई ऐसा महत्त्वहीन पत्र है कि संपादक जैसा चाहे बोल दें। वह 
एक जिम्मेदार पत्र के जिम्मेदार संपादक हैं, जो अपनी कलम के द्वारा लाखों लोगों तक 
पहुँचते हैं। श्री उपाध्याय ने जो सलाह दी थी, वह क्या अस्वाभाविक, निरुपयोगी और 
व्यर्थ थी? विचारणीय है। यह प्रश्‍न पूरे राष्ट्र का है, किसी विशेष जाति का नहीं है। राष्ट्र 
संरक्षण की दृष्टि से यदि यह सलाह उपयोगी है, तो वह अवश्य स्वीकार करनी चाहिए, 
चाहे इससे किसी को थोड़ी-बहुत असुविधा ही क्यों न हो? चालीस करोड़ भारतीयों 
का संरक्षण पाँच करोड़ अल्पसंख्यकों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


भारत पर संकटों का पहाड़ 


आज भारत की हर सीमा पर पाकिस्तानी और चीनियों की सैनिक कार्रवाइयाँ चल 
रही हैं, आए दिन इधर-उधर छिटपुट आक्रमण होते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, कई 
भारतीय प्रदेश तो अन्यायियों ने अपने Hea में ले लिए हैं। इन संकटों का प्रतिकार 
भारतीय सैनिकों के सशस्त्र बल के आधार पर ही करना है। 

भारतीय सीमा भागों में पाकिस्तानी गुप्तचरों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 
महीनों में सीमा के आसपास कई गुप्तचर पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि गुप्तचरों का काम 


करती हुई कुछ पाकिस्तानी सुंदरियाँ भी अभी हाल में ही पकड़ी गई हैं। सारे भारत में 
इन गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ है। 


एक विडंबना 


बिहार तो इन पाकिस्तानियों का क्रिला ही बना हुआ है। उस राज्य में करीब तीन 
लाख मुसलिम परिवार ऐसे हैं कि जिनका कोई न कोई संबंधी पाकिस्तान में है। उसी 
राज्य में करीब 12 हज़ार पाकिस्तानी मुसलमान अवैधानिक रूप से रहते हैं । इनमें से 
कई ऐसे भी पकड़े गए हैं, जो भारत में जासूसी करने ही आए थे। एक तरफ़ तो 
पाकिस्तान में हिंदुओं को बाहर खदेड़ जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में देशद्रोहियों को 
भी ऊटकमंड और कोडाई केनाल आदि शहरों में आराम से बसाया जा रहा है, यह एक 
विडंबना ही तो है। 

पूर्वी और पश्चिमी सीमा से सैकड़ों पाकिस्तानी प्रतिदिन भारत में घुसे चले आते 
हैं। राजस्थान प्रांत के बाड़मेर जिले के एक गाँव की दस हज़ार बीघा जमीन इन्हीं 
पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यकों ने जबरदस्ती क़ब्जे में कर रखी है, यह ख़बर 
स्वयं ' टाइम्स' ने ही दी थी। वस्तुतः आज का भारतीय सीमा क्षेत्र बड़ा ही खतरनाक बन 
चुका है, और कहने को आवश्यकता नहीं कि इसका कारण हमारी निष्क्रिय शासन सत्ता 
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ही है, जो वस्तुस्थिति को देखते हुए भी अहिंसा, शांति और धर्मनिरपेक्षता का वही 
अपना पुराना ढोल पीटती जा रही है । 
इस भारतीय सीमा संरक्षण को दृष्टि से श्री उपाध्याय की सलाह अमूल्य है। यदि 
इस सलाह को मूर्त रूप दिया जाएतो आज ही भारतीय नेताओं का आधा सिर दर्द बंद 
हो जाए। पर यह सलाह भले ही संरक्षण की दृष्टि से कितनी भी उपयोगी हो, आज के 
राज्यकर्ता इस सलाह पर अमल नहीं कर सकते। 
इसके अतिरिक्त 'टाइम्स' आदि महत्त्वपूर्ण समाचार-पत्रों के संपादक जो अपनी 
अनुत्तरदायित्वपूर्ण लेखनी चला देते हैं, वह भी वस्तुतः वस्तुस्थिति के सर्वदा विपरीत 
एवं देश की संरक्षण शक्ति को कमजोर बनानेवाला है और फिर बढ़कर यह अनुत्तरदायित्व 


पत्रकारिता के लिए एक अभिशाप है। 
पाञ्चजन्य, जून 27, 1965 


m 
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जनसंघ ने इतिहास रचा 


t oc n ' भीषण', ' विशालकाय', 'प्रबल', ' भव्य', ' सुंदर', ' विस्मयकारी ', 

* ' अभूतपूर्व, 'ऐतिहासिक'--ये ही कुछ विशेषण थे, जो मैंने 16 अगस्त को 
जनसंघ के प्रदर्शन के बारे में सुने। इसके अलावा मैंने जो सर्वाधिक पसंद किया, वह 
अगले दिन स्टेट्समैन (समाचार-पत्र) की पंक्ति थी-राजधानी में अभी तक का 
सबसे बड़ा प्रदर्शन। 

जब श्वेत वस्त्रों, भगवा टोपियों और भगवा ध्वजों से लैस जनसंघ प्रदर्शनकारियों 
का उमड़ता जन सैलाब कच्छ समझौते के ख़िलाफ़ संसद्‌ भवन के समक्ष एकत्र हुआ 
तो ऐतिहासिंक संसद्‌ मार्ग दिव्य आकाशगंगा जैसा ही दिखने लगा, जिसमें भगवा रंग 
ही नज़र आ रहा था। | 

भीड़ के आँकड़े के बारे में तरह-तरह के अनुमान सामने आए। धुर साम्यवादी 
पैट्रिऑट ने पक्षपातपूर्ण और शर्मिदगी महसूस करनेवाले भाव में प्रदर्शनकारियों की 
संख्या 80,000 बताई तो हिंदुस्तान टाइम्स के सहयोगी प्रकाशन दैनिक हिंदुस्तान ने 
कहीं अधिक यथार्थपरक संख्या 5 लाख की बताई, जबकि बी.बी.सी. ने उदारवादी 
दृष्टिकोण से यह संख्या पाँच लाख से ज्यादा बताई। 

लेकिन एक बिंदु पर पूर्ण सहमति थी कि यह प्रदर्शन अभी तक के सर्वाधिक बड़े 
प्रदर्शन, जो सितंबर, 1963 में साम्यवादियों का प्रदर्शन था, से भी कहीं अधिक बड़ा 
था। इन प्रदर्शनकारियों में 15 हजार महिलाएँ शामिल थीं। 


ऐतिहासिक मार्च 

इस जुलूस के भीमकाय होने का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है 
कि जब जुलूस के अध्यक्ष संसद्‌ भवन पहुँचे, इसकी पूँछ अभी अपने आरंभिक बिंदु 
लाल क्रिले में ही थी, जो कि संसद्‌ भवन से 6 मील दूर है। 


में अपराह्न जुलूस के नेतृत्व कर्ता और अग्र-दल ने संसद्‌ 
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में क़दम रखे, दिल्ली प्रदेश के पूरे दल ने अभी तक चलना शुरू ही नहीं किया था, जो 
कि पूरे जुलूस का एक-तिहाई हिस्सा था। l 

बैंक चौक, संसद्‌ मार्ग स्थित सरदार पटेल की मूर्ति को इस अवसर के लिए पूरे 
मनोयोग से सजाया गया था और उसमें माल्यार्पण किया गया था। इसके चारों ओर 
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, नेताजी बोस, डॉ. मुखर्जी और डॉ. हेडगेवार के 
बड़े-बड़े चित्र सुसज्जित किए गए थे। | 

लगभग 300 मोटरसाइकलों और स्कूटर चालकों ने जुलूस का नेतृत्व किया और 
उनके पीछे फ़ौजी धुनें बजा रहे बिगुलवादकों का दल था। उनके पीछे पार्टी की टुकड़ी 
थी, जिनमें अध्यक्ष बच्छराज व्यास, महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कश्मीर 
की महान्‌ विभूति पंडित प्रेमनाथ डोगरा प्रमुख थे । l 


भुट्टो को नहीं आना चाहिए 
उसके बाद राज्यवार प्रदर्शनकारियों की टुकड़ियाँ थीं। उन सभी के हाथों में बैनर 
और पोस्टर थे, जिनमें कच्छ समझौते को निरस्त करने और भारत की सुरक्षा को 
मज़बूत करने की माँग की गई थी । उदाहरणस्वरूप--' भारत के पास परमाणु बम होना 
चाहिए', 'शास्त्री, आप शांति की भीख नहीं माँग सकते, इसे आपको जीतना होगा ।' 
जुलूस में दो विशेष पोस्टर थे। इनके नारे मुख्य रूप से कच्छ मुद्दे से संबंधित थे। कई 
ऐसे पोस्टर थे, जिनमें सरकार की नीतियों की आलोचना की गई थी। इस प्रकार एक 
नारा था--' भीख की रोटी कायर राज, कैसे मानें इसे स्वराज'। दूसरा नारा था- रण 
से भागी जो सरकार, नहीं हमें उसकी दरकार।' 
इस बात के नारे लगाए गए कि भुट्टो की दिल्ली की आगामी यात्रा को समाप्त 
किया जाए। 
अधिकांश पोस्टर हिंदी में थे। इसी प्रकार अधिकांश नारे भी हिंदी में थे। लेकिन 
विभिन्न राज्यों से आई प्रदर्शनकारी टुकड़ियों ने वहाँ से संबंधित भाषाओं वाले बैनरों 
का प्रयोग किया और अपनी भाषा में नारे लगाए। महाराष्ट्र के प्रदर्शनकारियों ने ऐसे 
पोस्टरों को प्रदर्शित किया, जिनमें बहुत ही दिलचस्प, पैने और प्रभावशाली कार्टून बने 
हुए थे। इनमें से एक में चव्हाण को एक खास मराठा योद्धा को वेश-भूषा में दिखाया 
गया था, जिसकी पीठ में घाव के निशान थे। वह कच्छ समझौता पढ़ रहे हैं और 
भारतमाता उनसे पूछ रही हैं : यशवंत, तुम्हारी पीठ पर ये निशान क्यों हैं? इसके जरिए 
यह दरशाया गया है कि वह युद्धक्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। 
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अनुकरणीय अनुशासन 

पूरे 6 मील के रास्ते में, तीन मील का रास्ता चाँदनी चौक, नई सड़क और चावड़ी 
बाजार, पुरानी दिल्ली में और दूसरे तीन मील नई दिल्ली में थॉमसन रोड, मिंटो रोड, 
कनॉट प्लेस और संसद्‌ मार्ग, उत्साही नागरिकों ने जगह-जगह पर प्रदर्शनकारियों को 
जल उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ स्थापित किए थे । इनमें कई जगहों में भूने हुए चने 
भी वितरित किए जा रहे थे। जनसंघ की दिल्ली इकाई ने बाहर से आए प्रदर्शनकारियों 
के लिए पूड़ी के पैकेटों का इंतजाम किया था। दिल्ली के प्रतिभागियों के लिए यह 
वास्तव में उपवास का दिन था, क्योंकि प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रात: 9 बजे शुरू हुआ 
और सायं 5.30 बजे समाप्त हुआ। लेकिन किसी ने भी भूख-प्यास की चिंता नहीं की । 
दरअसल यह उत्साह संक्रामक रूप ले चुका था। इस संवाददाता ने कनॉट प्लेस में 
विश्वविद्यालय के नौजवानों के दो समूहों को देखा, जो यह नारा लगाते हुए जुलूस में 
शामिल हुए-' कच्छ करार तोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो।' 


दो पूर्व मुख्यमंत्री भी रेली में शामिल SU 

प्रदर्शन कार्यक्रम के भारी आकार को देखते हुए इसका अनुशासन प्रशंसनीय था | 
पूरे कार्यक्रम के दौरान एक भी अवांछनीय घटना नहीं घटी । कार्यक्रम की समाप्ति पर 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस संवाददाता को बताया कि पूरा प्रदर्शन आश्चर्यजनक 
रूप से अनुशासित था, जिसका सर्वाधिक श्रेय इसके आयोजकों को जाता है। 

संसद्‌ के इतिहास में पहली बार प्रदर्शन के जरिए अद्वितीय सफलता यह मिली 
कि कांग्रेस सांसद भी सरकार की नीतियों का खुलेआम विरोध करते हुए रैली में 
शामिल हुए। ये सांसद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने से तो दूर रहे, लेकिन मंच में 


उनकी उपस्थिति काफी उत्साहजनक थी और यह प्रदशर्नकारियों के साथ उनकी सहानुभूति 


को सार्वजनिक घोषणा थी, जो बहुत प्रशंसनीय रही। मंच पर उपस्थित प्रमुख कांग्रेसी 


सदस्यों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल, मध्य भारत के पूर्व 


मुख्यमंत्री श्री राधेलाल व्यास, उत्तर प्रदेश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूर्व निजी 
सचिव श्री शिवदत्त उपाध्याय और श्री जसवंत राज मेहता आदि थे। 


कैसे साम्यवादियों के षड्यंत्र को विफल किया गया 
ऑर्गनाइजर को पता चला कि प्रदर्शन से तीन दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 

विभिन्न राज्यों से इसको विस्तृत रिपोर्ट मँगवाई थी कि आख़िर कितने लोग इस प्रदर्शन 

में शामिल होनेवाले थे। मंत्रालय इस बात को लेकर परेशान था कि इतने बड़े एकत्र जन 
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समूह का अनुचित लाभ कदाचित्‌ समाज विरोधी तत्त्व न उठाएँ, जो सरकार के विरोध 
में राजधानी में कोई गड़बड़ी फैलाएँ। हाल ही में पटना में घटी कुछ घटनाओं के चलते 
इस चिंता को बढ़ावा मिला। जिस बात ने उसकी चिंता को दो गुना बढ़ाया, वह दिल्‍ली 
में जनसंघ के नेताओं की ओर से उसे दी गई रिपोर्ट थी, जिसके अनुसार साम्यवादी इस 
अवसर का अनुचित लाभ उठाने की फ़िराक में हैं और जुलूस में अपने लोगों को 
शामिल कर सरकार के साथ झगड़ा करवाने और इस प्रकार हिंसा फैलाने का षड्यंत्र 
रच रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अपने स्रोतों से इस सूचना की पुष्टि की और इसे सत्य पाया। 
14 अगस्त को 100 से अधिक गुंडे जुटाए गए। इनका उपयोग सामान्य रूप से ऐसे 
Hat के लिए कम्युनिस्ट करते हैं। जनसंघ जुलूस के आयोजकों ने अपनी ओर से 
सभी इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए थे कि वे ऐसे तत्त्वों से चौकन्ने रहें और 
किसी भी परिस्थिति में प्रशासन से टकराव के लिए उनके बहकावे में न आएँ। इसके 
परिणामस्वरूप प्रदर्शन पूरी तरह से अनुशासित रहा। 
कच्छ से कामरूप 
कच्छ से कामरूप और कश्मीर से केरल तक समूचे देश ने इस प्रदर्शन में 
प्रतिनिधित्व किया। अकेले महाराष्ट्र के बुलधाना जिले से लगभग 600 प्रदर्शनकारियों 
ने रैली में हिस्सा लिया। ये सभी कृषक थे। कश्मीर से 20 बसों में भरकर प्रदशर्नकारी 
आए। यहाँ तक कि उड़ीसा, जहाँ जनसंघ ने हाल ही में काम शुरू किया है, ने 100 से 
अधिक प्रदर्शनकारी भेजे। पंजाब से आए दल में 20 हजार लोग शामिल थे। यह दल 
और भी बड़ा होता, अगर प्रशासन ने बस रूट परमिटों को निरस्त न किया होता। न 
सिर्फ बी.जे.एस. कार्यकर्ताओं द्वारा किराए में ली गई बसों को निरस्त किया गया, 
बल्कि बसों की नियमित सेवाओं (जैसे कि कमल बस सर्विस की गुड़गाँव-दिल्‍्ली 
नियमित बस सेवाओं) को भी निरस्त करने के आदेश जारी किए गए। 


जब व्यवस्थाएँ बिल्कुल अस्त-व्यस्त ही IIS 
जनसंघ की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम को 
लेकर पिछले सप्ताह भर से चौबीसों घंटे कार्य का भारी बोझ रहा। विभिन्न राज्यों से 


संभावित प्रतिभागियों की संख्या का पूर्वानुमान बिल्कुल ही गलत साबित हो गया, 
क्योंकि बसों और रेलगाड़ियों से भगवाधारी यात्रियों को 14 अगस्त से ही उतारने का 


काम शुरू कर दिया गया। a a $ | 
इसके APH A और स्कूलों सें किए गए al तजाम बहुत ही अपर्याप्त 
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साबित हुए। इसको देखते हुए जल्दी-जल्दी परेड मैदान और लाल क़िला क्षेत्र में 
शामियाने लगाए गए, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए वे भी अपर्याप्त ही साबित हुए। 
14 और 15 अगस्त की रातों को हजारों प्रदर्शनकारियों को खुले आकाश के नीचे ही 
सोना पड़ा। वास्तव में यह वरदान ही था कि मौसम साफ़ था। 


रबर स्टैम्प बनने से इनकार करें 
संसद्‌ भवन में कार्यक्रम की खास बातों में एक महाराष्ट्र जनसंघ द्वारा आयोजित 
कला पाठक के देशभक्तिपूर्ण लोकगीत और संगीत रहे | जुलूस के अध्यक्ष वहाँ अपराह्न 
एक बजे के थोड़ी ही देर बाद पहुँचे और भाषण 3 बजे शुरू हुए। जब तक कला पाठक 
ने उपस्थित श्रोता समुदाय को बाँधे रखा, जो तपती हुई पक्की सड़क पर पलथी मारकर 
बैठ गई और लोग इन दो घंटों के दौरान उनके गीतों में इतना डूब गए कि वे तपन को 
बिल्कुल भूल ही गए। पूरा जनसमुदाय महाराष्ट्र की इस मंडली का नेतृत्व कर रहे विष्णु 
बिष्णुरकर के लोकगीतों की लय में पूरी तरह से भाव विभोर हो गया; जिन्होंने जोरदार 
ढंग से पोवाडा शैली में लोकगीतों का गायन किया। पोवाडा वीरतापूर्ण मराठी लोकगीत 
है। इन गीतों में कुछ में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि शास्त्री सरकार ने कच्छ 
में आत्म-समर्पण कर दिया है। 
इस अवसर पर सांसदों को सौंपे ज्ञापन पर श्री बच्छराज व्यास, श्री दीनदयाल 
उपाध्याय, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और देश के विभिन्न राज्यों के अन्य 18 नेताओं ने 
हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में कच्छ समझौते के गंभीर परिणामों को प्रभावशाली ढंग से 
व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वे सभी 
प्रकार के निजी और दलगत स्वार्थो से ऊपर उठें और इस समझौते का परित्याग कर दें। 
ज्ञापन में कहा गया है--'' आप भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता 
व संप्रभुता के संरक्षक हैं। सरकार आपके प्रति जिम्मेदार है और आप जनता के प्रति। 
देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के मुद्दे पक्षपातपूर्ण राजनीति के दायरे से बाहर के हैं। 
इस मामले में सम्मान की खोखली भावना देश के प्रति दायित्व का निर्वाह करने से दूर 
न करे। आपने संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ ली है। इस भारतभूमि की 
सर्वोच्च संस्था के सदस्य के रूप में आप पर महान्‌ और पवित्र दायित्व है। अवसर आ 
गया है कि संसद्‌ स्वयं दृढतापूर्वक आगे बढ़े और सरकार द्वारा रबर स्टैम्प के चरित्र 
वाली संस्था के रूप में इस्तेमाल किए. जाने से इनकार कर दे। कच्छ समझौता संसद्‌ 
के समक्ष इस रूप में पेश किया जाना है, जैसे इसे पूरा कर लिया गया है और इसमें अब 
किसी ब्ले. कळशी HL काज Ga RSA CaM SS Lea असफलता 


| 
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एक ओर संसद्‌ के अधिकार और सम्मान को नुक्रसान पहुँचाएगी तो दूसरी ओर उन 

जनतंत्र विरोधी शक्तियों को सशक्त करेगी, जो जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदनाम कर 
रही हैं और जनता की कुंठा को गलत दिशा में धकेलने का प्रयास कर रही हैं। 

-- ऑर्यनाइज़र 22 अगस्त, 1965 

O 
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परिशिष्ट-॥ 


पाक धमकी पर 
नेताओं की drat के लिए संत आमंत्रित 


नः दिल्ली, 3 सितंबर। भारत-पाकिस्तान संबंधों में ताज़ा घटनाक्रमों पर विचार- 
विमर्श करने के लिए सोमवार को यहाँ बुलाई गई राजनीतिक नेताओं की बैठक में 
प्रधानमंत्री ने अकाली नेता संत फतेह सिंह को आमंत्रित किया है। 
नेताओं की बैठक में उन्हें आमंत्रित करने के लिए पत्र के अलावा संत को एक 
रेलीग्राम भी भेजा गया है। बैठक संसद्‌ भवन में होगी। 
संसद्‌ के दोनों सदनों के विभिन्न दलों से संबंधित सांसदों के अलावा जिन अन्य 
पार्टी नेताओं को आमंत्रित किया गया है, उनमें श्री एस.ए. डाँगे (भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी), श्री एन.जी. गोरे, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन, श्री प्रेम भसीन, पी. एस.पी. 
के महासचिव, श्री बच्छणाज व्यास, अध्यक्ष और श्री दीनदयाल उपाध्याय, महामंत्री, 
अखिल भारतीय जनसंघ और श्री राजेश्वर राव, सी.पी.आई. के महासचिव शामिल हैं। 
आमंत्रित सांसदों में श्री एन.जी. रंगा, श्री दयाभाई पटेल और श्री एम.आर. मसानी 
(स्वतंत्र); श्री यू-एम. त्रिवेदी और श्री ए.बी. वाजपेयी (जनसंघ); श्री मनीराम बांगडी 
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(सी.पी.आई.); श्री के. मनोहरन (डी.एम.के.); श्री बी.पी. मौर्या (रिप.); श्री के.सी. 
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बैठक बुलाने का उद्देश्य पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति में सभी 
राजनीतिक दलों के सहयोग को आवश्यकता पर विशेष बल देना है। 
> द टाइम्स ऑफ इंडिया, सितंबर 4, 1965 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
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परिचय 


भूमिका लेखक 

oft रामनाथ कोविंद 

कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में 1 अक्तूबर, 1945 
को जन्म | वकालत करते हुए भा.ज.पा. में सक्रिय 
रहे भा.ज.पा. अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा 
के राष्ट्रीय अध्यक्ष (1998-2002) रहे | 1994-2000 
एवं 2000-2006 तक राज्यसभा सदस्य रहे | संप्रति 
बिहार के राज्यपाल | 


वह काल लेखक 

डॉ. सीतेश आलोक 

अवध, उत्तर प्रदेश में 14 मार्च, 1937 को जन्म | 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए., पी-एच.डी.; पुणे 
से संगीत विशारद | कहानी, कविता, उपन्यास, यात्रा 
वृत्तांत आदि विधाओं में कई पुस्तकें प्रकाशित | 
सामाजिक संस्था “स्नेह भारती” का संचालन | केंद्रीय 
हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकार द्वारा 
साहित्य लेखन सम्मान | 


समर्पण परिचय लेखक 

श्री आलोक कुमार 

4 सितंबर, 1952 बिसौली, बदायूँ (उत्तर प्रदेश) 
में जन्म | दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष 
रहे। दिल्‍ली विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के प्रचारक (1974-80) रहे | वकालत 
करते हैं। दधीचि देहदान समिति” के अध्यक्ष ।वर्तमान 
में दिल्ली प्रांत सह-संघचालक। 
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अनुसंधान एवं संपादन सहायक 
श्री इष्ट देव सांकृत्यायन 


० श्री राजेश राजन « श्री देवेश खंडेलवाल 


* डॉ. विकास द्विवेदी « श्री राम शिरोमणि शुक्ल 
* श्रीमती सुमेधा मिश्रा ० डॉ. अरुण भारद्वाज 
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राज्यसभा सदस्य एवं सदन में भाजपा के मुख्य 
| poaae Ge रच Y RY _ सचंतक रहे। 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र 
TEk << f केउपाध्यक्ष 12006 से 2008 तक भाजपा राजस्थान 
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th op E N Dan के अध्यक्ष। 2008-2009 राजस्थान विकास 
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J उपाध्याय का बचपन बहुत 
'ही विकट स्थितियोंमेंबीता, तो भी वे सदेव एक 
मेधावी छात्र के रूप मे रेखांकित हुए। 
राष्ट्रवाद की छाया ने जब भारत को 
आजादी की लड़ाई को आवत्त कर लिया था, 
“तब 1942 मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम 
से उन्होने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारभ 
| किया।वे उत्तम संगठक, साहित्यकार, पत्रकार 
SR Ud वक्ता के नाते संघ- कार्य को बल देते रहे) 
1951 मे जब डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की 
स्थापना हुई, तभी उनका राजनीति में प्रवेश हुआ ॥ देश को अखंडता के लिए 
कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन तथा बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के 
विरुद्ध आंदोलन चलाकर उन्होंने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम के 
मुद्दों को जीवित रखा। भारतकी अखंडता के लिए उनका पूरा जीवन लगा॥ 
देश के लोकतंत्र को सबल विपक्ष की आवश्यकता थी; प्रथम तीन 
लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनसंघ एक ताकतवर विपक्षी दल के 
रूप में उभरा। वह विपक्ष कालांतर में विकल्प बन सके, इसकी उन्होंने संपूर्ण 
तैयारी की। 

केवल तंत्रही नहीं, मंत्र का भी विकल्प आवश्यक था । विदेशी वादों के 
स्थान पर उन्होंने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीयकरण 
Hl आह्वान किया। 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 
1968 में उन्हें अध्यक्ष का दायित्व मिला। अचानक उनकी हत्या कर दी गई। 
उनके द्वारा विकसित किया गया दल “भारतीय जनता पार्टी” ही देश में 
राजनेतिक विकल्प बना। 
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